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 प्रश्नों  के  मौखिक  0९७1,
 ANSWERS  TO  QUESTIONS

 नता०  प्र०  संख्या  पृष्ठ
 5  न  Q.  Nos.  विषय  SuBJECT  PAGES

 Plan  to  put  satellite  in  Space  1-3
 241.

 अंतरिक्ष  में  उपग्रह  छोड़ने  की  योजना

 242.  चौथी  योजना  के  दौरान  अकालग्रस्त
 Additional  Funds  for  Famine

 hit  States  during  Fourth  Plan  3-7

 राज्यों  को  अतिरिक्त  सहायता

 244.  स्वतंत्रता  सेनानियों  पेंशन  Ext-nsion  of  period  for  receipt

 of  Applications  for  Grant  of
 देने  के  लिये  आवेदन  पत्तों  at  प्राप्ति  7-11 Pension  to  Freedom  Fighters

 की  अवधि  बढ़ाना  |

 Increase  in  production  in  In-
 245.  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों के  उत्पादन  में  11-13 dustrial  Establishment

 वृद्धि  |

 246.  मध्य  प्रदेश  में  साम्प्रदायिक दंगे
 Communal  Riots  in  Indore,

 Madhya  P.adesh  13-14

 RITT प्रश्नों
 क॑

 लिखित  उत्तर/५#
 EN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 Assistance  to  Small  Scale  In-
 243.  उड़ीसा में  लग  उद्योगों  सहायता

 dustries  in  Orissa  15

 2476  आसाम  में  चर्बी  संबंधी  घोटाला
 Racket  in  Tallow  in  Assam  15-16

 Need  for  Additional  upgrading 248.  राजस्थान आण्विक  विद्युत  परियोजना
 and  purificatioa  plants  for

 मद्रास  आण्विक  विद्युत  परियोजना  Rajasthan  Atomic  Power
 के  लिये  अतिरिक्त  उन्नयन  तथा  Project  and  Madras  Atomic

 ष्करण  संयंत्रों की  आवश्यकता  Power
 Project

 16

 249.  परमाणु  बिजली  घर  Nuclear  Power  Station  16-17

 Suicide  by  a  Young  Navy  Sailor 250.
 दिल्‍ली  सेंट्रल  जेल  में  एक  युवा

 in  Delhi  Central  Jail  17

 नाविक  द्वारा  आत्महत्या
 ।

 251.  उद्योगों  की  प्रगति  के  बारे  में  High  Level  Evaluation  Unit  for

 Progress  of  Industries  17
 स्तरीय  मूल्यांकन यूनिट

 नन

 किसी  नाम  पर  अंकित  यह  इस  बात  का  द्योतक  है  कि  प्रश्न  को  सभा  में  उस  सदस्य  न

 वास्तव  में  पूछा  था  |

 enys  me  of  a  Ma i  nn *The  Sign  +  marked  above  th  Lice  Cmo0e  r  indicates  that  the  question  was
 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by

 him.

 (i)
 LSS/73



 NSWERS meal  के  लिखित  (WRITTEN
 A  कै  हि  है  ही BRD  TO

 तार  संख्या  ओष्ठ
 विषय 5.  Q.  Nos.  SUBJECT  Paces

 252.  मुल्की  नियमों  के  क्रियान्वयन  के  बारे
 Andhra  Pradesh  High  Court’s

 में  आंध्र  प्रदेश उच्च  न्यायालय का  fray  Judgement  onImplementation
 of  Mulki  Rules  e  17-18

 25  3.  To  ato  सी०  प्लास्टिक  नामक  Indigenous  Technology  for

 आधुनिक  प्लास्टिक  के  निर्माण  के  लिये  manufacture  of  Modern  Pla-

 18
 देशीय  प्रौद्योगिकी  ।

 stic  known  as  ABC  Plastic

 254.  a  1973  में  औद्योगिक  उत्पादन  Decline in  Industrial  Production

 में  कमी  |  in  1973  थि  थ  17-18

 255.  पश्चिम  बंगाल  में  धागे  के  अभाव  Closure  of  Dyeing,  Sizing  and
 में  रंजक  सज्जीकरण  तथा  परिष्करण  Processing  Units  for  want  of

 yarn  in  West  Bengal  19
 एककों का  बंद  होना  ।

 256.  दिल्‍ली  में  चोरी  और  भ्रष्टाचार  में  Arrest  of  Police  personnel  in

 Dzlhi  in  connection  with अंत ग्रे स्त  पुलिस  कर्मचारियों  की

 |  Theft  and  Corrupt  practices  20

 257.  आंध्र  पृथकतावादियों  द्वारा  सम्पत्ति  का  Destruction  of  property  by

 |  Andhra  Separatists  20

 News  item  entitled  in 258.  इन  बेस्ट  बंगाल  रीपेमेंट

 फालोस  ए  मिस्टीरियस  प  जब  शीर्षक
 West  Bengal  recruitment  fol-

 lows  mysterious  Pattern’’  20-21

 के  समाचार

 259.  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  अन्तर्देशी य  Inland  Water  Transport  during

 BALSA Fifth  lan  21
 जल  परिवहन

 260.  सेक्टर  में  बड़े
 औद्योगिक  गृह  Large  Houses  and  Foreign

 Com wae ae  S|  panies  in  Cor  fay =—  ww  ctor  21-22
 तथा  विदेशी  कम्पनियां  i

 अता ०  प्र०  संख्या

 U.  Q.  Nos.
 Amount  of  property  lost  in

 2401.  साम्प्रदायिक  दंगो  में  सम्पत्ति  की
 c  om 1111. TY nunalincidents  and  com-

 हानि  तथा  प्रभावित  लोगों  को  दिया  गया  pensation  paid  to  the  affected

 people  |  22
 मुआवजा

 l

 2402.  रेलवे  प्रतीक  में  असंतोष  Unrest  among  Railway  Police

 Force  e  22-23

 2403.  दिल्‍ली  में  wa  उद्योगों  की  स्थापना  Applications  from  Engineering

 Graduates  forsetting  up  of
 हेतु  इंजीनियरिंग  स्नातकों  से  आवेदन

 23
 पत्न ।

 Small  Scale  Industries  in  Delhi

 Wtilisation  of  idle  capacity  of 2404.  हरियाणा की  आटा  मिलों  की  बेकार

 पड़ी  क्षमता का  उपयोग  ॥
 Flour  Mills  in.  Haryana

 2-28

 (il)



 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर--जारी
 /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 प्र०  सख्या
 पृष्ठ

 विषय  SuBJECT  PAGES
 Q.  Nos

 Applications  from  Engineering 405.  दिल्‍ली  में  फ्लोर  मिल्स  स्थापित

 करने के  लिये  इंजीनियरी  स्नातकों  से
 Graduates  for  setting  up  Flour

 Mills  in  Delhi  .  |  25

 आवेदन  पत्न  |

 2406.  उत्तर  प्रदेश  में  तैनात  केन्द्रीय  fos  CRP  त  BSF  Personne!  posted
 26

 पलिस  और  सीमा  सुरक्षा  दल  के
 In  U.P  *

 चारी  ।

 2407.  त्रिपुरा  राज्य  से  पाकिस्तानी राष्ट्र राष्ट्रिक ों  Deportation  of  Pakistan  Na-

 का  निकाला  जाना  |  tionals  from  Tripura  State  26

 2409.  अस्थायी  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  VOILYSE  on  of  Temporary  Tele-

 स्थायी  बनाना  |  phone  connections  into  per-

 manent  oncs  26-27

 2410.  सरकारी  नौकरी  करने  वाल  स्वतंत्रता  Grant  of  pensions  of  freedo

 सेनानियों को  पेंशन  fear  जाना  fighters  in  Government  Ser-

 vice  27

 2411.  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों में  परमाणु  Atomic  Mineral  resources  in  the

 खनिज  संसाधन  |  Coastal  areas  of  Kerala  27-28

 2412.  रुस  में  हुए  फिल्म  समारोह  में  शामिल  Malpractices  in  the  selection  of

 करने  के  लिये  मलयालम फिल्म
 ea  Malayalam  Movie  ‘Swayam

 क्रम  के  चने  जाने  के  संबंध  में  कदाचार  Varam’  for  Film  Festival  in

 U.S.S.R  अ  28

 2413.  सरकारी  कर्मचारियों  की  सम्पत्ति
 Property  Statements  of  Govern-

 का  विवरण  ध  28 ment  Employees  .

 2414.  लखन  सामग्री का  निर्माण  करने  Use  of  Imported  Items  by  M/

 हत  मास  कोरस  Kores  India  (Private)  Limited

 लिमिटेड  द्वारा  आयातित  वस्तुओं  का  for  Manufacture  of  Stationery  29

 उपयोग  किया  जाना

 2415.  पश्चिम  बंगाल  की  wo  मिलें  चलाने  Request  made  by  West  Bengal

 के  लिये  राज्य  कपड़ा  निगम  बनाने  के  लिये  Government  for  Loan  to

 form  State  Textile  Corpor  ation पश्चिम  बंगाल  सरकार  से  ऋणों  के
 to  run  sick  mills  of °  West

 fat  अनुरोध  |
 Bengal  e  29-30

 2416.  उडीसा  में  धरातत्वीय  वस्तुओं  की
 CBI  Inquiry  into  Theft  of  Anti-

 चोरी  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यरो  द्वारा  जांच  30
 quities  in  Orissa

 2417  तारा पर  परमाणु  बिजली  घर  a  Supply  of  power  to  Gujarat  from

 Tarapur  Atomic  Power  Station  30
 गुजरात  को  बिजली  को  सप्लाई

 2418.  बड़ौदा  में  भारी  Tat  परियोजना  Setting  up  of  Heavy  Water
 e  31

 की  स्थापना  ॥  Project  in  Baroda  *

 (iii)



 प्रश्नों  के  लिखित  [WRITTEN
 ANSWERS  TO

 qs अता०  प्र०  संध्या
 PAGES. U.  Q.  Nos.  विषय  SUB]  ECT

 2419  Ho  के०  समूह  द्वारा  उडीसा  में  Industries  set  up  by  J.  K.
 Group चि in  Orissa.  31

 पत  उद्योग  ।

 2420  भारतोय  पेट्रो  लम  संस्थान  Shortage  of  Scientific  Personnel

 in  the  Indian  Institute  of
 यन  इन्स्टीट्यूट  आफ

 Petrolcum,  Dehra  Dun  31-32
 दन  q  वैज्ञानिकों  की  कमी  |

 Breaking  out  of  fire  in  drums 2421.  दिल्ली  उत्तर  प्रदेश  सीਂ  पर
 containing  phosphorus  on

 फासफोरस  भरे  ड्रमों  में  अ।ग  लग
 Delhi-Uttar  Pradesh  Boarder  32

 Upgrading  of  cross  bar  Exchanges
 2422.  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  क्रास बार  एक्सचेंजों  क  32 in  Delhi  area  e

 का  दर्जा  बढ़ाया जाना

 2423.  बेरोजगारी  संबंधी  समिति  की
 Setting  up  of  aninter-ministerial

 working  group  to  examinc

 fort  पर  विचार  करने  के  fat  aa  recommendations  of  the  com-

 मंत्रालय  कार्यकारी दल  का  गठन  32 mittee  on  Unemployment

 2424.  विन्फ़्रे एलन  स्थल  मसरी में  प्रबंधकों  Forced  conversions  to  Chris-

 tianity  by  management  of

 द्वारा  लोगों  को  जबरन  ईसाई  ay  में  Winberg  AllenSchool,  Musoo-

 लाया  जाना  |  rie  क  e  33

 2425.  एक  ईसाई  धर्मं  प्रचारक  की
 Activities  of  a  Christian  Missi-

 onary  e  e  33
 विधियां

 2426.  टेलीफोन  उपकरणों  का  आयात  |  Import  of  Telephone  Equip-

 ments  e  e  33-34.

 Detection  of  Unauthorised 2427.  में  चोरी  से

 टेलीफोन  करने  मामलों  का  पता
 Telephone  Callsat  Pali

 al sthan)  e  34

 2428.  विविध  भारतीय सेवा  में  नये  Effect  of  the  proposal  to  Incor-

 porate  New  Features  and
 क्रम  शामिल  करने  तथा  उसकी  सेवा

 Improve  Vividh  Bharati  Ser-
 में  सुधार  करने  संबंधी  प्रस्ताव  का  फिल्म  vice  On  Film  and  Classical

 तथा  शास्त्रीय संगीत  पर  प्रभाव  |  Music  34

 2429.  गजरात  में  सीमेंट  का  नष्ट  Destruction  of  Cement  in  Surat

 Gujarat  a  चि  e  34-35
 हो  जाना

 Increase
 in  Unemployment  in

 2430.  चौथी  पंचवर्षीय योजना  में
 Fourth  Five  Year Plan  35-37

 गारी में

 Aid  to  Gujarat  for  Educatcd
 2431.  शिक्षा  बेरोजगार  व्यक्तियों  ने

 Unemployed  e  कके  37-38
 लिये  गुजरात को  संहायता  ।

 (iv)



 seat  के  लिखित  )  [WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Gontd

 अता ०  प्०  संख्या
 पीठ

 fa  SuBjECT  Pace;
 Nos.

 Shortage  of  Cement  in  West
 2432.  पश्चिम  बंगाल  में  एलीमेंट  की  कमी  ।

 .  क  38 Bengal

 est  Beng wold  beng  al  Plan  for  Educated
 243  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिये

 Unemployed  eo  38-39

 पश्चिमी  बंगाल  की  योजना  |

 Allotment  of  Funds  to  States  to
 2434.  रोजगार  के  अवसर  बनाने  के  लिये  create  Employment  39-41

 राज्यों  को  धन  का  आबंटन  ।

 2435.  सरकारी  और  गैर  सरकारी  संयंत्रों
 Production  and  installtcd  cepa-

 city  in  Public  and  Private
 में  उत्पादन  और  अधिस्थापित क्षमता  ।  Sec‘or  Plants  41

 2436.  उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षित  बेरोजगारों
 Allocation  made  to  Uttar

 Pradesh  for  providing  jobs
 को  रोजगार  देने  क  लिय  आबंटन  42 to  educated  unemployed

 Plan  to  provide  employment  to 2437.  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  शिक्षित  बेरोजगारों

 को  रोजगार देने  की  योजना
 educated  unemployed  in  Ru-

 ral  Areas  चि  क  42-43

 2438.  सरकार  द्वारा  नियंत्रण  में  ली  गई  Formation  of  Holding  Co.  for

 Textile  Mills  taken  over  by
 कपड़ा  मिलों  के  लिये  होल्डिंग  कंपनी  का  Government  e  43
 गीत |

 Reduction  in  Current  Cars 2439.  केन्द्रीय/किन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 नाओं  के  लिये  चाल  ay  के  परिव्यय  में
 Outlay  for  Central/Centrally

 Sponsored  Schemes  43
 कमी |

 2440.  पंजाब  और  बिहार  की  आय  में  अंतर  Disparity  in  Incomes  of
 Punjab and  Bihar  e  43-44

 244  1973-74  में  घाटे  के  बजट  को  Review  of  the  current  year’s  plan

 सीमित  रखने  हेत  चाल  वर्ष  के  योजना
 programmes  as  part  of  the

 exercise  aimed  at  containing
 कार्यक्रम  का  पर् नाव लोकन  |  44 the  Budget  Defici‘ein  1973-74

 2442.  रेशम  की  सुधरी  हुई  किस्म  के
 Extension  of  Mysore  Techniq:«

 of  productionimproved  quali-
 उत्पादन  संबंधी  तकनीक  को

 रेशम  का  उत्पादन  करने  वाल  अन्य  क्षेत्रों
 ty  of  silk  to  other  silk

 proau cing  areas  |  44

 को  लाग  करना

 2443.  सीमेंट  का  आयात  Import  of  Cement  |

 2444.  एक्सचेंज  परमिट  घोटाले  का  पता  Unearthing  OF  Exchange  permit

 लगाना |
 R-cket  i  e  AS

 2445.  प्रिया  को  सीमेंट  की  सप्लाई  Supply  of  Cem  nt  to  Tripura  AS5-A6

 (v)



 प्रद  गें  के  लिखित  [WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—  Conta.

 ओष्ठ
 झता. प्र. संख्या संख्या

 U.  Q.  Nos  विषय  SuBJECT  PAGES

 2446.  अनुचित  जातियों  का  वास  कमी
 Scheduled  Castes  right  to  Home-

 stead  Lands  46
 का  अधिकार

 2447.  अनुचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  Increase in  the  amount of  Scholar-

 ships  for  Scheduled  Castes  and
 जनजातियों के  fat  छात्रवृत्तियों  की  46 Scheduled  Tribes

 राशि में  विधि  ।

 2448.  राज्यों  में  बचन  बद्ध  श्रम पद्धति  Bonded  Labour  System  in

 States  e  e  ce  47

 Shortage  of  Scientist  in  Ins-
 2449.  पेट्रोलियम  देहरादन  में

 titute  of  Petroleum,  Dehradun  47
 वैज्ञानिक की  कमी  ॥

 2450.  उडीसा  में  सरकारी सेवा  में  प्रवेश  Increase  in  Age  Limit  for  Entry

 into  Government  Service  in
 के  लिये आय  सीमा  ।  td  e  के  चि  47-48 Orissa

 to  ban  institutions 451.  फिल्म  प्रशिक्षण और  अभिनय  Proposal

 शिक्षण  स्कूलों  जैसी  को  बंद
 indulged  in  Film  Training

 and  training  in  Art  of  Act-
 करने का  प्रस्ताव  |  48 ing  Schools.

 Communal  Roits  in  Ahmedabad
 48

 2452.  अहमदाबाद  में  साम्प्रदायिक

 Survey  of  Industrial  Societies 2454.  उड़ीसा  में  औद्योगिक  समितियों

 सवाल |
 in  Orissa  49

 Setting  up  of  in  Villages 245  बुरहानपुर तहसील  के  गांवों  में

 सार्वजनिक  टेलीफोन  लागाना  ॥
 of  Burhanpur  Tehsil  ल  49

 Lack  of  Communications  In 2456.  उत्तर  प्रदेश  के  छत्तीसगढ़ और

 चम्बल  क्षेत्र  में  यातायात  के  साधनों
 hhatisgarh  and  Chambal

 reas  49-50
 की  कमी  |

 2458.  आवश्यक  उपभोक्ता  क  Stablisation  of  rising  prices  of

 बढ़ते  हुए  मूल्यों  को  स्थिर  रखना
 Essential  consumer  Goods  50

 59.  विदेश  यात्राओं  के  दौरान  राष्ट्रपति  Correspondents  in  press  Teams

 प्रधान  मंत्री  तथा  उपराष्टपति के  साथ  accompanying  the  President

 Prime  Minister  and  Vice  Pre- जाने  वाले  प्रेस-दलों  में  संवाददाता
 sident  on  Foreign  Tour  50

 2460.  फिल्मों  का  सेंसर  Censoring  of  Film  51

 2461.  देश  में  पुलिस  द्वारा  हरिजनों  को  Police  Atrocities  on  Harijans
 in  the  Country.  -  ि  51.0

 यातनाएं दना  ॥

 2462.  पांचवीं  योजनावधि  दौरान  Shortage  of  Manpower  for

 Atomic  Power  programme ष्  विद्युत  कार्यक्रम  के  लिये

 शक्ति की  कमी
 during  Fifth  Plan  52

 (vi)
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 Q.  Nos.
 JECT  PAGES

 2463.
 परमाणु  इंधनग्रेड  के  यूरेनियम का  Production  of  Uranium  of

 उत्पादन  |  Nuclear  fuel  trade  श  e  52-53

 2464.  रिएक्टरों  का  डिजाइन  बनाना ॥  Designing  of  Reactors  53

 2465.  देश  की  क्षमताओं के  अनुरूप .  Redesigning  of  Nuclear
 tors  to  suit आण्विक  रिएक्टरों का  डिजाइन  .  पुनः  the  country’s

 तैयार  करना  ।  Capabilities  53

 2466.  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  को
 Allocation  of  Fundsto  KVI  e  54

 धन  का  आबंटन |

 2467.  श्रीनगर  -  में  टेलीविजन  के  प्रसारण  Jamming of  T.V.  Broadcasting

 में  पाकिस्तान द्वारा  अवरोध  उत्पन्न
 in  Srinagar  by  Pakistan  34

 करना  |

 Misuse  of  Medical  Reimburse- 2468.  चिकित्सा
 व्यय  प्रतिपूर्ति और  समझो

 ment  System  and  Overtime
 परि  भत्ते  की  का  दुरुपयोग  ।  Allowance  e  55

 Weak  Transmissions  of  Radio
 2469.  आंध्र  प्रदेश  में  कम  शक्ति  वाले

 Broadcast  ing  Stations  in
 रेडियो  स्टेशन  ॥  Andhra  Pradesh  e  e  55-56

 Request  from  Mysore  Goven-
 2470.  रुग्ण  कपड़ा  मिलों  को  आधुनिक  बनाने  ment  to  Central  Govern-

 की  जिम्मेदारी केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  ment  to  take  responsibility
 to  modernise  sick  Textile

 लेने  के  बारे  में  मैसूर  सरकार  का
 Mills  .  e  *  थे  56

 अनुरोध

 Setting  up  of  Marine  Biolo-
 2471.  भारतीय  प्रणाली  सर्वेक्षण  विभाग

 gical  Station  of  the  Zoologi-

 के  अधीन  समुद्री  जैव  केन्द्र  की
 स्थापना

 |  cal  Survey  of  India  .  a  56

 Inco-Italian  Collaboration  56-57 2472.  भारत  इटली  सहयोग  ।'

 2473.  भारत  सरकार  और  एन ०  ए०  एस०  Discussion  between  Govern-

 ment  of  India  and  NASA
 ए०  टीम  के  बीच  भारतीय  उपग्रह  Team  regarding  Indian  Satel-
 क्रम  पर  बातचीत  lite  programme  57

 2474.  बिहार  के  गाँवों  मेंਂ  ऊंची  जातियों  Assault  on  Scheduled  (85165  111

 Villages  of  Bihar  by  Land- के  जमीदारों  द्वारा  अनुसूचित  जातियों
 lords  of  Upper  Caste  57-58

 के  लोगों

 ह
 ः

 2475.  संगीत  तथा  नाटक  विभाग  के  Hunger  Strike  by  the  Employee

 कर्मचारियों द्वारा  भूख  हड़ताल  |
 of  Song  and  Drama  Division  58-59

 समाचार  को  अखबारी  कागज  का  Distribution  of  Newsprint
 59-61 वितरण  among  Newspapers

 (vii)



 प्रश्न  |  लिखित  उत्तर--जारी )  (WRITTEN
 ANSWERS  TO  QUESTIONS—

 Contd

 संख्या  पृष्ठ

 विषय  SuBrECT  Paces U.  -Q:  Nos.

 Expenditure  incurred  on  CRP  61-62
 2477.  केन्द्रीय  रिजर्व  पलिस  पर  व्यय  ।

 Closing  of  Telephone  Exchange
 2478.  बिजली*  की  कम  वोल्टेज  होने  के

 कारण  दिल्ली  में  टेलीफोन  एक्सचेंज
 Delni  due  to  Low  Voltage

 or  Electricity  .  62

 का  बंद  होना

 2479.  मद्रास  से आकाशवाणी को  अधिकतम  Maximum  advertisementsਂ

 विज्ञापन  to  All  India  Radio  from

 Madras
 e  62

 Loss  of  Life  and  Property  due 2480.  आंध्र  प्रदेश  के  विभाजन के  अ अभियान
 to  movement  for  Bifurcation

 कारण  हुई  जान  और  माल  की  हनी  |
 of  Andhra  Pradesh  62-63

 Proposalfor  complete  stoppage 2481.  feast  सहयोग  को  पूर्णतया  बंद  कर
 of  Foreign  Collaboration  63

 देने  का  प्रस्ताव I

 2482.  मिजो  नेशनल  फ्रंट  नेताओं  से  शांति  Suggestions  from  Mizo  Na-

 tional  Front  Leaders  for
 वार्ता  करने  संबंधी  सुझाव  |

 छ ्  3 holding  .  Peace  Talks

 2483.  आंध्र  प्रदेश  के  वारंगल  जिलें  के
 Collection  of  Money  by.  Naxa-

 lites  in  Villages  in  Warangal

 वों  में  नक्सलवादियों द्वारी  धन  एकत्र  District  Andhra:  Pradesh  63-64

 |

 Nickel  Plant  for  Orissa  64
 2484.  उडीसा के  लिये  '  निकल का  कार

 खाना  |

 Tele-Communication  Dev yelop-
 2485.  पांचवीं  थोजनावधि  के  दौरान  ment  during  Fifth

 a
 संचार  सेवा  का  विकास  :  ।  period  a  e  64-66

 Commissions  appointcd  by
 2486.  जांच  आयोग  अधिनियम  के  अधीन  Government  under  the

 सरकार  द्वारा  नियुक्त  जांच-आयोग  ॥  66 Commissions  of  Inquiry  Act

 2487.  जांच  अधिनियम  का  Amendment  of  Commissions

 of  Inquiry  Act  66-67
 धन

 2488  राज्यों में  गैर  योजना  व्यय  ।  Non-Plan  Expenditure  In

 States  e  e  e  67

 2489.  पांचवीं  योजनावधि  के  दौरान  Opening  of  New  Post  Offices
 in  Villages  during  Fifth  Plan गांवों में  नये  डाकघर  खोलना  |  a  ्  e  67-68

 Investigation  into  the  A  ccident
 2490.  गोली  रांची

 in  Explosive  Factory  at

 कारखाने  में  हुई  दुर्घटना  के  बारे  में  जांच  |  -Gomia  (Ranchi)  68

 (vail)



 के  लिखित  उत्तर--जारी  [WRITTEN
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 अता०  प्र०  संख्या

 विषय  SuBJEGT  PAGES
 U.  Q.  Nos.

 Warija  ns Akasa  ble  in  U.P.
 2491.  उत्तर  प्रदेश  तथा  पंजाब  में  हरिजनों  Torture

 of

 an  iS d  नक  68-69
 के  साथ  अत्याचार  |

 Punjab.

 Ntagn  ati  on Wik  of  Assistants  in
 2492.  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  lagil

 Central  Government  Offices.  69-70

 सहायकों  का  एक  ही  ग्रेड  में  स्थिर  रहना  |

 Southern  ZonalCouncil  Meeting
 2494.  हैदराबाद  में  दक्षिणी  जोनल  परिषद  at  Hyderabad.  70-71

 की  बैठक

 Salt  Price  in  Jind  (Harayana)  71
 2495.  जींद  में  नमक  की

 Expenditure  on  Manpower  and
 2496.  राज्यों  में  जनशक्ति  तथा  रोज़गार

 Employment  Units  in  States.  71-72

 एककों पर  व्यय  ।

 Disparity  in  Income  72
 2497.  आय  में  विषमता  |

 2498.  ग्रामों  के  डाकघरों  के  खोलने  तथा
 Basis  for  8006  Closing

 of  Post  Offices  in  Villages.  72-74

 बन्द  करने  के  आधार
 |

 Supply  of  Cement  to  Rajas- 2499,  राजस्थान  को  सीमेंट  की  सप्लाई  |  than.  e  74-75

 2500.  सीमेंट  कालाबाजार  में  बेचने  Prosecution  of  Persons  Selling

 Cement  in  Black  Market.  75
 वाले  व्यक्तियों पर  मुकदमों

 Comprehensive  Area  Develop- 2501.
 पश्चिम  बंगाल  में  व्यापक  क्षेत्र  विकास  ment  Project ॥  West  Bengal  75

 परियोजना |

 2502.  सरकारी  प्रबंध  वाले  टेक्सटाइल मिल्स
 Function  of  Government  Mana-

 ged  Textile  Mills  Association  75-76
 एसोसियेशन का  कार्यकरण

 2503.  औद्योगिक  संयंत्र  स्थापित  करने  Applications  for  licences  for

 Setting  up  of  Industiral  Plants  76
 हेतु  लाइसेंसों  के  लिये  आवेदन  पत्र ।

 2504.  दिल्‍ली  में  एक  टेलीफोन  आपरेटर  Stabbing.  of  a  Telephone  Ope-
 rator  in  Delhi.  77

 को  छूरा  मारना  |

 Reservation  of  Manufacture
 2505.  पथ  कक  का  निर्माण  लघु  उद्योग

 of  Tooth  Paste  for  Small  Scale
 क्षेत्र  के  लिये  आरक्षित  करना  |  Industry  e  e  e  77-78

 2506.  समान्तर  बम्बई  योजना  |  Parallel  Bombay  Scheme  78

 2507.
 दिल्ल  के  थानों  में

 |  दोष  लोगों  को  Torture  and  Beating  of  Inno-

 cent  people
 यातना  देना  और  पीटना  ॥

 Stations  क
 in

 Delle
 Police

 79

 (1x)



 weal  के  लिखित  (  जारी  )  /wRITTEN  ANSWERS  TO

 अता०  To  संख्या

 U.  Q.  Nos.  विषय  PAGES SuBJECT

 2508.  राज्यों
 में

 टेलीवीजन  सेटों
 के

 निर्माण  Negotiations  Electronics by

 के  लिये  भारतीय  इलेक्ट्रॉनिक्स  निगम
 Corporation  of  India  with

 State  Governments  for  manu-
 हारा  राज्य  सरकारों  के  साथ  79
 बातचीत ॥

 factureof  T.V.  Setsin  States

 2509.  गाजियाबाद  To}  के  एस०  Issue  of  Cement  Permits  by

 डी०  एम०  द्वारा  परमिटों  ar  जारी  किया  SDM.  Ghaziabad  (U.P.)  80

 जाना  |

 2510.  उत्तर  प्रदेश  में  सीमेंट
 Shortage  of  Cement  in  Ghazia-

 की  कमी  |  bad  U.P.  eo  80

 2512.  राज्यों  द्वारा  शिक्षित  बेरोजगारों  पर  Expenditure  incurred  by  States

 किया गया  व्यय  on  Educated  Unemployed.  81-82

 2513.  उत्तर  बिहार  में  उद्योगों  की  स्थापना  Issue  of  Licence  for  Setting  of

 के  लिये  लाइसेंस जारी  |  Industries  in  North  Bihar.  82.

 2514.  टेलीफोन बिलों  की  बकाया  राशि  83 Recovery  of  Telephone  Arrears

 की  वसूली |

 Functioning  of  Cross  Bar  Ex- 2515.  दिल्‍ली  में  क्रासबार  एक्सचेंजों  का
 ि  83-84.

 कार्यकरण  changes  in  Delhi

 High  Level  Body  in  Monitoring 2516.  अत्यंत  महत्वपूर्ण  एककों के  कार्य  के
 and  Evaluation  for  Core

 पर्यवेक्षण  तथा  मूल्यांकन  के  लिये  Sector  Units  84

 उच्चस्तरीय  निकाय  ।

 2517.  एन०  एस०  आई०  सी०  के  बारे  में  Report  of  Sinha  Committee

 84-85,
 सिन्हा  समिति  कां  प्रतिवेदन  regarding  NSIC  .-

 2518.  तमिलनाडु के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  बनाये  Slogans  allegedly  formulated

 by  Tamilnadu  Chief  Minister  85
 गये  कथित  नारे  ।

 2519.  विदेशी  टायर  निर्माता  कम्पनियों की
 Production  capacity  of  Foreign

 Tyre  Manufacture  Companies  85
 उत्पादन  क्षमता  |

 2520.  बंगाली  फिल्मों  का  निर्माण  करने  Joint  indo  Bangladesh  Projects

 for  Producing  Bengali  Films  85-86:
 के  लिये  संयुक्त  भारत  बंगलादेश
 योजनायें  ।

 2521.  डाक  तार  विभाग  के  कर्मचारियों के  Construction  of  quarters  for  the

 fat  केरल  में  क्वार्टरों  का  निर्माण  ।  Employees  of  P.  &  T.  Depart-

 ment  in  Kerala  थि  86

 Project  awaiting  Approval  of 2522.  योजना  आयोग  की  स्वीकृती  के  लिये

 Planning  Commission  86
 पड़ी  परियोजनाएं

 (x)



 प्रश्नों  के  लिखित  )  /wWRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS—Contd

 अता०  मप्र  सख्या

 Q.  Nos  विजय  SUBJECT  PAGES

 2523.  दिल्‍ली  में  लाइसेंसशुदा स्थानों  के  Proposal  to  ban  the  posters  at

 placcs  other  those  licensed i in अतिरिक्त  अन्य  स्थानों  पर  पोस्टर  Delhi Vein  87

 लगाने  पर  रोक  लगाने  संबंधी  प्रस्ताव  |

 2524.  गोरखपुर  जिले  का  Dev ielanr wer  ment  of  Gorakhpur To )

 विकास  |  District  (U.P.)  87-88

 2525.  मांगों  की  जांच  करने  के  लिये  कागज  Study  of  Paper  Industry  to
 88 उद्योग का  अध्ययन  |  assess  Requirements.

 526.  केन्द्रीय  नई  दिल्‍ली के  तार  ‘Go  slow’  move  by  Telegraph

 कर्मचारियों द्वारा  धीरे  काम  करो  Workers  of  CTO,  New

 आन्दोलन  Delhi  88-89

 2527.  उड़ीसा  में  रूसी  सहायता  प्राप्त  Examination  of  the  Feasibility

 of  Soviet  Aided  Projects  in परियोजनाओं की  संभाव्यता  की  जांच
 89 Orissa  .

 2528.  कोयल  की  कमी  के  कारण  औद्योगिक  Set  Back  to  Industrial  Produc-
 89

 उत्पादन में  कमी  |  tion  due  to  shortage  of  coal

 2529.  दिल्‍ली  से  गढ़वा  भेजे  गये  तार  और  Slow  Delivery  of  Telegrams  and

 T:  M.  O.’s  sent  from  Delhi  to
 तार  मनीआर्डर  की  विलंब  से  डिलीवरी  |

 89-90 Garhwal

 2530.  पालामऊ  के  स्वतंत्रता  Grant  of  Pension  to  Freedom

 सेनानियों को  पेंशन  देना  ।  Fighters  from  Palamau  (Bi

 har)
 90:

 2531.  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  स्वीकृति  के  Temporary  appointments  made

 बिना  मंत्रालयों तथा  सरकारी  उपक्रमों  in  Ministries  and  Public  Under-

 takings  without  U.P.S.C.’s
 में  की  गई  अस्थायी  नियुक्तिया ं।

 Approval
 90-91

 2532.  पलिस  के  कर्मचारियों को  सरकारी  Allotment  of  Government  Ac-

 क्वार्टरों  का  आबंटन  |  commodationto  Police  Perso-
 92 nnel

 2533.  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  पांचवीं  योजना  92-93 Fifth  Plan  for  U.P

 2534.  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करना  Dispersal  of  Industries  In

 Backward  Areas  93

 2535.  इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन आफ  Sophisticated  Electronic  Equip-

 ment  produced  in  Electronics
 इंडिया  हैदराबाद  में  आधुनिक  इलेक्ट्रा

 Corporation  of
 tndia, ijeene निक  उपकरणों  93-94 bad

 2536.  दिल्‍ली  में  गलत  व्यक्तियों को  पेंशन  Award  of  Tamra  Patras  and

 और  areal का  दिया  जाना
 Grant  of  Pensioners  to  Wrong

 Persons  in  Delhi  94

 2537  योजना
 .  में  अहमदाबाद  में  T.  V.  in

 Ahmedabad
 in

 दिग Plan  94.
 टेलीवीजन  केन्द्र  ।

 (x1)



 sweat  के  लिखित  जारी )  WRITTEN
 ANSWERS:  0

 अताਂ  प्र०  सख्या  पीठ

 विषय  SuBJECT  PAGES
 Q.-  Nos

 2538.  द्य  राशि  से  अधिक  राशि  वाले  Comp'‘aints  of  Telephone  Subs-
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 लोक-सभा  वाद-विवाद  sated  संस्करण

 LOK  SABHA  DEBATES  (SUMMARISED
 TRANSLATED

 VERSION)

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 &  1973/17  1895

 Wednesday,  August

 क

 1973/Sravana  17,  1895  (Saka)

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समस्त  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock.

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 [  Mr.  SPEAKER  in  the  Chair  1

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अन्तरिक्ष  स
 ~

 उपग्रह  छोड़ने  को  योजना

 ह  241-  श्री  शंकर राव  सावंत  :  क्या  अन्तरिक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मौसम  सम्बन्धी  जानकारी  तथा  पड़ौसी  देशों  की  गतिविधियों  सम्बन्धी

 कारी  प्राप्त  करने  के  लिए  अन्तरिक्ष  में  उपग्रह  छोड़ने  की  कोई  योजना  बनाई

 क्या  अन्तरिक्ष  में  कोई  उपग्रह  छोड़ा  गया  है  अथवा  छोड़ने  का  विचार  है  ;

 क्या  इस  उद्देश्य  के  लिए  किसी  बाहरी  देश  से  सहयोग  मांगा  गया  और

 यदि  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  कृष्  चन्द्र  :  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन

 ने  वैज्ञानिक  एवं  अनुप्रयोग  उपग्रहਂ  अन्तरिक्ष  में  छोड़ने  की  योजना  बनाई  है  ।

 अभी  तक  भारत  ने  कोई  उपग्रह  अंतरिक्ष  में  नहीं  छोड़ा  है  ।  भारत  में  ही  पूरी  तरह  से  डीसी

 यन  बनाकर  तैयार  किया  गया  एक  वैज्ञानिक  उपग्रह
 1974  तक  अंतरिक्ष  में  छोड़ने  का  प्रस्ताव

 है  ।

 तथा  उपरोक्त  वैज्ञानिक  उपग्रह  सोवियत  भूमि  से  एक  रूसी  राकेट  की  पट्टा

 यता  से  छोड़ने  के  सोवियत  संघ  के  साथ  मिलकर  कार्य  करने  का  एक  करार  किया  गया  है  ।

 att  शंकर राव  सावंत  :  इस  उपग्रह  से  किस  प्रकार  की  जानकारी  मिलने  की  आशा  है
 ?  क्या इस  से

 पड़ौसी  राज्यों  की  गतिविधियों  पर  नजर  रखी  जा  सकती  है  ?  दूसरा  प्रश्न  यह  है  कि  रुस  के  साथ  कब  करार

 किया  गया  था  तथा  करार  की  शर्तों  के  अनुसार  वास्तव  में  कब  कायें  आरम्भ  किया  गया  है
 ?  क्या

 रुसी  सरकार  अन्तरिक्ष  सम्बन्धी  खोज  की  सम्पूर्ण  तकनीकी  जानकारी  में  भाग
 लेने

 को  सहमत हुई  है

 अथवा  केवल  सीमित  जानकारी  तक  सहमत  हुई  है  और  यदि  हाँ  तो  वह  सीमाएं  क्या  इस
 कारी के  बदले  में  हमने  रूस  को  क्या  देना  स्वीकार  किया  है  ?

 |
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 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  इस  उपग्रह  से  तीन  वैज्ञानिक  परीक्षण  किये  जाएंगे  ।  एक  एक्स  रे  खगोल  विज्ञान

 दूसरा  सोलर  न्यूट्रान  और  गामा  रेज  तथा  तीसरा  आयन  मण्डलीय  पैरामीटरों  के  भाप  के  बारे  में  है  ।  यह

 कार्य  शुद्ध  वैज्ञानिक है  ।  इन  सभी  परीक्षणों  का  उद्देश्य  ऐसी  वैज्ञानिक  जानकारी  प्राप्त  करना है  जिनका

 सम्बन्ध  कतिपय  वैज्ञानिक  लक्ष्यों  से  है  ।  ऐसे  उपग्रहों  से  जिनमें  कैमरा  आदि  जैसे  आवश्यक  उपकरण  हो

 संकते  हैं  यह  सम्भव  है  कि  गोचर  क्षेत्र  में  उत्पन्न  हो  रही  विभिन्‍न  परिस्थितियों  या  गतिविधियों  आदि  का

 पता  लगाया जा  सके  ।  इस  उपग्रह  में  इस  प्रकार  का  उपकरण  नहीं  रखा  गया  है  ।  यह  वैज्ञानिक  उपग्रह

 है  जिसमें  केवल  वहीं  उपकरण  होंगे  जिनको  उन  वैज्ञानिक  उद्देश्यों  की  परि  के  लिये  बनाया  गया  है  जिनका

 मेंने  wae  किया  है  ।

 इस  प्रयोजन लिए  आई०  एस०  आर०  ओ ०  और  रूस  की  एकेडेमी  आफ  सांशीनज  के  बीच
 10

 1972  को
 करार  हुआ  |  सहयोग  के  अन्तर्गत  रुस  के  द्वारा  वहाँ  से  उपग्रह  छोड़ने  की  शर्त  है  ।  उपग्रह

 का  डिजाइन  तथा  निर्माण  भारत  में  किया  जाएगा  ।  रुस  सोलर  टेप  रिका डेर आदि  कुछ  सहायक

 उपकरण  सप्लाई  करेगा  |  करार  के  अन्तर्गत  यही  बातें  हैं  ।

 श्री  शंकर राव  सावंत
 :
 मैंने  यह  भी  पूछा  था  कि  क्या  रुस  सम्पूर्ण  तकनीकी  जानकारी  में  सहयोग  देगा  |

 रि  इसकी  हत  तगाएं  हैं  हो  चह  हैँ  तथा  इतर  चत  में  शापने  सत  को  गया  देना

 स्वीकार  किया

 भी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  में  यह  नहीं  समझा  कि  क्या  माननीय  सदस्य  का  पूरी  तकनीकी  जानकारी  से

 प्राय  यह  है  कि  रुसी  विशेषज्ञ  यहाँ  आएंगे  तथा  राकेट  निर्माण  सम्बन्धी  सुविधाएं  प्रदान  करेंगे  अथवा  इन

 कार्यों  में  हमारी  सहायता  करेंगे  ।  मैंने  इस  करार  की  शर्तों  का  तथा  यहाँ  किये  जाने  वाले  कार्यों  का  उल्लेख

 कर  दिया है  ।  इस  करार  से  सम्बन्धित यही  बातें  इस  करार  के  अन्तर्गत  इससे  अतिरिक्त  कोई  कायें

 नहीं  किया  जाएगा

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  स्वर्गीय डा०  विक्रम  साराभाई  ने  उपग्रह  तथा  अन्य  कई  मामलों के

 art  में  अंतरिक्ष  अनुसंधान  तथा  वैज्ञानिक  अनुसंधान  सम्बन्धी  विस्तृत  प्रस्ताव  प्र  किये  थे  तथा  क्या

 उनके  प्रस्तावों  को  तेजी  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  तथा  उन्हें  उनकी  योजनाओं  तथा  रुपरेखा  के

 रूप  ठीक  प्रकार  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  है  अन्तरिक्ष  विज्ञान के  विकास  के  क्षेत्र  में

 डा०  साराभाई  ने  भारत  का  पथ  प्रदर्शन  किया  था  ।  इस  क्षेत्र  में  जो  भी  कार्य  किये  जा  रहे  हैं  उनमें

 तर  कार्यों  की  कल्पना  उन्ही  ने  की  थी  तथा  उन्होंने  उनकी  नींव  डाली  थी  ।  उन्होंने एक  रुपरेखा  तैयार  की

 थी  जिसका  अनुसरण  किया  जा  रहा  है
 ।

 ag  सच  है  कि  प्राप्त  अनुभव  के  अनुरूप  कुछ  सुधार किये  गये  हैं

 तथा  कार्यक्रमों  की  गति  धीमी  की  जा  रही  है
 ।  किन्तु  इस  कार्यक्रम  को  तैयार  किये  जाने  में  उनका  ही

 are  प्रमुख  है
 |

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  मेरे  पास  भारतीय  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  संगठन  के  तत्वावधान  में  गत

 अगस्त  को  अन्तरिक्ष  अनुसंधान  तथा  क्रियान्विति  सम्बन्धी  भारतीय  कार्यक्रम  के  बारे  में  हुये  सेमीनार की

 रिपोर्ट है  ।  मौसम  विज्ञान  उपग्रहों  सम्बधी  कार्यकारी  दल  ने  यह  सिफारिश  की  थी  कि  भारत  को  मौसम

 विज्ञान  उपग्रह  छोड़ने  की  आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  उन  देशों  से  सम्बन्धित  जानकारी  उपलब्ध  at

 है  जो  इस  प्रकार  के  उपग्रह  छोड़  रहे  हैं  ।  अतः  मौसम  विज्ञान  सम्बन्धी  उपग्रह  छोड़ने  के  बजाय  हमें

 संदेश  ग्रहण  करने  के  लिये  सेंसरों  तथा  लेंड  स्टेशनों  का  विकास  करना  चाहिये
 ।  क्या  हमने  इनकी  बजाय

 दूसरे  काबे  को  प्राथमिकता दी  मैं  सिफारिश  को  उद्धृत  कर  सकता  हूं
 :

 इसका  विचार  है  कि  भारत  को  आगामी  दशाब्दी  में  मौसम  विज्ञान  उपग्रहों  पर  धनराशि  खर्चे  करने

 नों  आवश्यकता  नहीं  है  जी



 शय  1595  )  ster
 उत

 को  कृष्ण चंद्र  पंत  :  सेंसरों  के  विकास  की  आवश्यकता  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  तथा  जेसा  कि

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  हम  सेंसरों  का  विकास  कर  रहे है  स्थल  कार्यक्रम के  से  अहमदाबाद  स्थित

 का  विकास  किया  जा  रहा  है  ।  यह  विकास  कार्यक्रमों  के  लिये  किया  जाएगा  जिसके  अन्तः
 गत  उपग्रह  से  वापस  किरणें  विकीर्ण  होंगी  तथा  ग्रामों  के  विभिन्‍न  समूहों  में  कार्यक्रम  दिखाये  जा  सकते

 आज  भी  इस  दिशा  में  अहमदाबाद  स्टेशन  की  क्षमता  का  विकास  जा  रहा  है  तथा  यह  बाह  य

 संदेशों
 को

 ग्रहण  कर  रहा  है
 ।

 अतः  माननीय  सदस्य  ने  जिस  आवश्यकता  का  उल्लेख  किया  है
 उस

 में  अब  भी  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ।  अब  जिस  उपग्रह  को  छोड़ा  जाएगा  उसका  मुख्य  जिसका  मैं

 उल्लेख कर  चुका  तथा  वैज्ञानिक  परीक्षणों  का  क्षेत्र  मौसम  सम्बन्धी  जानकारी  से  भिन्न  है  ।.  एक्स  रे

 सम्बन्धी  परीक्षणों  का  सम्बन्ध  अन्तरिक्ष  का  एक्स  रे  लेने  की  अपेक्षा  कृत  अधिक  आधुनिक  वैज्ञानिक खोज

 से  है  तथा  इसका  सीधा  सम्बन्ध  एक्स  रेज  की  खोज  से  है  ।  इसी  प्रकार  न्यूट्रान  और  गामा  एक्स  किरणों

 के  बारे  में  परीक्षणों  का  सम्बन्ध  सौर  शक्ति  के  साधनों  का  पता  लगाना  है  ।  विज्ञान  का  यह  क्षेत्र  भी  अति

 आधुनिक है  ।  इन  सभी  समस्याओं  का  सम्बन्ध  वैज्ञानिक  परीक्षणों  से  आप  यह  कह  सकते  हैं  कि  ओपन

 मण्डलीय  पैरामीटरों  का  सम्बन्ध  मौसम  सम्बन्धी  दूर  संचार  समस्याओं  से  हैं  ।

 श्री समर  TE  :  क्या  यह  सच  है  कि  गत  भारतीय  उपग्रह  रुसी  लांचिंग  पैड  से  छोड़ा  गया  था  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  कया  हैं  तथा  इसके  क्या  कारण
 लांचिंग

 पैड  क  बारे  में  भारत  कब  तक
 निभा  जाएगा ?  क्या  यह  भी  सच  है  कि  टेलीविजन  कार्यक्रमों  के  से  छोड़े गये  उपग्रह

 से  प्राप्त  हो  रही  दोषपूर्ण  रेडियो  सूक्ष्म  तरंगों  की

 सकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?
 कुछ  आलोचना  की  गई  है  और  यदि

 तो  उस  पर

 श्री  कृष्ण चंद्र  पंत  :  अभी  तक  कोई  भारतीय  उपग्रह  नहीं  छोड़ा  गया  ।  यह  तो  केवल  किसी  की  कल्पना
 घ्  सकती  है  1

 श्री  समूह  :  यह  जानकारी  सलाहकार  समिति  में  दी  गई  थी  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पंत
 :  पहला  उपग्रह  ससी  उपग्रह  केन्द्र  से  छोड़ा  जा  रहा

 Additional  Funds  for  Famine-hit  States  during  Fourth  Plan

 #242.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to
 ‘state  :

 (a)  whether  famine-hit  States  have  been  given  some  additional  funds  to  pro»
 mote  developmental  works  in  the  Fourth  Five  Year  Plan;  an

 (b)  if  so,  the  names  of  the  said  States  and  the  amount  sanctioned  by  the
 Central  Government  to  each  State  together  with  the  purpose  for  which  sanctioned?

 योजना  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  मोहन  :  और  )  अपेक्षित सूचना  देते  हुए
 तीन  विवरण  सभा  पटल  पर  हैं  ।  पंचवर्षीय योजना  में  सुखा  प्रवृत्त  में  विकास

 को  प्रोत्साहित करने  के  लिए  राज्यों  को  जो  केन्द्रीय  निधियां  दी  गई  वे  विवरण  ए  में  दर्शायी गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०  5350/7 3]  अभाव ग्रसित  क्षेत्रों  को  1972-73  की

 रबी  के  लिए  आपाद्‌  कृषि  उत्पादन  कार्यक्रम के  अन्तर्गत  जो  धन  आबंटित  किया  गया  वह  विवरण  2 में

 दर्शाया
 गया  है

 |  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5350/73]  चौथी  योजना के  पहले

 चार  वर्षों  के  दौरान  सुखा ग्रसित  क्षेत्रों  में  अभाव  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को
 जो

 रिक्त  धनराशि  आबंटित  की  गई  वह  विवरण  3  में  दर्शायी  गई  है
 ।

 में
 रखा  ।  देखिए  संख्या

 एल०  टी०  5350/73]  राहत तथा  दोनों  प्रकार  के  कामों  पर  यह  खर्चे  किया  गया  था
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 Shri  Dhan  Shah  Pradian :  May  I  know  from  the  hon.  Minister  the  names  of

 the  famine-hit  areas  of  the  States  in  the  coumtry  where  works  of  permanent  nature

 have.  been  carried  out  during  five  years  of  the  fourth  year  plan.  I
 also

 want  to

 know  the  names  of  the  programme  of  permanent  nature  extended  in  the  areas
 where  crops  have  been  a  total  failure  or  where  only  one-fourth  crops  could  be

 grown  or  where  the  crops  have  been  destroyed  by  floods  etc.,  by  the  Government
 It  has during  the  last  five  years.  been  observed  that  Adivasi.  areas  are  generally

 hit  very  otfen  by  it

 ay  मारिया :  मैंने  सभी  जानकारी  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  विवरण  एक  में  मैंने  जिलावार

 कारी  दी  है  ।  क्षेत्रों  का  निर्धारणਂ  करने  के  पश्चात  ये  सभीਂ  कार्यक्रम  आरम्भ  किये  गये  ।  सभी  जानकारी

 दे  दी  गई  है  ।

 Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  The  Government  of  Madhya  Pradesh  demanded
 Rs.  22  crores.  May  I  know  whether  this  amount  was  given  to  them  and  if  mot
 the  reasons  therefor.  Famine  hit  areas  face  there  major  problems,  viz.,  of  accom-

 modation,  employment  and  food.  May  I  also  know  the  extent  of  progress  achiev~
 ed  by  the  Government  to  solve  these  problems?  The  figures  available  to  us  show
 that  nothing  has  been  done  in  this.  direction.  No  programme  has  been  taken  up
 in  the  areas  declared  famine-hit  in  the  various  states  of  the  entire  country.  Wul
 the  hon.  Minister  mention  the  names  of  the  States  where  permanent  programmes
 have  been  taken  up?

 श्री  मोहन  मेंने  विवरणों  में  यह  सभी  जानकारी  दे  दी  है  ।

 थी  एन  ०  faa  :  राज्य  में  भी  अभतपु्वं  अकाल  पड़ा  है  ।  राज्य  का  लगभग  एक  चौथाई  क्षेत्र

 सूखा  की  लपेट  में
 आ

 गया  है
 ।

 प्रस्तुत  विवरण  में  केवल  पांच  जिलों  का  उल्लेख  किया  गया  है  जबकि  यह

 क्षेत्र  अकाल  राहत  दिये  जाने  वाले  क्षेत्र  का  आठवाँ  भाग  भी  नहीं  है  ।  मैसूर  राज्य  में  लगभग  36  करोड़

 रुपये  की  घाटे  की  अर्थव्यवस्था है  ।  मैसूर  राज्य  के  लिये  सुखा  राहत  के  लिये  केवल  उतनी  ही  धनराशि

 नियत  की  गई  है  जितनी  ऐसे  अन्य  राज्यों  के  लिये  की  गई  है  जिनके  पास  फालतू  संसाधन  है  ।  इस  राज्य की

 वित्तीय  स्थिति  अत्यंत  खराब  है  ।  ज्ञात  हुआ  है  कि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  तथा  विशेषकर  योजना

 आयोग  से  यह  अनुरोध  किया  &  कि  सूखी  फी  गिर  स्थिति  का  marae  करते  के  लिये  इस  समय  कम
 से कम  20  करोड़  रुपये  अधिक  दिए  जाएं  ।  मै  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  समय  कितना  धन  नियत  किया

 गया  है  और  मैसूर  राज्य
 में

 पहले  से  ही  चल  रहे  वित्तीय  संकट  तथा  सुखे  की  गम्भीर  स्थिति  से  निपटने के

 लिये  मंत्री  महोदय  क्या  आश्वासन  दे  सकते  है  ।

 श्री  मोहन  जैसा  कि  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताया  विवरण  देश  के  सूखापीड़ित

 क्षेत्रों के  विषय  में  हैं  ।  इस  प्रकार  के  54  क्षेत्र  हैं  और  उन्हीं  के  आधार  पर  विवरण  दिया  गया  है  |

 रण  तथा  111  में  गत  वर्ष  किये  गये  रबी  की  फसल  के  द्रुत  कार्यक्रमों  के  बारे  में  कृषि  कार्यों के  लिये
 उपलब्ध  करायीਂ  गई  धन  राशि  और  गत  तान  वर्षों  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  दो  मई  केन्द्रीय

 यता  के  बारे  में  जानकारी  दी  गई  है  ।  प्रत्येक  जब  कभी  कोई  प्राकृतिक  आपदा  होती  एक  केन्द्रीय

 दल  भेजा जाता  यह  दल  मूल्यांकन  करता  है  और  उस  मूल्यांकन  के  आधार  पर  एक  अधिकतम  सीमा

 निर्धारित  की  जाती  है  और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्‌  द्वारा  स्वीकृत  फारमूले
 के  अनुसार  सहायता  दी

 जाती  है  ।  इसी  प्रकार  मैसूर  को  भी  सहायता  दी  गई  है  ।  आंकड़े  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 थी  सुन्  शिवप्पा  मैसूर  राज्य  में  इस  समय  लगभग  36  करोड़  रुपये  की  राशि  की  घाटे  की  2 ay-

 व्यवस्था चल  रही  है  ।  राज्य  की  वर्तमान  गम्भीर  स्थिति  के  लिये  कितनी  सहायता  देने  का  विचार  है
 ?

 :  यह
 बहुत

 ही

 सामान्य  अरन  है  परन्तु  इसका  केल  बहुत  हीं

 सीमित  है  ।
 मंत्री महोदय

 ने  विल्स  में  सभी  जानकारी  दी  है  ।
 आप  और  क्या  FS  सकते

 श्र
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 कग्द, शय  है  लक प्पा :  श्री  शिवप्पा  के  प्रश्न  न हीं  दिया  गया  उन्होंने  सुखा पीड़ित  sal  के

 करने  के  विषय  में  एक  विशिष्ट  प्रश्न  पूछा  है
 ।  उसका  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 शान्ति  रखिये  ।  क्या  आप  प्रश्न  पूछने  की  श्री  शिवप्पा  की  क्षमता  में  विश्वास  नहीं
 रखते  हैं  ?  )

 थी  एन०  शिवप्पा  :  मैं  उत्तर  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जो  कुछ  भी  जानकारी  उपलब्ध  मंत्री महोदय  ने  सभा  पटल  पर  रख  दी  है  ।

 जो  एन०  शिवप्पा  :  राज्य  में  बहुत  से  सुखा पीड़ित क्षेत्र  यहाँ  केवल  पांच  जिले  बताये  गये  हैं  ।

 मने  यह  पुछा  था  कि  मैसूर  राज्य
 को

 और  कितनी  सहायता  दी  जा  रही  .  .

 श्री हि  लक प्पा  मैसूर  राज्य  में  बहुत  से  क्षेत्र  सुखा पीड़ित

 अध्यक्ष  सही दय  :  कृष यां  शान्ति  रखिये  ।  मैसुर  राज्य  के  दो  सदस्य  एक  साथ  खड़  हो  गये  हैं

 थान

 श्री  सोहन  धारिया
 :

 विवरण  में  समस्त  देश  के  चिह्नित  सूखा पीड़ित  क्षेत्र  बताये  गये  हैं  जिनके  लि  य

 धनराशि नियत  की  गई  है  ।  सदन  को  ज्ञात  है  कि  100  करोड़  रुपय  की  राशि  इन  54  जिलों के  लिये  उप+
 लब्ध  गई  है  और  इनके  नाम  विवरण  में  दिये गये  हैं  ।  जहाँ तक  में  की  री  भावनाओं  अथवा

 वर्ष  के  सूखों  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारे  में  विवरण  11  और  115  में  सब  जानकारी  दी  गयी  दस

 चालू  वर्ष  में  यदि  मैसूर  में  फिर  सुखो  पड़ता  है  तब  राज्य  सरकार  ही  सहायता  के  लिये  .  .

 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 मैँ  किसी  भी  सदस्य  को  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  जब  तक  किसी  सदस्य  को  बोलने

 की  अनुमति  नहीं  दी  जाती  है  तब  तक  उनका  भाषण  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri:  Bihar  is  facing  a  serfous  famine  condtion  this  year.
 The  State  has  been  affected  from  this  calamity  in  past  also.  In  fourth  five  year

 and  Shahbad.
 Plan  you  have  mentioned  four  districts  of  Bihar  i.e.,  Monghyr,  Palamau,  Gaya

 In  order  to  face  the  drought  the  Government  had  proposed  to
 ‘provide  6  crores  to  these  districts  as  against  the  amount  of  Rs.  2,18,83,000  made
 available  so  far.  This  is  the  last  year  of  the  fourth  five  year  Plan,  so,  may  है
 know  the  reasons  for  not  providing  the  assistance  to  the  extent  it  was  pro
 to  be  given  and  whether  the  Government  have  not  made  their  demand  to  this
 extent  or  they  have  not  spent?  Do  you  think  that  this  amount  is  sufficient  to
 ‘meet  the  requirement  of  drought  affected  areas?

 भी  मोहन  मारिया
 :  6  करोड़  रुपये  की  यह  राशि  उन  जिलों  के  लिये  निर्धारित  की  गई  है  और  इसका

 उपयोग  बिहार  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  किये  जाने  वाले  कार्यक्रमों  के  लिये  किया  जायेगा  ।  चाल  वर्ष  के

 दौरान  अब  तक  बिहार  सरकार  ने  2,18,00000 रुपये  की  राशि  के  कार्यक्रम  क्रियान्वित  किये  यदि

 बिहार  सरकार  शेष  धन  राशि  को  भी  उपयोग  में  लाती  तो  हमें  बड़ी  प्रसन्नता होगी  ।  मैं भी  बिहार

 सरकार  को  यह  बात  लिखूंगा  ॥

 श्री
 दशरथ

 देव  :  मेरे  विचार  में  fage  राज्य  के  लिये  कोई  धनराशि  नहीं  दी  गई  है  ।  गत दो  वर्षों

 में
 राज्य

 में  भारी  सुखा  पड़ा  है  ।  गत  वर्ष  सुखे  के  कारण  अकाल  की  स्थिति  में  400  से  भी  अधिक  लोगों  की
 शस से  मृत्यु

 गई  पु  हो  गई
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  त्रिपुरा  राज्य  के  लिये  कोई  धनराशि  आबंटित  क्यों  नहीं

 2
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 श्री  मोहन  धारिया
 :

 विवरण  1  में  मैंने  बताया  है  कि  वर्ष  197  2-
 73

 में
 त्रिपुरा  राज्य  को

 50  लाख

 रुपये  की  राशि  दी  गई  ।  विवरण 1  में  देश  में  54  नि  चिरकालीन  जिले  बताये  गये  विवर

 रण
 11

 प्राकृतिक  आपदाओं  के  बारे  में  जब  कभी  आपदा  आती  केन्द्रीय  दल  के  मूल्यांकन  के

 धनराशि  उपलब्ध  करा  दी  जाती  है  ॥

 श्री  दशरथ  देव  :  त्रिपुरा राज्य  चिरकालीन  रहनेवाला  तथा  प्राकृतिक  आपदाओं  से  ग्रस्त

 रहने  वाला  राज्य है  ।  सरकार  ने  इस  पर  विचार  क्यों  नहीं  किया  है  ।

 Shri  Chandrika  Prasad:  Mr  Speaker,  Sir  according  to  statement  I ai  U.P
 has  been  ailocated  lowest  amount  of  assistance.  U.P.  has  been  ignored  in  state-
 ments  II  &  III  also.  Statement  I  indicates  4  or  5  districts  in  Uttar  Pradesh  whereas.
 there  are  23  districts.  affected  by  famine.  Balia,  Azamgarh,  Gazipur  suffering:
 from  starvation  have  been  ignored.  May  I  know  from  the  hon.  Minister  as  (0:
 why  Uttar  Pradesh  is  being  ignored

 Secondly,  may  I  know  whether  in  view  of  the  prevailing  famine  conditions
 ‘the  Government  propose  to  fix  some  percentage  for  the  severely  affected  districts.
 of  backward  areas  out  of  the  fund  allotted  by  the  Government  of  India  in  this.
 regard?

 the. The  Minister  of  Planning  (Shri  D.  P.  Dhar):  This  Question  relates  to

 programme  chalked  out  by  the  Central  Government  to  provide  assistance  partis.
 cularly  to  drought  affected  areas  where  there  has  been  no  rain.  As  regards  the
 condition  of  Uttar  Pradesh  as  stated  by  hon.  member,  I  may  submit  that  with.
 God’s  grace  there  has  been  no  drought  in  Uttar  Pradesh  last  year

 Shri  Chandrika  Prasad:  There  had  been  drought

 Shri  D.  P.  Dhar:  He  is  talking  about  the  current  year  Recently,  a  Central
 team  had  been  there  and  they  have  made  their  assessment  and  the  assistance
 will  be  made  available  to  U.P.  to  that  extent  accordingly

 श्री  पी०  आर०  भिनाय :  कया  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  मूल  रूप  में  सुखा पीड़ित  राज्यों  को  यह

 आश्वासन  दिया  था  कि  वे  सुखा राहत  कार्यों  के  लिये  पूरी  सहायता  देंगे  परन्तु  अब  केन्द्र  इस  बात  पर  बल

 देती  है  कि  राज्यों
 को

 भी  व्यय  का  25  प्रतिशत  योगदान  करना  चाहिये  और  यदि
 तो

 इसके  क्यां  कारण

 है
 ?

 श्री  डी०  पी०  धर :  प्रश्न  के  स्वरूप  के  विषय  में  कुछ  गलतफहमी  है  ।  आज  जो  प्रश्न  पूछा  गया

 वह  सूखा पीड़ित  क्षेत्रों  में  विकास  के  लिये  नियमित  कार्यक्रमों  के  बारे  में  है
 ।  माननीय सदस्य  ने  जो  दूसरा

 प्रश्न  उठाया  है  वह  प्राकृतिक  आपदाओं  के  मामले  में  राहत  देने  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  के  बारे  में  है  ।  इस  प्रश्न

 के  उत्तर  में  दूसरे  प्रश्न  का  उत्तर  निहित  नहीं  है  ।

 Shri  Bhagirath  Bhanwar :  It  is  a-  fact  that  the  districts  of  various  States  men-
 tioned  in  the  statement  for  providing  addition  assistance  are  chronically  affected
 areas  suffering  from  famine  and  _  drought  if  so,  whether  they  have  chalked  out

 any  plan  for  the  permanent  solution  of  the  problem  and  also  the  outlines  thereof?

 May  I  know.  the  state-wise  breakup  of  the  percentage  of  additional :  ssistance:
 proposed  to  be  provided  to  various  states  during  fourth  five  year

 Plan
 in  t

 regard?
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 ॥  मोहन  धारिया
 :

 जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  विवरण  1  में  उल्लिखित  क्षेत्र  और  जिले  देश  में

 बार  बार  प्रभावित  होने  वाले  तथा  सुखा पीड़ित  क्षेत्रों  में  से
 ये  कार्यक्रम छोटी

 भूमि  चारे  की  व्यवस्था  तथा  इससे  संबंधित  अन्य  कार्यक्रमों  के  रूप  में  है  ।  इसमें  धनराशि

 का  उल्लेख  किया  गया  है  और  मुझे  यह  दुबारा  बताने  की  आवश्यकता  है  ।  चौथी  पंचवर्षीय  योजना

 में  जो  भी  प्रयास  हमने  किये  वे  विवरण  में  उल्लिखित हैं  ।  परन्तु  मैं  आपकी  अनुमति  से  आज  सभा  को

 यह  बताना  चाहूंगा  कि  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  हमने  समेकित  दृष्टिकोण  अपनाया  है  और  हम  नहीं

 हैं  कि  संकट  उत्पन्न  हों  और  तब  कार्यक्रमों  को  आरम्भ  किया  जाये  ।  हमने  राज्य  सरकारों

 से  कहा  है  कि  वे  सभी  प्रकार  के  कायक्रमों  को  तैयार  रखें  ताकि  आवश्यकता  पड़ने  पर  शीघ्र  ही  ऐसे

 क्रमों  को  आरम्भ  किया  जाये  और  धन  बरबाद  न  किया  जाये  |

 श्री  क०७  रामकृष्ण  रेड्डी
 :  आंध्र  प्रदेश  के  नालगोंडा  जिले  का  देवरकोंडा  ताल्लुक  रहने

 वाले  क्षेत्र  संबंधी  कार्यक्रम  के  अंतत  सूखा  रहने  वाला  क्षेत्र  घोषित  किया  गया
 था

 और  इसके  लिए

 धन  की  व्यवस्था की  गई  थी  ।  परन्तु  विवरण  इसका  जिक्र  नहीं  आया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इसके

 क्या  कारण  हैं  ?  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  विवरण  में  इसे  क्यों  नहीं  शामिल  किया  गया  है  ?

 श्री  मोहन  मारिया  :  इन  जिलों  का  चयन  विशेषज्ञ  समिति  ने  किया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपके  पास  ऐसा  उत्तम  उत्तर  होना  चाहिए  जिससे  सब  संतुष्ट  हो  जाएं  अन्यथा

 प्रत्येक  सदस्य  इस  सरल  प्रश्न  का  अनुपूरक  प्रश्न  पूछ  रहा  हैं  ।

 Shri  Hukuam  Chand  Kachwai  The  Madhya  Pradesh’  Government  had  asked
 ‘for  Rs.  25  crores  from  the  Central  Government  and  they  released  Rs.  8  crores.
 Out  of  which  only  Rs.  4.crores  had  been  spent.  Jhabna  is.undergoing  severe

 drought  and  people  are  dying  of  starvation  in  Sidri.  The  number  of  deaths  is
 21,  but  Madhya  Pradesh  and  the  Centre  have  not  made  any  proper  arrange-
 ments.  ‘May  I  know  whether  in  such  conditions  will:they  agree  to  their’  demand
 and  what  steps  they  are  going  to  take  with  regards  to  nonrutilization  of  funds  by
 States?

 श्री  मोहन  मारिया
 :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है

 कि  मध्य  प्रदेश  सरकार
 ने

 धनराशि  नहीं की
 8

 करोड़  रुपय  में  से  उन्होंने  4  करोड़  रुपये  व्यय  किये  यह  कार्यक्रम  कुछ  वर्ष  पहले  आरम्भ
 किया  गया  था  और अब  यह  गति  पकड़  रहा है  और  मुझे  आशा है  कि  सभी  सरकारें  यथासंभव

 धनराशि  व्यय  करेगी  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन  देने  के  लिये  आवेदन-पत्तों  को  प्राप्ति  की  अवधि  बढ़ाना

 244.  थ्रो  समर  गह
 श्री  गंगाचरण  f

 :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पेंशन देने  के  लिए  आवेदन-पत्तों  की  प्राप्ति की
 अवधि  को  बढ़ा  दिया  और

 यंदि  तो  कितनी  अवधि  बढ़ाई  गई  है  और  arqaa-cat  की  पात्रता  का  निर्णय  करने

 लिए  क्या  मानदण्ड  अपनाया  गया

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  Shri  K.  C.  Pant)  2

 (a)  &  (b)  The  last  date  for  receipt  of  applications  from  freedom  fighters  for  grant
 of  pension  with  retrospective  effect,  that  is,  15th  August,  1972  has  now  been
 extended  from  -30th  June  1973:  to  14th  August,  1973.  Thus  the:  entire  dura-
 tion  of  the  Jayanti  Year.  has-been.  covered.  Applications  of  freedom  fighters  ‘or
 their  dependents  received  after  14th  August,  1973,  will  be  considered  for  grant
 of  pension,  if  eligible,  from  the  date  of  receipt  of  the  applicatior

 z
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 The  salient  features  of  the  Freedom  Fighters  pension  Scheme  containing
 criteria  adopted  for  deciding  the  eligibility  are  laid  on  the  Table  of  the  House.

 [Placed  in  Library.  Sec.  No.  LT-5351/73.]

 श्री
 समर

 जानना
 चाहता हूं

 कि  विभिन्न  राज्यों  में  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पहले ही

 मंजूर  किए  गए  पेशन  के
 नवीनतम  आंकड़े  क्या  यदि यह  संख्या  बड़ी  है  तो  वे  इसे  सभा  पटल  पर

 रख  सकते  मैं  यहं  भी  जानना  चाहता  हू ंकि
 क्या  15  अगस्त

 के
 बाद

 प्राप्त होने  वाले
 पत्तों  पर  विचार  किया  मैं  ध्यान  एक  बात  और  लाना  |  यह  अंगूठे  तथा

 अंगुलियों  के  छाप  प्राप्त  करने  के  बारे में  जोर  देने  के  बारे  में  है  ।  यह  अक्  अपमानास्पद  कार्य  है
 क्योंकि  कोई  भी  व्यक्ति  पेंशन  लेते  समय  अंगठा  उंगलियों  का  छाप  नहीं  देता  अतएव

 अंगठा  अथवा  उंगलियों  के  निशान  प्राप्त  करने  की  अपमानजनक  तथा  गलत  प्रथा  को  समाप्त  किया

 जाना  चाहिए  |

 को  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  मोट  तौर  पर  1,16,000  आवेदनपत्नों  पर  कार्यवाही  की  गई  है  ।
 इसमें

 से  मोट  तौर पर  50,000  आवेदनपत्रों  को  पेंशन  के  लिए  मंजूरी  दी  गई  लगभग  इतने  ही
 पत्तों  को

 स्पष्टीकरण  के  लिए
 राज्यों  को  भजा  लगभग  16,000  आवेदनपत्रों  को  अस्वीकृत

 किया  यह  मोटी  रूपरेखा  है  ।

 मेरे  मित्र  यह  दख  सकते  हूं  कि  गत  कुछ  सप्ताहो ंसे
 1,64,  254  आवेदन  पतों

 पर  बहुत  तेजी  से

 काय  हुआ  माननीय  सदस्य  अवधि  बढ़ाये  जाने  के  बारे  में  जानना  चाहते  हैं  ।  में  यह  स्पष्ट  करना

 चाहूँगा  कि  आवेदनपत्रों  की  प्राप्ति  की  अन्तिम  तिथि  15  अगस्त  1973  नहीं  है  अपितु  अन्तिम

 तिथि  वह  होगी  जिसके  बाद  से  पेंशन  आवेदनपत्रों  के  प्राप्त  होने की  तिथि से  स्वीकृत  की  जाएगी

 दूसरे  शब्दों  यदि हमें  आवेदनपत्र  15  अगस्त  से  पुर्व  प्राप्त  होते  हैं  तो  हम  पेंशन की  मंजूरी
 15  अगस्त  1972  से  इसके  बाद से  आगे

 की
 अवधि से  दिये  जायेंगे  ।  fafa’  का  अर्थ  इसी

 तीसरे  प्रश्न के  बारे में  मेँ  कहना  चाहूँगा  कि  यदि  वे  सभापटल पर  रखे  गए  विवरण  के  पृष्ठ
 देखें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  कुछ  पहचान  दस्तावेजों  को  प्रस्तुत  करना  होता  है  जिसमें अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  नमूना  हस्ताक्षर  अथवा  बाएं  हाथ  के  अंगूठे  का  छाप  आदि  सम्मिलित  हैं
 ।

 श्री समर
 मैं  एक  विशेष  मामला  बताता हूँ

 जो
 मिहिर  लाल चट्टोपाध्याय  से

 संबंधित

 जो  इस  सभा  के  सदस्य थे  |  उन्हें  एसा  करने  को  कहा  पया  उन्हें  कहा  गया  था  कि  जब  तक

 वह  अपना  अंगूठा  अथवा  अंगुली  कला  छाप  नहीं  देते  हैं  तब  तक  उन्हें  उनके  आवेदनपत्र  पर  पेंशन

 नहीं  मिलेगी  ॥

 श्री
 कृष्ण  चन्द्र

 पन्त
 :

 यदि  आवश्यक
 हुआ  तो  हम  व्यक्तिगत  मामलों

 में  स्पष्टीकरण
 जारी  कर

 सकते हैँ  ।  ही  आशय  यह  है  क्रि  अशिक्षित  व्यक्ति  से  उसके  अंगूठे  का  छाप  लिया  जाये  ।

 श्री  समर  सरकार
 को

 बधाई
 देता  हूँ

 क्योंकि  उन्होंने  आजाद  हिंद  फौज  और  भारतीय

 स्वतंत्रता  लीग  के  सदस्यों  को  पेंशन  देने  हेतु  उन्हें  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  परिभाषा  में  सम्मिलित

 कर  लिया  इस  तथ्य  को  देखते
 हुए  श्री

 सेझियान  मेरी  बात  से
 सहमत  होंगे--कि  देश  के  विभिन्न

 भागों  से  पेंशन  पाने  हेतु  आजाद  हिंद  फौज  के  सदस्यों  से  हजारों  आवेदनपत्र  प्राप्त  हो  रहे  मै ंजानना

 चाहता हूं
 कि  चूंकि  आजाद  हिंद  फौज

 के  भूतपूर्व  सदस्य  और  आजाद  हिंद  फौज  एसोसिएशन  के  सचिव

 के
 रिकार्डों

 को
 प्राप्त  करने

 में  कुछ
 कठिनाईयां  उपस्थित

 हो  रही  हैं  क्योंकि  इन  व्यक्तियों  द्वारा  देश के

 बाहर  संघर्ष  करने  के  कारण ये  रिकाड  या  तो  नष्ट  हो  गए  हैं  अथव  कुछ  रिकार्ड  रक्षा  विभाग  के  पास  हो

 सकते
 तो  क्या  सरकार

 एक
 समिति  नियुक्त  करेगी

 जो
 दस्तावेजों  तथा  रिकार्डों  जिनके  ATATS  पर

 उनको  पेंशन  के  मामलों को  निपटायेगी  ।

 8
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 भी  क्षण  चन्द्र  पन्त  :  श्री
 शाह  नवाज  खान  के  सभापतित्व  में  एक

 समिति  नियुक्त  को

 ame और  मेरे  विचार में  श्री  मोहन सिह  उसके  सदस्य  मुझे  तीसरे  सदस्य  का  नाम  याद
 नहीं  _

 माननीय  सदस्य  ने  जिस
 कठिनाई

 का
 उल्लेख  frat  है  वह  वास्तविक  है  और  इसलिए  उन  सभी

 पुत्रों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  लिये  अक  समिति  की  नियुक्ति  की  आवश्यकता  है  ।

 शी  प्र  गह  :  आजाद  हिंद  को  एक  पुरानी  एसोसिएशन  है

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  यह  एक  सुझाव है  ।

 यी  धामन कर :  शब्दों  के  कोतवाल
 नस

 के  एक  समूह  के  दो  सदस्य  गोली
 से  मार  दिए  गए  थे  ।  शेष

 सदस्य  विभिन्न  राज्यों  से  चले  गए  और  वे  नये  नाम
 कारण

 करके  रह  रहे  हूँ
 ।  अब  चिनाई यह  है  कि  वें

 एक  राज्य  से
 gat

 राज्य  में  स्थानान्तरित  हो  रहे  है  और  उनके
 आवेदन  त्रों  पर  विचार  नहीं  हो  रहा

 इन  भूमिगत  काय  wa
 को

 वास्तविक  कठिनाइयां
 क्या  में

 जान  सकता हूं
 कि  क्या  ऐसे  मामलों

 विशेष  रियायत  की  जायेंगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वे  भूमिगत  कायंकर्ता है  ?

 श्री  धामन कर  :  वे  विभिन्न  राज्यों  से  आए  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :
 भूमिगत  के  नाम  से  अनेक  व्यक्ति  सदन  के  लिए  अपना  दावा  करेंगे  ।

 शी  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :
 यदि  ag

 सभा
 पटल  पर

 अश्व  गए  विवरण  और  नियमों
 को

 पढ़े
 तो  उन्हें यह  पता

 व्वलेगा  फि  दोनों  बातों  को  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  यदि  स्वतंत्रता  आंदोलन  के  दौरान  भूमिगत  रहने  वाले

 व्यक्ति  के  बारे  कोई  साक्ष्य  तो  यह  इसका  एक  भाग  अगर  वह  उस  समय  नाम  बदल  कर  रहा  तब

 अगर  कोई  विघायक  अथवा  संसद  सदस्य  उसके  साथ  तो  वह  प्रमाणपत्र  प्रस्तुत  कर  सकता है  कि  वह

 नामक
 बदलकर  रहा

 था
 |  उस  मामले

 में  इसे
 भी  ध्यान

 में
 रखा  ना

 सकता  है
 ।  कुछ  अन्य  कठिनाइयां  भी

 हूँ  faa  पर  हम  विचार  कर  सकते  और  जिन्हें  हल  करने  को  पहले ह  व्यवस्था  को  जा  चुकी है  ।

 शमी  डो०  एन०  तिवारी :  स्वाधीनता  सेना  नियों  के  आवेदन
 पत्रों

 पर  दो  स्तरों  पर  राज्यों  और  केन्द्र

 में  कार्यवाही  को
 जा  रहो  हैं  और  इसलिए  इसमें  समय  लगता है  ।  में  यह  जानना

 चाहता  हूं
 far

 क्या
 30  मैच

 1973  तक  स्वाधीनता  नियों  से
 प्राप्त

 सभो  आवेदन  पत्र  केन्द्रीय  सरकार  को  भेज  दिये  गये  हें  और  FAT

 केंद्रों  सरकार  अब  तक प्राप्त
 सभी

 आवेदन  पत्रों  पर  15  1973  तक  समयसीमा  के  अन्दर

 अन्तिम  निर्णय  कर  लेगो  ।  में  यह  भी  जानना  चाहुंगा  कि  सरकार  के  पास
 ऐ
 से

 स्वाधीनता  सेनानी
 के

 बारे  में  जानकारी  प्राप्त  करने  का  क्या  साधन  जो  वस्तुतः  छः  होने  अथवा  अधिक  की  अवधि  के  लिए

 जेल  में  रहा  परन्तु  वह  दो  या  तीन
 जेलों  में

 रहा  परन्तु  उनमें  से
 एक  या  दो

 जेलों  से  प्रमाणपत्र प्राप्त
 नहीं  कर  सकता

 क्योंकि  वे  नष्ट हो  चुके  वह उन
 व्यक्तियों

 से
 मिलने

 में  भी  असमर्थ  है
 जो  उस  व्यक्ति

 के  साथ
 उस

 समय  जल  में  थे
 प

 और जो  अब  संसद्‌  सदस्य  अथवा  विधायक है  ।  सरकार  एसे  मामलों  पर  किस

 प्रकार  करेगी ?

 थ्रो  कृष्ण  चन्द्र  सबसे  पहले में  यह
 बताना  चाहूंगा

 कि  अगर  हमें  राज्य
 सरकार

 से  जानकारी

 नहीं
 भो  मिलता  है  और

 अगर बदे
 केन्द्रीय  सरकार  को  प्राप्त  आवेदन

 पत्र
 सभी

 प्रकार
 से  पूर्ण  तो  हम  अस्थायी

 पेशन
 तत्काल  मंजूर  कर  देते

 हैं
 और  हम  राज्य  सरकार  द्वारा  आवेदन  पत्र  भेजें  जाने  को  प्रतीक्षा  नहीं  करते

 हू  और  कोई  समय
 नहीं

 लगता  है  और  इस  बारे  में  कतई  समय  बरबाद  नहीं  होता  है  |  राज्य  सरकार

 से  अनुमति  सिल  आने  पर  हो  faa  को  मंजूरी  की  पुष्टि  की  जातों  लेकिन  अनन्तिम  स्वीकृति

 दे  दो  जाती  है  ।
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 हमें आशो  है  कि  1973  तक  हुए  सभी  आवेदनपत्रों  पर  Ted,  1973
 तंक

 कर  दी  जायगी--समय  शीमा  31  19738)  30  1973  नहींਂ  ।  इसका  मैंने
 सदन  Hl  वचन  दिया  है  और  हम  उसी  आधार  र  कार्यवाही  कर  रहे  हूं  ।  अब  केवल  कुछ  दिन  ही  शेष  रहते

 ।

 जिस  कठिनाई  का  माननीय  मित्र  ने  उल्लेख  वह  वास्तविक  है  कि  कुछ  व्यक्ति  एक  जेल  में
 रहे  और  उन्हें अन्य  जेंलों  में  स्थानान्तरित  किया  गया  और  उन्हें  एक  जेल  से  जो  प्रमाणपत्र  मिल  जाते  जबकि
 अन्य  जेलों  से  नहीं  ।  तीन  प्रकार  की  व्यवस्था यें की  गई  हैं  ।  एक  जलों  से  प्राप्त  सर्टिफिकेटों  की

 और  उसके  न  मिलने  किसी  ऐसे  विघायक  अथवा  संसद  सदस्य  का  इस  आदाय  का  प्रमाणपत्र  हो  कि

 वह  उनके  साथ  जेल  में  रहा  था  और  इस  प्रकार  के  प्रमाणपत्र  के  भी  न  मिलने  पर  राज्य  सरकार  इस  बात

 को  प्रमाणित  करे  कि  वह  व्यक्ति  केन्द्रीय  योजना  के  अधीन  स्वाधीनता  सेनानी  था  ।  इस  बारे  में  बिहार  में

 एक  उच्चस्तरीय  समिति  की  स्थापना  को  गई  हैं  और  अगर  वह  समिति  मामले  की  जांच  करती  है  और  राज्य

 सरकार को  इस  बारे  में  सिफारिश  करती  है  और  राज्य  सरकार  उस  आधार  पर  प्रमाणित  करती  है  कि

 aga  व्यक्ति  स्वाधीनता  सेनानी  तो  हम  उसे  स्वीकार  कर  लेंगे  ।

 प्रो०  मधु  दण्डवत  :  प्रश्न  का  भाग  किलो  आवेदनकर्ता  की  पात्रता  को  निश्चित  करने  सम्बन्धी

 मानदण्ड  के  बारे  में  है  |  रायल  इण्डियन  नेवी  के  विद्रोह  का  नेतृत्व  श्री  बी  ०  सी  ०  दत्त  ने  किया  था  और

 रित  मानदण्ड  के  अनसार  वह  पात्र  नहीं  हो  बार  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  आ-ईद

 हिन्द  फौज  के  सदस्य  और  रायल  इण्डियन  नेवी  के  विद्रोह  में  भाग  लेने  वाले  व्यक्ति  पेंशन  के  हकदार  होंगे  ।

 परन्तु  उनको  कठिनाई  यह  है  कि  रायल  इण्डियन  नैनो  के  विद्रोह  में  भाग  लेने  वाले  किसी  भी  व्यक्ति

 को
 असैनिक  जेलों  में  नहीं  रखा  गया,इसलिए  वे  महो ने  की  कद  के  प्रमाणपत्र  पेश  नहीं  कर  सकते  |

 भास  को  बात  यह  है  कि  को  बो  ०  सो  ०  जिन्होंने  वह  रायल-इण्डियन  नेव  के  विद्रोह  वा  नेतृत्व
 किया  और  ब्रिटन  के  तत्कालीन  मंत्रो  द्वारा  faa  नाम  का  हाउस  आफ  कॉमन्स  में  उल्लेख  किया

 THA  प्राप्त  के  हकदार  नहीं  क्योंकि  तकनीक  दृष्टि  से  वह  पात्र  नहीं  है  ।

 इण्डियन  नेवी  विद्रोह  के  मामले  में  कया  मंत्री  महोदय  उक्त  नियम  में  छूट  देंगे  और  1946  के  महान  विद्रोह
 का  नेतृत्व  करने  वाले  व्यक्तियों  को  पेंशन  देने  का  प्रयास  ?.

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  जिन  व्यक्तियों  ने  रायल  इण्डियन  नेव  के  विद्रोह  में  भाग  लिया  उन्हें  शमिल

 किया  गया  है  ।  सारा  दृष्टिकोण  यही  है  कि  किसी  प्रकार  से  समस्याओं  का  समाघान  ढूंढ़ा  जाय  ।  हम  तकनी की
 या  कट्टरपंथी  विचार  नहीं  रखते  और  अगर  हमारे  ध्यान  में  य  कठिनाइयां  लाई  जाती  तो  हम  उनका

 समाघान  ढूंढने  का  प्रयास  करेंगे  |

 श्री  विदवनारायण  शास्त्री  :  कुछ  ए  से  भो  व्यक्ति  जो  बंगलादेश  पूर्वी  से

 आधे  ह  और  जिन्होंने  1930  और  1932  के  सोच  के  स्वाधीनता  आन्दोलन  में  भाग  लिया  और जो  अब
 > भारत  में  है  और  उनके  पास  न  तो  Q  ग  प्रमाण  पत्र  और  न  ह  संसद  सदस्यों  अथवा  विधायकों

 के
 प्रमाण  पत्र  है  ।  उनके  मामलों  पर  कैसे  निर्णय  किया  जायेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सब  ब्यौरा  हैं  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पन्त  :  एसे  अनेक  संसद  सदस्य  और  विधायक  और  अनेक  भूतपूर्व  संसद  सदस्य  एवं

 पूर्वे  विधायक  जो  इस  वर्ग  के  अन्तर्गत  आते  हैं  |  हमने  ऐसे  कुछ  स्वार्थो  नता  सेनानियों  को  Para

 को  मंजूरी  दो  है  ।  सबसे  अधिक  राशि  की  पेंशन  श्री  एस०  एम०  घोष  को  मंजूर  को  गई  है  ।  अगर  इस  योजना

 के  अंतगर्त  कुछ  विशिष्ट  व्यक्तिगत  कठिनाइयां  जिन पर  व्यक्तिगत रूप  से  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 तो  उनपर  अलग  से  विचार  किया  जा  सकता  परन्तु  मोटे  तौर  अब  तक  अनेक  ऐसे  मामलों

 पालन  को  मंजूरी  दे  दी  गई  जो  इस  योजना  के  अंतगर्त  आते  हूँ  ।
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  में  अब  हमें  अगले  प्रश्न  पर  चर्चा  करनी  चाहिए  |

 एक  माननीय  सदस्य  :  एक  महत्वपूर्ण  प्रवर  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  रोजाना  कुछ  न  कुछ  आता है  और  हम  केवल  तीन  या  चार  प्रश्नों  तक  ही
 Tr
 पन  | पात ेहै  ।  यह  आपके  ही  हित  में  है  कि  में  यह  कह  रहा  हूं  कि  अब  हम  इस  प्रश्न  को  छोड़कर  आगे

 हम  किसे  प्रश्न  पर  अटक  जाते है  और  उस  से  आगे  बढ़ना  बहुत  Afsana  हो  जाता  हेम  अभी

 भी  तीसरे प्रब्न  पर  रुके  हुए  ह  और  11  बजकर  49  मिनट  हो  चुके  हैं  यह
 आपकी  इच्छा

 पर  है
 ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  I  would  like  to  know  whether  the  names.  of  some

 of  the  freedom  fighters  belonging  to  different  political  parties  have  been  deleted.
 from  the  list  of  the  freedom  fighters  later  on?  I  had  told  you  such  an  instance.

 During  the  regime  of  Nizam,  Shri  Brij  Pal  Singh  Thakur  of  Bidar  was  imprisoned
 for  five  years.  He  had  to  receive  the  Tamrapatra  in  last  August,  his  name  was
 there  in  the  list,  but  award  of  Tamrapatra  was  stopped  at  the  instance  of  some

 Congressman.  Now  it  is  second  15th  August,  but  his  case  is  still  pending.  I
 would  like  to  know  whether  there  is  any  machinery  to  examine  the  applications
 of  those  freedom  fighters  who  belong  to  various.  political  parties  and  about  the

 partiality?  Would  you  continue  to  work  at  the  instance  of  the  State  Govern-
 ments?

 Shri  K.  C.  Pant:  have  just  now  said  that  pension.  has  also  been  sanctioned'
 to  certain  M.Ps.  But  it  is  not  a  fact.  Their  income  is  adequate  at  present,  they’
 have,  therefore,  not  been  sanctioned

 any
 pension.

 Shri  Ramavtar  Shastri:  You  have  sanctioned  pension  to  one  M.P.  of  Bihar.

 Shri  K,  Pant:  You  tell  us,  we  would  stop  it.

 The  question  of  any  partiality  in  this  connection  does  not  arise.  If  any
 mistake  has  been  made  in  any  case,  it  could  be  corrected.  I  do  not  know  whether
 he  had  submitted  all  the  documents  or  not.  I  have  already  told  that  if  the-
 Central  Government  receives  all  the  documents  it  sanctions.  provisional  pension.
 without  consulting  the  State  Government.  There  is,  therefore,  no  question  of
 asking  the  State  Government  or  their  interference.  Hence,  your  ‘suspicion  is’  base--
 less.

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  I  had  written  a  letter  eight  months  back,  but
 have  not  received  any  ‘reply  so  far.

 Shri  K.  C.  Pant:  You  would  get  a  reply.

 Increase  in  production  in  Public  Sector  Industrial  establishments

 *245.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  scheme  for  labourers  framed  on  more,  consume
 moreਂ  basis  has  been  sent  by  his  Ministry  to  the-Public  Sector  Industrial  Esta-

 with  a  view  to  increasing  production;  8100

 (b)  if  so,  the  main  features  thereof  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सोहन  मारिया )
 :  (  योजना  आयोग  ने  इस  प्रकार  की  कोई

 स्कीम  तैयार  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न  WNT भव  ह  |  ह  शह

 ध्
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 (Saka)

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  Mr.  Speaker,  the  form  in  which  I  had  sent  the

 question  has  been  changed.  I  had  mentioned  ‘produce  more  and  receive  more’  but
 now  in  the  changed  form  it  is  ‘produce  more  and  consume  It  has  been
 ‘stated  in  reply  to  this  changed  version  that  no  scheme  has  been  formulated  to
 this  effect.  But  my  original  question  was  different.  How  the  same  was  chang-
 ed?

 Mr.  Speaker:  The  original  questions  are  sent  from  the  Secretariat.

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  My  original  question  was  regarding  more
 ‘and  receive  more’  it  means  that  if  the  workers  show  more  production,  they  will

 get  maximum  benefit.

 Mr.  Speaker:  It  is  alright.  Let  the  hon’ble  Member  ask  question  regarding

 Dr.  Laxminarain  Pandeya:  I  want  to  know  whether  any  scheme  has  been
 ‘formulated  under  which  the  workers  doing  more  work  in  the  factories  can  receive
 ‘more  benefit  and  whether  any  such  scheme  has  been  formulated  to  the  public

 श्री  मोहन  मारिया  aa  पहले  ही  बता  दिया है  कि  हमने  इस  प्रकार  की  कोई  योजना  नहीं  बनाई
 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दृष्टिकोण-पत्र  में  हमने  संकेत  मात्र  दिया है  कि  अधिक  से  अधिक

 रचनात्मक  प्रयास  किये  जायेंगे  और  मजूरी  का  प्रश्न  भी  उत्पादन  के  साथ  ही  जोड़ना  होगा  +

 Dr.  Laxminaram  Pandeya:  In  case  no  such  scheme  has  been  formulated,
 whether  any  scheme  is  under  consideration  whereby  workers  doing  maximum  work
 may  get  maximum  benefit?  Such  scheme  can  be  there  and  it  was  discussed  as

 well?

 att  मोहन  arfcar  :  star  कि  मेंने  बतया  है  पांचवी  पंचवर्षीय  के  दृष्टिकोण  पत्र  में

 दिया  गया  है  और  हम  ईस  मामले  को  लेकर  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  मंत्रियों  के  साथ

 fara  कर  रह  है  ।

 श्री
 के०  क्या  योजना  आयोग  सरकारी  उपक्रमों  में  अनुशासन  लाने के  लिये  किसी

 नथ  दृष्टिकोण  पर  विचार  कर  रहा  है  जिससे  उन्हें  अधिक  कारगर  ढंग  से  चलाया  जा  सके  और  उत्पादन

 जा  यदि  तो  उत्पादन  बढ़ाने  के  विचार  से  एसे  उपक्रमों में  अनुशासन  लानें  सम्बन्धी

 नई  विचारधारा  की  रुपरेखा  क्या

 योजना  मंत्री  डी०  पी०  :  मेरा  निवेदन है  कि  अनुपूरक  प्रश्न ऐसा  है  जिसके  बारें  में

 न  कोई  प्रश्न पुछा  गया  हैं  और  न  उत्तर  दिया  war  यदि  इस  प्रश्न  उत्तर  देने  के

 लिये  मुझे  कुछ  और  समय  दिया  जाये  तो  कृपा  होगी  ।

 श्री  के०  यह  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों
 में

 उत्पादन  बढ़ाने  के  बारे
 में  मैंने  पुछा  है

 कि  क्या  उन  सरकारी  उपक्रमों  और  उनके  प्रबन्ध  में  उत्पादन  बढ़ाने  के  विचार  से  अनुशासन  लाते

 के  लिये  किसी  नई  विचारधारा  पर  विचार
 किया  जा

 रहा  यह  संगत  प्रशन  है

 अध्यक्ष  महोदय :  मूल  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  श्रमिकों
 के  लिये  उत्पादन  करो  और  अधिक

 खपत  करो  के  आधार  पर  कोई  योजना  बनाई  TE  डा०  पांडे  का  कहना  है  उत्पादन
 apa  और  अधिकाधिक  प्राप्त  उस

 पर  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  wary

 13
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 थो  क०  लक प्पा  :  अधिक  उत्पादन  प्रबन्ध  पर  frat  करता है
 योजना  आयोग  को

 शासन  स्थापित  करना  चाहिये  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  मेरा  तात्या  यह नहीं है
 ।

 थो  क०  लक प्पा  :  ate  यह  हैं  प्रतिष्ठानों  में  उत्वादन  में  वृद्धि  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  अंब  और  अनू पूर्वक  प्रश्न  मत  पूजनीय  |

 Communal  Riots  in  Indore,  Madhya  Pradesh

 *246.  Shri  Ramavtar  Shastri:  Will  the  Mini ्  BALL  ster  of  Home  Affairs  be  pleased  to

 state:

 (a)  whether  communal  riots  broke  out  in  Indore  City  of  Madhya  Pradesh  on

 the  7th  July,  1973;

 (७)  if  so,  the  causes  thereof;

 (c)  the  persons  killed  and  property  lost  ag  a  resulg  thereof;  and

 (d)  the  action  taken  by  Government  against  the  rioters?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department.
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha)  e  (a)  to  (d)  According  to  information:
 received  from  the  Government  of-Madhya  Pradesh,  tension  arose  in  Indore  City
 on  July  7,  1973  following  an  incident  in  which  minor  injuries  were  inflicted  on  a

 person  by  certain  others  not  belonging  to  his  community.  Timely  action  taken  by
 the  jocal  authorities,  including  prompt  imposition  of  curfew  and  precautionary  arrests:
 under  section  151  of  the  Code  of  Criminal  Procedure,  prevented  escalation  of  the
 situation.  There  was  neither  loss  of  life  nor  any  significant  loss  of  property.  A  case
 has  been  registered  under  section  307/34  I.P.C.  in  connection  with  the  incident  and
 is  under  investigation.

 Shri  Ramavtar  Shastri:  I  want  to  know  the  causes  that  lead  to  communal
 disturbances  in  Indore  and  particulars  of  the  persons  being  prosecuted  by  the
 Government  in  this  regard?  The  hon’ble  Minister  may  please  let  us  know  the
 details  of  these  persons—whether  they  belong  to  political  parties  or  they  are  in-
 dependent?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  This  incident  should  not  be  termed  as  a  com-~
 munal  incident  according  to  the  State  Government.  A.  clash  took  place  between
 some  people  and  the  local  administrative  authorities  took  prompt  action  which
 prevented  escalation  of  the  trouble.
 munal  colour  to  this  incident.

 In  view  of  this,  no  one  should  give  com-
 On  the  basis  of  action  is  being  taken  and  some

 persons  having  already  been  arrested.  I  do  not  have  the  details  of
 the  persons  arrested  at  the  moment.  But  prosecutions  has  been  launched  against
 the  persons  belonging  to  both  the  communities.  The  persons  arrested  after  impo- sition  of  Section  144  includes  all  types  of  people  .and  one  should  not  have  the

 nity.
 pression  that  efforts  were  made

 to  take  action  against  a  particular  commu-
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 Shri.  Ramavtar  Shastri:  The  incidents  of  communal  disturbances  are  increas-

 ing  and  it  seems  that  the  Government  cannot  stop  them  under  the  provisions
 of  the  existing  Penal  Code.  There  is  a  great  demand  to  ban  the  activities:  of
 ‘some  persons  or  organisations  who  incite  communal  disturbances.  What  is  the
 reaction  of  Government  in  regard  thereto?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  It  is  not  true  that  communal  incidents  are  in-
 creasing  keeping  in  view  the  situation  in  Madhya  Pradesh  in  particular.  44  similar
 ‘incidents  had  occurred  in  Madhya  Pradesh  in  1970  whereas  their  number  was
 21  in  1971  and  22  in  1972.  Therefore  it  would  be  wrong  to  say  that  such  inci-

 ‘dents  are  increasing.

 Shri  Ramavtar  Shastri:  I  am  talking  about  the  country  as  a  whole.

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  We  cannot  say  that  the  situation  is  deteriorating
 in  the  country  even  as  a  whole.  However,  the  hon’ble  Member  is  aware  that
 Central  Government  have  taken  sufficient  steps  and  as  a  result  thereof  such  in-
 cidents  are  now  under  control  to  a  great  extent.

 Shri  Phool  Chand  Verma:  The  hon’ble  Minister  has  concealed  the  reasons.
 The  actual  reason  is  that  there  is  a  Special  Armed  Force  in  Indore,  Madhya
 Pradesh.  Some  persons  belonging  to  minority  community  have  occupied  the

 fand  forcibly  after  erecting  a  fencing.  The  Commandant,  on  the  instruction  of
 the  Revenue  Officer,  removed  that  fence.

 Mr.  Speaker:  The  matter  is  sub-judice.  He  is  telling  the  factual  position
 but  not  asking  a  question.

 Shri  Phool  Chand  Verma:  I  want  to  know  the  name  of  the  community  of
 persons  who  attacked  that  person?  In  Indore..  (Interruptions)

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  will  not  be  proper  to  give  communal  shape
 4o  such  a  small  incident.

 In  case Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  Then  why  the  question  was  admitted?
 it  was  not  a  communal  riot,  why  the  same  was  admitted?  Either  the  question
 of  the  hon’ble  Member  should  be  answered  or  else  why  the  question  was  admit-
 ted?  ...  (Cnterruptions)  ..

 Mr.  Speaker:  It  is  Parliament,  not  a  bazar.

 the Shri  Jagannath  Rao  Joshi:  Mr.  Speaker,  I  wanted  to  know  whether
 hon’ble  Minister  does  not  know  the  facts  or  he  is  concealing  them.  Why  shoufd
 it  not  be  stated  clearly?

 Mr.  Speaker:  You  are  a  seasoned  member,  why  are  you  talking  in  this  man-
 ner?

 Shri  Ram  Niwas  Mirdha:  I  do  not  want  to  say  any  thing  more  than  this
 that  an  incident  in  which  persons  of  two  communities  might  have  been  involved
 should  not  be  termed  as  a  communal  riot...  (Interruptions).

 Mr.  Speaker:  I  do  not  know,  what  is  happening?  When  we  can  conduct  the
 proceedings  peacefully,  what  is  the  use  of  it
 should  not  happen  everyday...  (Interruptions).

 shouting?  This  is  not  proper.

 one
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 लिखित  उत्तर 1895

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 उड़ीसा  में  wa  उद्योगों  को  सहायता

 न  243.  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  नया  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  कि  :

 क्या  लघु  उद्योगों  के
 लिए  ऋण

 गारंटी  योजना  के  अंतगर्त
 देश  में  लघु  उद्योगों  को

 सहायता  प्रदान  की  गई  है

 यदि  तो  गत  फोन  वर्षो  में  विभिन्न  राज्यों  को  कितनी  सहायता  दी  और

 गत  तीन  वर्षों में  इस
 योजना

 के
 अन्तर्गत  उड़ीसा  को  कितनी  सहायता दी  गई

 औद्योगिक  विकास  var  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रहमण्यम  )  जी

 gl  |

 देश  के लघ  औद्योगिक  एककों को
 बैंकों

 व
 अन्य  ऋण  देने  वाली  अन्य  संस्थाओं  द्वारा

 शी  गई  निलय  सहायता  की  की  बकाया  राशि TADS  SUE  नीचे  दिखाई  गयी  है
 :--

 अन्त  TH  बकाया  गोष्ठियों  की  राशि

 रुपये  में  )

 1970  क  73,432

 1971  e  81,969

 1972  e  106,436

 उडीसा  राज्यों  में  बकाया  गारण्टियों  की  राशि  निम्न  प्रकार  थी

 अन्त  तक  बकाया  गारण्टियों  की

 राशि

 रुपयें

 1970  क  के  423

 1971  e  थे  e  496

 620 1972  e

 आसाम  A  चर्बी  संबंधी  घोटाला

 *247.  श्री  पी०  स्वामीनाथन

 श्री  वी  माया वन

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 कया  सरकार
 का ध्यान

 10  1973 के  आफ  इंडियाਂ  संस्करण  )

 में  इन  fat  अनअथूड  इन  आसामਂ  शीर्षक से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया गया
 और

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  कोई  जांच  की  गई

 a5



 Written  Answers  Sravana  17,
 1895

 (Saka)

 औद्योगिक  विकास  तथा
 विज्ञान

 और
 प्रौद्योगिकी  मंत्र  ि  सी०  सुब्रहमण्यम  (®)  हाँ  ।

 मामला  पुलिस  को  दे  दिया गया  है  जो  इसकी  जांच  कर  रही  मामले की  अभी  जांच

 की  जा  रही  हैं  ।

 आणविक  विद्युत  परियोजना  तथा  मद्रास  आणविक  विद्युत  परियोजना  के  लिए

 अतिरिक्त  उन्नयन  var  परिष्करण  संयंत्रों  की  आवश्यकता

 *248,  शी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री यह  बताने  की कृपा  करेंगे कि  :

 राजस्थान  आणविक  विद्युत  परियोजना तथा  मद्रास  आणविक  विद्युत  परियोजना  के  लिए

 आरम्भ  में  ही  अतिरिक्त  उन्नयन  तथा  परिष्करण  सरपंचों  की  आवश्यकता  अनुभव  कयों  नहीं  की  गयी

 थी  तथा  उनके  लिये  व्यवस्था  क्यों  नहीं  कीਂ गई  और

 उक्त  सुविधाओं  की  कब  तक  व्यवस्था  कर  दी  जायगी  तथा  उस  पर  कितनी  लागत

 प्रयास  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष

 मंत्री  इन्दिरा  :  और  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना
 तथा  मद्रास

 परमाणु  विद्युत  परियोजना में  प्रारम्भ  में  लगाये  गए
 परिष्करण  करने  वाले  एवं  ग्रेड  बढ़ाने  वाले  संयंत्रों

 के  आकार  एवं
 उनकी  क्षमता  कनाडा

 के
 डगलस  पाइंट  स्टेशन  के

 डिजाइन
 पर  आधारित

 थे  किन्तु
 डगलस  वाइट  स्टेशन  के  संचालन  सें  प्राप्त  अनुभव  के  आधार  पर  बाद  में  ये  संयंत्र  अपर्याप्त  पायें  गए  ।

 इस  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना तथा  मद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना में  परिष्करण

 करने  वाले  एवं  उनके  ग्रह  को  बढाने  वाले  अतिरिक्त  संयंत्रों की  स्थापना  करना  आवश्यक  हो  गया

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना में  ग्रेड  बढ़ाने  वाले  अतिरिक्त  ada  11  लिटर प्रति

 तथा
 अतिरिक्त  परिष्करण-संयंत्र  की  स्थापना

 पर
 लगभग  132  लाख

 रुपय
 तथा  84

 लाख  रुपय  व्यय  होने  का  अनुमान  अतिरिक्त  परिष्करण
 संयंत्र

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत
 योजना  में  निर्माणाधीन  है  तथा  उसके  सन  1974  के

 प्रारम्भ
 तक  तैयार  हो  जाने  की

 सम्भावना
 ग्रह  को  बढ़ाने  वाले  अतिरिक्त  संयंत्र के  लिए  योजना  तयार  की  जा  रही है  तथा  इसके  पुरा  होने

 में  लगभग  से  2  से  2h  ay  का  समय  लगेगा ।

 मद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  लिए  परिष्करण  करने  वाले  एवं  ws  बढ़ाने  वाले

 रिक्त  संयंत्रों  के  विवरण  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  इन संयंत्रों के  विवरण  को

 अन्तिम  रूप  दिये  जाने के  बाद  ही  उन  पर  आने  वाले  पूंजीगत  व्यथ  के  बारे में  अनुमान  लगाया  जा

 सकेगा  सामान्य  रूप  से  इन  संयंत्रों  का  निर्माण  वर्तमान  में  निर्माणाधीन  मुख्य  के  साथ-साथ

 चलेगा

 परीक्षण  बिजली  घर

 249.  शी  प्रभास  पटल  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  500  मैगावाट  का  परमाणु  बिजलीघर  स्थापित  करेंगा

 यदि  तो  क्या  यह  बिजली चर  अब  तक  बनाये  गये  बिजलीघरों  तुलना  में  सब  से  बड़ा

 प्रस्तावित  बिजलीघर  कब
 तक  पुरा  हो  जायगा ?
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 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  अन्तरिक्ष

 मंत्री  इन्दिरा  गांधी  )  :
 से  (7)  500

 मेगावाट  शक्ति  के  किसी  परमाणु  बिजलीघर

 के  निकट  भविष्य
 में  स्थापित

 किए  जाने  की  सम्भावना  नहीं  तथापि  इस  सम्बन्ध में  प्रारम्भिक

 अध्ययन  किये  जा  रहे  fi  स्थापित  होने पर  यह  बिजली  घर  अब  तक  स्थापित  किया  गया  सबसे  बड़ा

 एकल  यू  निट  होगा  |

 दिल्‍ली  सेटल  जल  एक  युवा  नोचना-नादिर  दारा  आत्महत्या

 250.  छपीं  राम  भगत  पासवान

 श्री ०  ए०  के०  गोपालन

 क्या  गह  मंत्री  ag  बताने की  कृपा  ७७५० च  कि

 एक  युवा  नौ  ना-नाविक
 नें

 जिसे  कुछ  समय  के  कारावास  का  दण्ड  दिया  ,  गया  था

 दिल्‍ली  सेन्ट लह  जेल  में  आत्महत्या  फर

 क्या  इस  मामले  की  कोई  जांच  कराई  गई  और

 )  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम

 ह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  चन्दर  जी

 जी  श्रीमान  ।  प्रथम  श्रेणी के  एक  मैजिस्ट्रेट  द्वारा  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  धारा  176

 के  अधीन  जांच  की  गई  थी  ।

 जांच  के  निष्कर्षों के  अनुसार  बंदी
 ने

 लटफ
 कर  आत्महत्या की  थी  ।  मृत्यु

 का
 कारण

 विरोध था

 saint  को  प्रगति  क  बार  उच्चस्तरीय  में  मूल्यांकन  यूनिट

 *
 251.  श्री  रवीन्द्र  fag  गरचा  :  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि

 देश
 में

 मूलभूत  उद्योगों की  प्रगति  का  मूल्यांकन  करने के  लिए  बनाये  गए  उच्चस्तरीय

 मुल्यांकन  यूनिट  के  गठन  का ब्यौरा  क्या  है

 क्या  इस  पनीर  ने  अपना  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  क्या  इसने  अब  तक  कोई  रिपोर्ट  पेश  की

 योजना
 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्र  सोहन  :  en (®  क

 योजना  आयोग  द्वारा  गठित  किए
 जा  रहे  प्रबोधन  और  मूल्यांकन  एकक  में  एक  जिसकी  *faa Qt | कच  दि  |  a  भारत  सरकार के  पदेन
 सचिव  के  बराबर  होगी  तथा  तीन  अन्य  परामशंदाता  होंगे  ।

 (
 \  अभी  तक  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता ।

 नियमों  के  क्रियान्वयन  क  बार  में  rest  प्रदेश  उच्चय  न्यायालय  का  निर्णय

 शी  पी०  नरसिम्हा डी  :  क्या  गह  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  10  1:  जै  को  दिये  यग  आन्ध्र  प्रदेश  उच्च
 न्यायालय

 के
 निर्णय  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  चुनौती  दिख  सरकारों  कौ  मदद  करते  हुए
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 न्यायालय  ने  यह  विचार  व्यक्त  फिया  फि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  भारत  के  संविधान  के  उपबन्धों  और  बल्कि

 नियम  अधिनियम की  पूर्ण  उपेक्षा  करते  हुए  मुल्की  नियमों  का  क्रियान्वयन  करना  चाहती  और

 राज्य  सरकार  की  इस  प्रवृत्ति  को  सही  मोड़  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  ने  कया  कार्यवाही

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  और  सरकार 10  1973

 को  आन्ध्र  प्रदेश  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दिये  गये  की  प्रतिलिपि की  प्रतीक्षा  कर  रही है  ।

 Vo  बी०  ajo  प्लास्टिक  नामक  आधुनिक  प्लास्टिक  के  निर्माण  क  लिए  देश

 प्र  ी

 53.  श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्या  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 (#)  क्या  अनुसंधान  कर्ताओं  ने  रक्षा  और  उद्योग  में  व्यापक  रूप  से  प्रयोग  किय  जाने  वाले

 Uo  बी०  ato  प्लास्टिक  नामक  आधुनिक  प्लास्टिक  के  निर्माण  देशीय  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 कर  लिया  और

 यदि  तो  देश की  वर्तमान  आवश्यकता  कितनी  है  और  इस  बारे  में  अनुसंधान  द्वारा  कितनी

 मुद्रा  बचाये  जाने  की  सम्भावना

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रहमण्यम )  :  जी

 औद्योगिक  अनुसंधान  संबंधी  श्री  राम  संस्थान  के  अनुसंधानकर्ताओं  ने  ए०  बी०  एस०  प्लास्टिक  के  निर्माण

 के  लिए  एक  जानकारी  का  विकास  किया  है  ।

 देश  में  ए०  बी ०  एस०  प्लास्टिक  की  वर्तमान  आवश्यकता  '  का  अभी  सूक्ष्म  रूप से  मूल्यांकन

 नहीं  किया  गया  है  ।
 यह  अनुमान  लगाया

 जाता  है  कि  चतुर्थ  योजना  की
 समाप्ति  पर

 हमारी  आवश्यकता

 लगभग  3,000 टन  प्रतिशत  होगी  जबकि  पांचवीं  योजना  की  समाप्ति  तक  इसका  प्रक्षेपण  लगभग

 10,000 टन  प्रतिवर्ष  होगा  ।  ए०  बी०  एस०  प्लास्टिक  का  भारत  में  अभी  निर्माण  नहीं हो  रहा

 है  अतएव  सूक्ष्म  रूप  से  यह  अनुमान  लगाना  कठिन  है  कि  देशीय  ए०  बी०  एस०  प्लास्टिक के  निर्माण  से

 कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  सकती  है  ।

 qq  1973  में  औद्योगिक  उत्पादन  में  कसी

 *254.  थी  सी०  के०  चन्द्रभान

 चोरों

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  औद्योगिक  उत्पादन  में  कमी  हुई

 (@)  क्या  फरवरी  1973
 के

 192  उत्पादन  सूचकांक  फरवरी  1972  के  सूचकांक की  तुलना
 में  281  प्रतिशत की  कमी

 यदि
 तो

 वर्ष
 1972  और  1973 में  प्रति  माह  हुए  औद्योगिक  विकास  की  दर  के  तुलनात्मक

 airs  क्या

 औद्योगिक  उत्पादन  बढाने  के  लिये  क्या फ्रायंवाही की  गई
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 17
 1895  )  लिखित

 उत्तर

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  सी  ०
 वर्ष

 1971

 की  तुलना में  1972  के  दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  वर्ष  1960-100)  के  सूचकांक  में  7.  1

 प्रतिशत  की  वृद्धि  दिखायी  वर्ष  1972 के  प्रथम  दो  महीनों की  में  1973 के
 प्रथम  दो  महीनों  के  दौरान  सूचकांक में  0.7%  की  गिरावट  दिखायी  पड़ी

 1972  की  तुलना में  1973  के  महीने  में  सूचकांक में  3. 8  प्रतिशत

 (2.8%  की  की  गिरावट  दिखायी

 वर्ष  1973  के  प्रथम  दो  महीनों  के  औद्योगिक  उत्पादन  के  सूचकांक  सम्बन्धी  आंकड़े  उपलब्ध

 जो  1972  के  इन्हीं  महीनों  की  तुलना  में  जनवरी  1973 में  तो  2,  4  प्रतिशत  की  वृद्धि  का  और  फरवरी

 1973  में  3.8  प्रतिशत  की  गिरावट का  संकेत  देते  साथ में  यह  भी  फथित्वव्य है  कि  ये  आंकड़े
 म्भिक  ही  जिन्हें  और  अधिक  लेखा  जोखा  मिलने पर  केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  शुद्ध  किया

 जाना  है  ।

 उन  प्रमुख  कारणों  जिन्होंने  इस  अवधि  में  औद्योगिक  उत्पादन  को  प्रभावित  किया
 वे

 हैं  बिजली  की  लगातार  कतिपय  उद्योग  जैसे  वनस्पति  एवं  सुती  aa  बनाई  के  लिए  कच्चे

 a.
 माल  की  तथा  कोयले  व  वैगनों  की  कमी  जिन्होंने  सीमेंट  या  इस्पात  उद्योगों  को  प्रभावित  किया

 Q)  बिजली  की  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  डीजल  जनित  सेटों  के  आयात  हेतु  संस् वी कृतियों  समेत

 अनेक  कदम  उठाये  गये  कच्चे  माल  के  आयात  हेतु  विशेष  आवंटनों  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 कोयले  की  उपलब्धता  तथा  ढुलाई  में  सुधार  लाने  के  लिए  कदम  उठाये
 जा  रह  क्षमता के  भरपुर

 उपयोग  की  अनुमति  देने  तथा  उत्पादन  में  विविधिकरण  करने  के  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  तथा  उत्पादन

 व  विनियोजन में  बढ़ाने  के  लिए  निवासियों  में  तीव्रता  लाने  हेतु  अभ्युपेय  भी  किए  जा  रहे  है  ।

 परिश्रम  बंगाल  में  धागे  के  अभाव  में  सज्जीकरण  तथा  परिष्करण  एककों  का  बन्द  होना

 *255.  थ्रो  दिनेश  भट्टाचयं  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  कि  कृपा  करें  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  परष्चचिम  बंगाल  मे  धाग  के  अभाव  में  कम

 से  कम  25  रंजक  तथा  12  सज्जीकरण  और  परिष्करण  एकक  बन्द  हों  गए

 क्या  सरकार  बुनकरों  की  धागे  की  सप्लाई  कर  रहो

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  कि  धागें  के  न  मिलने  से  हजारों  बुनकर  भुख
 मरी  के  शिकार  हो  रहे  और

 यदि  हां  तो  इन  बुनकरों  को  भूखमरी  से  बचाने  के  लिए  क्या  कायंवाही  की  गई

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रहमण्यम  )  १

 नही ं।

 पश्चिम  बंगाल
 सरकार  द्वारा  वहां के  बुनकरों  को  सूरत  का  सम् भरण  आयुक्त

 टाइल  द्वारा
 उस  सरकार को  की  गई  इकठ्ठी  आपूर्ति में  से  किया  जाता  है

 ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 दिलो  में  चोरो  और  भ्रष्टाचार  मे  अन्तग्रंस्त  पुलिस  कमंचारियों  को  गिरफ्तारी

 *
 256.  श्रोता  विभा  घोष  गोस्वामी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मई  और  1973 के  दौरान  दिल्ली  में  चोरी  और  भ्रष्टाचार में  अन्तर्गत  होने

 के  कारण  कितने  पुलिस  कमंचारियों  को  गिरफ्तार  किया  और

 उन  कर्मचारियों  के  खिलाफ  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  पांच  ।

 अप्रेल  से  73  तक  की  अवधि  के  दौरानਂ  एक  उप-निरीक्षक  और  तीनਂ  कांस्टेबलों  को

 रिश्वत  लेने  पर  गिरफ्तार  किया  गया  तथा  एक  कांस्टेबल  को  एक  सुनार से  9-1/2  तोला  सोना  तथा

 एक
 सोने  की  जंजीर  लेने  पर  गिरफ्तार  किया  गया  ।  उन  सभी  के  विरूद्ध  मामले  दर्ज  किये  गये

 || ~

 ATreT  प्रतिवादियों  द्वारा  सम्पत्ति  का  विनाश

 *o57.  श्री  भोगेन्द्र  क्या  गुह  मंत्रो  आन्ध्र  पृथकतावादियों  द्वारा  सम्पत्ति  के  विनाश के
 बारे  25  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  8130  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्याਂ  HT, ITYSE TR
 तथा  बिरहोर  विभाग

 के
 17  कार्यालयों  और  राज्य  परिवहन

 की  50  बसों  पर  आक्रमण  के  पोछे  अपने  निजी  स्वार्थ  के  लिए  क्रमश  :  अधिकतम  सीमा  के  अधिक

 भूमि  रखने  आय-कर  का  अपवंचन  करने  वालों  तथा  बिक्रीकर  के  नियमों  का  उल्लंघन  करने

 वालों  और  गर-सरकारी  बसों के  मालिकों  का  हाथ  और

 क्या  इन  अपराधों  के  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कोई  दण्डात्मक  कार्यवाही

 को  गई  हैं  अथवा  कौ  जा  रही

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र  :  जेसा
 कि  माननीय  सदस्यों  को  मालूर

 ही  1972  के  बाद  की  अवधि  के  दौरान  आन्ध्र  प्रदेश  के  विभिन्न  भागों  में  हिसा और
 अराजकता  की  बहुत  सो  घटनाएं  घटी  ।  प्रश्न  में  उल्लिखित  सरकारी  और  राज्य  परिवहन

 की  बसों  पर  आक्रमण  BLATT  आन्ध्र  प्रदेश  में  आंदोलन  के  दौरान  हुई  ।  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं

 है  जिसके  आधार
 पर  यह  कहा  जा

 सके  कि
 प्रश्न

 में
 उल्लिखित  वर्ग

 ने
 अपने  स्वार्थों

 को  दृष्टि में
 रखते

 हुए  आक्रमणों  को  उत्तजित  किया
 था  अथवा  नहें  |

 जहां  कहो  आवश्यक  समझा  गया
 कानून

 के  उपबन्धों
 के  अनुसार  कार्यवाही  की  गई  थी

 और  राज्य  में  सामान्य  स्थिति  लाई गई  है  ।

 इन  बेस्ट  बंगाल  feeds  फालोस  ए  मिस्टिरियस  पटन  शोषक  से  समाचार

 *258.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  उन  का  ध्यान  5  1973  के  इन  वेस्ट

 बंगाल  रिक्रूटमेंट  फालोस  मिट्टी  रस  fate से
 प्रकाशित  लेख  को  ओर  दिलाया

 गया

 यदि  तो
 इस

 बारे
 में

 सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  और

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  पश्चिम  बंगाल  सरकार
 को  इस

 लेख
 में  लगाये  गय  आरोपों  की  जांच

 करने  के  लिए  एक  निष्पक्ष  समिति  नियुक्त  करने  को  सलाह  देने  पर  विचार कर  रहो
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 8  1973
 लिखित  उत्तर

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  हां

 और  राज्य  सरकार  के  अधीन  विभिन्न  पदों  पर  भरता  करने  में  किस  प्रकार  की

 नीति  तथा  प्रक्रिया  अपनाई  इस  बात  निश्चय  कहना  राज्य  सरकार  का  काम है  |  अतः

 भारत  सरकार  इस  प्रकार  के  मामलों  में  किसी  प्रकार  का  हस्तक्षेप  नहीं  करती  ।

 पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन

 259.  थी  एन०  श्रीकांत  नायर  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आगामी  योजना  में  अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  रखी  गई

 अन्तर्देशीय  जल  परिवहन  के  विकास  के  लिए  योजना  आयोग  द्वारा  किन  योजनाओं  का

 प्रस्ताव  किया  गया  है  ?

 योजना  मंत्रालय  म  राज्य
 मंत्री  मोहन  मारिया  )

 :
 और

 दे  गय  जल  परिवहन  के  लिए  कार्यक्रम  तैयार  किया  जा रहा है  |  कार्यक्रम के

 पांचवी
 योजना  में

 q  पर

 अभी  सम्बद्ध  राज्यों  के  साथ  विचार-विमश  किया  जाना  तदुपरांत  ही  अंतिम  रूप से  निर्णय  किया

 जायेगा

 कोर  सेक्टर  में  बड़े  औद्योगिक  गह  तथा  विदेशी  कम्पनियाँ

 *
 260.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  फरवरी  में  घोषित  संशोधित  औद्योगिक  लाइसेन्स  नीति  से  बड़े  औद्योगिक  गृहों
 तथा  विदेशी  कम्पनियों के  लिये  में  शामिल  होने  का  रास्ता  खुल  गया

 क्या  उस  के  बाद  से  बड़  औद्योगिक  गह  तथा  विदेशी  कम्पनियों  सेक्टरਂ  में  धन  लगाने

 के  लिये  आग  आई

 यदि gi,  तो  (  कोर  में
 जिन  बड़े  औद्योगिक  गृहों  तथा  विदेशी  कम्पनियों  ने  रुचि

 दिखलायी  उन  के  नाम  क्या  और

 सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  हैं  ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  से

 1970  में  घोषित  को  गई  ata  लाइसेंस  देने  की  नीति  के  अनुसार  अन्य  आवेदन

 कर्ताओं  के  साथ  बड़  औद्योगिक  घरानों  &  सम्बन्धित  परिभाषा

 लाइसेंस  विषयक  जांच  १11 समि ता  की  रिपोर्टे  में  दी  गई  और  विदेशो

 प्रधानता  वाली  कम्पनियों  से  यह  आशा  की  गई  थी  किवे  तथा  भारों  विनियोजन  वाले

 क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  करने  में  हिस्सा  लें  और  योगदान कर  ।  1973  में  घोषित

 गई  संशोधित  औद्योगिक  लाइसस  विषयक  नीति  के  अनुसार  व  भारों  विनियोजन  के  aa

 में
 आने

 वाले  उद्योगो ंकी  एक  इकट्ठी  सुची  बना  दी  गई  है  और  घड़  औद्योगिक  घरानों  की  परिभाषा
 जो  लाइसेंस

 देने  में  प्रतिबन्धों  के  लिएਂ  अपनायें जाएगी  ।  अब  उस  परिभाषा  कें  समरूप  बन  गई  है
 जो  एकाधिकार व  प्रतिबंधात्मक  व्यापार  प्रक्रिया  1969  में  अपनाई  गई  है  ।
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 Written  Answers  August  8,  1973

 1-2-73  से  लेकर  30-6-73  की  अवधि
 के

 दौरान  विदेशी
 कम्पनियों

 तथा  एकाधिकार व
 प्रतिबन्धात्मक  व्यापार  प्रक्रिया

 अधिनियम
 के  अन्तर्गत  पंजीबद्ध  कम्पनियों  से  औद्योगिक  लाइसेंसों  के

 लिए  62  आवेदन  प्राप्त  हुए  इन
 उद्योगों

 में  बड़े  औद्योगिक  तथा  विदेशी  कम्पनियों
 हिस्सा  लेने  की

 पात्र fr  ।
 इनमें

 से  एक
 आवेदन  सम्बन्धित  पार्टी  द्वारा  वापस

 ले  लिया  गया  है
 भौर  बाकी  विचाराधीन  हैं  ।  चूकि  ऐसे  आवेदनों  को  गोपनीय  माना  जाता है  |  इसलिए  काय  वाही

 के  अधीन  आवेदनों के  बारे  में  चिन्ता  ब्यौरा  देना  सम्भव  नहीं है

 स्प्रदायिक  दंगों  में  सम्पत्ति  को  हानि  तथा  प्रभावित  लोगों  को  दिया  गया  मुआवजा

 2401.  श्री  विश्वनाथ  झनझन वाला  :  क्या  गह  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  महीनों  में  साम्प्रदायिक  दंगो ंमें  कुल  कितनी  सम्पत्ति  की  हानि

 क्या  केन्द्र  ने  प्रभावित  लोगों  को  उनकी  नुकसान  हुई  सम्पत्ति  के  लिये  मुआवजा  दिया

 है  अथवा  सहायता  दी  है  अथवा  प्रतिकर  दिया है  और  यदि  तो  प्रत्येक  घटना  में  कितनी  राशि  दी

 गई ;  और

 क्या  सरकार  ने  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  की  बठक  पुनः  बुलाने  की  वांछनीयता  पर  विचार

 किया  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग मे  राज्य  मंत्री  राम  निवास  राज्य

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनो ंसे अब  तक  प्राप्त  सुचना पर  आधारित  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 अन्य  बातों के  साथ  साथ  राष्ट्रीय  एकता  परिषद  को  भविष्य  को  भूमिका  तथा  कार्य  तथा  उन

 रूपरेखाओं  जिन  पर  इसे  पुनर्गठित  किया  जाना  चाहिये  पर  विचार  करने  के  लिये  प्रधान  मंत्री  की  अध्यक्षता

 में  एक  संचालन  समिती  स्थापित  करने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  1-1-1973 @  30-6-1973  तक  की  अवधि

 के  दौरानਂ  साम्प्रदायिक  दंगों  में  नष्ट  सम्पत्ति  की

 बिहार  e

 ae  थक  कै

 दिल्ली  ह  शे  4,76,395/-  रुपय

 1)  इस  अवधि  के  दौरान  मूज  हिमाचल
 उ

 अन्दमान  तथा  निकोबार  पांडिचेरी

 तथा  अरुणाचल  प्रदेश में  कोई  साम्प्रदायिक दंगे  नहीं  हुये  ।

 (2)  शेष  'शज्यों/संघ राज्य  क्षेत्रों  से  सुचना  आग  हैं
 ।

 राव  पुलिस  मे

 य
 असंतोष

 2402.  श्री  बसंत  साठ  क्यो गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्षमा  करेंगे  कि

 न्गा  ops  op क्या  असंतोषजनक  ह  कैद  SIN a  ८  की  शर्तों के  कारण  रेलवे  पुलिस में  बढ़  रहे  असंतोष

 को  सरकार  को  जानकारी
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 यदि  तो  उनके  काम  करने  और  रहन  सहन  की  स्थिति  में  सुधार  करने  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिय  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का  विचार  और

 रेलवे  का  पुनर्गठन  करने  और  उसे  नया  रूप  देने  और  रेलवे  पुलिस  की  कार्यकरण  क्षमता

 भें  सुधार  करने  के  लिये  उसे  नया  रूप  देने  के  लिये  क्या  अन्य  उपाय  करने का  विचार  है  ?

 गह  मंत्रालय  म  उपमंत्री  एफ०  Tao  :  मध्य

 उत्तर  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  सरकारों  और  सभी  संघ  राज्य  क्षत्रों

 से  प्राप्त  सूचना  के  रेलवे  पुलिस  बल  में  उनके  काम  करने  तथा  रहन  सहन  की  दशा के  बारे  में
 बढ़  रहे  असंतोष  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं  अन्य  राज्यों से  अभी  सुचना  आनी है

 और  पुलिस  राज्य  का  विषय  है  और  रेल्वे  पुलिस बल  राज्य  पुलिस का  एक  भाग  है  ।

 रेलवे  पुलिस  बल के  काम  करने  तथा  रहन  सहन  की  स्थिति  में  सुधार  करने के
 लिये  राज्य

 सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  स्वयं  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो
 रेलवे  प्राधिकारियों

 के
 परामर्श

 से
 कदम  उठाय  जाते  है  ।

 दिल्लो  में  लघु  उद्योगों  को  स्थापना  हेतु  इंजीनियरिंग  स्नातकों  से  आवेदन  पत्न

 2403.  हड़हा  इसहाक  सम्मति  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उद्योग  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  1973  में  दिल्‍ली के  निवासी

 निर्धारित  तथाਂ  टेक्नोलाजी  में  डिग्री  प्राप्त  बेरोजगार  इंजीनियरों  से  दिल्‍ली  विकास  अधिकार  के

 विभिन्न  औद्योगिक  क्षत्रों  में  प्लाटों  के  आवंटन  हेतु  आवेदन  पत्र  मांगे  थे  जिससे  वे  लघु  उद्योग  स्थापित

 कर  सकें  ;

 यदि  तो  प्राप्त  आवेदनपत्रों  का  ब्यौरा  क्या है  और  इनकी  जांच  किस  प्रकार  की

 गयो  और

 जिन  इंजीनियरिंग  स्नातकों  की  प्लाट  आवंटित  कर  दिये  गये  हें  उनका  ब्यौरा  क्या  तथा

 जिनकी  अभी  प्लाट  आवंटित  fea  जाने  उनका  ब्यौरा  क्या  हैं  और  उनकी  प्लाट  कब  तक  दे  दिये

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  म  उपमंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  जी  हां ।

 और  आवंटित  किये  जानेਂ  वाले  38  प्लाटों  के  लिए  593  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए
 इन  आवेदन  पत्रों  पर  दिल्‍ली  प्रशासन  कार्यवाही  कर  रहा  कार्यवाही  पुरी  होने  पर  इनका  विवरण

 जाना  जा  सकेगा  ॥

 हरियाणा  को  आटा  मिलों  की  बेकार  पड़ी  क्षमता  का  उपयोग

 2404.  को  इसहाक  सम्मति  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 औद्योगिक  विकास  विनियमन  अधिनियम  के  अंतगर्त  लाइसन्स  प्राप्त  हरियाणा  की  आटा  मिलों

 का  ब्यौरा  और  उनकी  क्षमता  कितनी

 इन  में  से  कौन  सी  मिले  पूरी  मात्रा  में  गेहूं
 न

 मिलने  के  कारण अपनी  पूरी  क्षमता  उपयोग

 नहीं  कर  पा  रही

 क्या  इनमें  से  मिलों की  अ्रनुपय क्त  पड़ी  क्षमता के  बाबजूद  वर्ष  1972  तथा  1973

 तक  )  हरियाणा मं  कुछ  नई  मिलों  की  स्थापना  के  लिये  इसे  जारी  किये  गय  यदि  तो  उसके

 कारण  और  ब्यौरा  क्या  शौर
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 Written  Answers  Sravana  17,  1895
 (Saka)

 पहले  से  लाइसेन्स  प्राप्त  तथा  कार्यरत  मिलों  की  पूरी  क्षमता कै  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने

 के
 लिये  सरकार  ने  क्या  उपाय  किय ेहै  अथवा  करने  का  प्रस्ताव है

 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  :  (%) wa एक  सुची  संलग्न

 है  1)  ।

 रौलर  फ्लोर  मिलों  को  संबंधित  राज्य  सरकारों  द्वारा  उनके  अपने  केन्द्रीय  सरकार  दवारा

 दिये  गय  कोट  में  से  गेहूं  का  आबंटन  किया  जाता  हैं  ।  पुरे  परिणाम  में  आबंटन  के  अभाव  में  कोई  भी  मिल

 अपनी  पूरी  क्षमता  से  कार्य  नहीं  कर  रही  है  ।

 देश  में  गेहूं  के  बढे  हुए  उत्पादन  का  अनुमान  लगाते  हुए  हरियाणा  में
 1972  1973 में

 नय  एककों  की  स्थापना हेतु  अतिरिकत  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस  देना  वांछनीय  समझा  गया  था  ताकि  आगामी

 वर्षों  की  मांगें  पूरी  की  जा  सकें  ।  1972  और  1973  में  नये  एककों  की  स्थापना  के  लिए  दो  लाइसेंस

 fer गय  सं  लग्न  विवरण  2)  में  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  आवंटित  कोट  में  से  राज्य  सरकारें  व्यक्तिगत  प्रमुख

 उपभोक्ताओं  तथा  रौलर  मिलों  आदि  के  लिए  उसे  बांटने  के  लिए  स्वतंत्र  जसे  ही  गेहूं  की  सप्लाई  स्थिति

 में  सुधार  होता है  लाइसेंस  प्राप्त  क्षमताओं  के  अच्छे  तथा  और  अधिक  प्रयोग  सुनिश्चित  करने  हेतु  सभी  संभव

 प्रयास  किए  जायेंगे  |

 विवरण

 एकक  का  नाम  क्षमता  प्रतिमास

 2250  मी०  टन मे  ०  अमर  फ्लोर  सिरसा

 ao  इम्पीरियल  फ्लोर  अम्बाला  2134  बपी

 Ho  वेद  लक्ष्मी  फ्लोर  आर  जनरल  मिल्स  1941  ”

 मत  सेठ  राम  नारायण  रोलर  फ्लोर  बहादुरगढ़  3000  पैपी

 Ho  कैपिटल  फ्लोर  फरीदाबाद  ,  2500  )

 e  3881 म०  आर०  बी ०  बनारसी  दास  रौलर  अम्बाला  शहर  बै

 विवरण  | हैं |

 म ०७  अग्रवाल  रोलर  फ्लोर  free,  करनाल  प्रतिमास  2500  fre  टन

 fire  लाइसेंस  1972  में  दिया

 गया  ।.

 म०  हरियाणा  रोलर  फ्लोर  तौहीन  प्रतिमास  2500  मीट्रिक  टन

 गीत
 लाइसेंस  जून  1973  मैं  दिया

 गया  |
 |

 ‘alee
 1972 आश पप त्न

 परिवर्तित
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 8  1973  लिखित  उत्तर

 fecal  में  फ्लोर  मिल्स  स्थापित  करन  क  लिये  इंजीनियरी  स्नातकों  से  आवेदन  पत्र

 2405.  थ्रो  इसहाक  सम्मति  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली में  उन  बे  रोजगार  स्नातक  इंजीनियरों  से  प्राप्त  आवेदन  Tat  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्होंने
 वर्ष  1972

 में  में  स्वचालित  रोलर  फ्लोर  मिल्स  स्थापित  करने  के  लिये  लाइसेंस दिये  जाने  के  लिये

 आवेदन  पत्र  भेज  थे  और  जिनकी  सिफारिश  तकनीकी  विकास  महानिदेशालय  ने  की  थी  ;

 इन  आवेदन  पत्तों  पर  किस  प्रकार  विचार  किया  गया  था  और  इन  बेरोजगार  इंजीनियरों  को

 लाइसेंस  देने  के  लिये  क्या  कसौटी  अपनाई  गई

 उन  व्यक्तियों का  ब्यौरा  क्या है  जिनकी  अब  तक  लाइसेंस  दिये  गय  है  और  अन्य  आवेदन  पत्रों

 का  निपटान  कब  तक  किया

 दिल्‍ली में  बे  रोजगार  इंजीनियरों  को  और  अन्य  लोगों को  वर्ष  1972 में  फ्लोर  मीटिंग  इंडस्ट्री

 के  लिये  जारी  किय  गय  लाइसेंसों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और  संबंधित  पार्टियों के  नाम  कया हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :  से  1972

 में  30,000  टन  के  वार्षिक  क्षमता  वाली  एक  रोलर  फ्लोर  मिल  की  स्थापना  करने  के  लिए  एक
 आवेदन

 पत्र  दिल्ली  के
 श्रीराम  मिल्स

 का
 प्राप्त  हुआ  था

 जो  बेरोजगार  इंजीनियर  बताए
 जाते  है

 ।  तकनीकी
 विकास  महानिदेशालय ने  आवेदन  पत्न  की  सिफारिश  की  थी  तथा  16  1972  को  उन्हें  एक आशय

 qa  जारी  कर  दिया  गया  था  |

 औद्योगिक  लाइसेन्स  हेतु  प्राप्त  सभी  आवेदन  cat oe  विहित  कार्यप्रणाली  के  अनुसार  कार्यवाही  की

 जाती  हैं  तथा  इन  पर  गणावगुणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 1922
 में  गेहूं

 के  उत्पादनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  दिल्‍ली  में  नए  प्रतिष्ठानों  की  स्थापना

 eg  तीन  औद्योगिक  लाइसेंस  तथा  एक  आशा  पत्न  जारी  किया  गया  था  ।  इनका ब्यौरा  बताने  वाला
 एक

 विवरण  संलग्न
 ||

 विवरण

 972  में  दिल्‍ली  में  आटा  मिल  स्थापित  करने  हेत  जारी  किए  गए  लाइसन्स  तथा  आशय  पत्न

 लाइसस  क्षमता लाइट्स
 आशय पत्र  की  प्रतिवर्ष

 ——
 तारीख

 11,  श्री  सत्यनारायण  नई  दिल्ली द्  दिल्‍ली  धूमें  शिव  रोलर  फ्लोर  24-7-72  30,000

 मी०  थन

 7-9-72 2.  श्री  बी०  डी०  नई  राजधानी  रोलर  30.000

 फ्लोर  मी०  टन

 3.
 श्री  ओम  प्रकाश  नई  दिल्‍ली  7-9-72  30,000

 Yio  टन

 आशय  पत्न

 1.  श्री  रवी  नई  दिल्‍ली  16-8-72  30,000

 मी  odd
 ह  टट ए  ——— ee  एएए

 *
 कहा  जाता  है  कि  ये  बेरोजगार  इंजीनियर  है  ।
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 CRP  and  BSF  personnel  posted  in  U.P.

 2406.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Officers  and  Jawans  of  the  Central  Reserve  Police  and  the

 Border  Security  Force  working  in  Uttar  Pradesh  at
 present,

 and

 of  the  said  Force?
 (b)  the  monthly  expenditure  being  incurred  by  Government  on  the  personnel

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Sh  i  H.  Mohsin):

 (a)  Central  Reserve  Coys.

 Border  Security  Coys

 (b)  CRP:  Rs.  24,82,200/-  (excluding  running  expenses  of  vehicles  depend-
 ing  on  mileage  run  which  vary  from  month  to  month).

 BSF:  Rs.  10,94,400/-  (excluding  the  charges  for  vehicles  which  are  to  be

 calculated  on  the  basis  of  distance  actually  covered).

 Deportation  of  Pakistan  Nationals  from  Tripura  State

 2407.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  3196  on  14th  March,
 1973  and  state:

 (a)  whether  the  information  in  regard  to  parts  (a)  and  (b)  of  the  said  Ques-
 tion  has  since  been  collected;  and

 (b)  if  so,  the  facts  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin)
 (a)  and  (b)  No,  Sir  The  information  is  still  awaited  from  the  Government
 of  Tripura

 अस्थायी  टेलीफोन  कनेक्शनों  को  स्थायी  बनाना

 2409.  श्री  Aaa  पटल  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  निर्णय
 किया है

 कि  ऐसे  अस्थायी
 टेलीफोन

 कनेक्शनों  को  स्थायी  बनाने  पर

 विचार  किया  जायेगा  जो  गत  दो  वर्षों से  इस्तमाल  किय  जा  रह

 क्या  विभिन्न  राज्यों  में  इस  समय  कुल  अस्थायी  कनेक्शनों  की  कोई  सुची  तेयार  की  गयी
 और

 जिन  लोगों  ने  टेलीफोन लगवाने  के  लिये  आवेदन  पत्र  भेज  हैं  उन  सब  को  ट  लीफोन  कनेक्शन

 देने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है
 ?

 संचार  मंत्री  टेमवतो  नन्दन  बहुगुणा )  इस  प्रकार  का  एक  सुझाव  सरकार  के  विचाराथ

 प्रस्तुत  किया  गया  है

 यदि  आवश्यक  हुआ  तो  प्रत्येक  सकिल/जिले को  यह  सुची  तयार  करने  के  लिए  कहा  जाएगा  |

 (i)  रायबरेली  में  एक  दूसरी  स्विमिंग  स्थापित  कर  पांचवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के

 दौरान  देश  में  टेलीफोन  उपस्करों  की  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  ।
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 )

 «गा  लिखित
 उत्तर

 (ii)  इंसान  wat  के  संयोजन  a  लिए  dt  न  om  नत  ऊदे  a  गई  है  ।

 (iii)  जमींदोज  के  बुलों  के  निर्माण  के  लिए  हैदराबाद  में  एक  दुसरी  had  स्थापित  की  गई

 योजना  के  दौरान  जो  अतिरिक्त  उपस्कर  उपलब्ध  होंगे  उनसे  आशा  है  कि  पांचवीं  योजना

 के  अंत  तक  टेलीफोन  कनेक्शनों  की  वर्तमान  स्थिति  में  काफी  सुधार  होगा  ।

 सरकारो  नौकरों  करन  वाल  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  पं दान  दिया  जाना

 2410.  WY  अनन्त  प्रवाद  शर्मा :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  सरकारी  नौकरी  करने  वाले  उन  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  अतिरिक्त  बेत नव द्धि

 देने  के  लिये  अनुच्छेद  जारी
 कर

 रही  है
 जो

 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन
 1972 के  अन्तर्गत  पेंशन  दि

 जाने  के  पात्र  हूँ  परन्तु  उनकी  वार्षिक  आय  5,000  रुपये  से  कम  नहीं है  ;

 क्या  सरकार  ने  उन  सरकारी  कर्मचारियों को  स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशनਂ  1972  के

 अन्तर्गत  पेशनਂ  देने  का  निर्णय  किया है  जिनकी  वर्तमान  वार्षिक  आय  5,000  रुपय  स  कम  नहीं  है  परन्तु  सवा

 निवृत्ति  होने  पर  जिनकी  वार्षिक  आय  5,000  रुपये  से  क्रम  और

 क्या  राज्य  सरकारों  को  भी  अनुदेश  जारी  किये  जा  रहे  हैं  कि  राज्य  सरका  |  के
 कर्मेंचा  रियों

 भी  इस  प्रकार  की  रियायत  दी  जायें  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उपमंत्री  एफ०  एच०  जी  श्रीमान  ।

 सभीं  पात्र  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  इस  बात  का  विचार  किये  बिना  कि  वे  सरकारी  सेवा

 अथवा  में  है  या  अन्य  सेवा  केन्द्रीय  योजना  के  अन्तगंत  पेंशन  स्वीकृत  की  जाती  है  बशर्तें  कि  उनकी

 वार्षिक  आय  5000  रुपये  से  कम  हो  ।  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  सरकारी
 किनारों

 स्वतंत्रता  सेनानी
 पेंशन

 के  लिये  आवेदन  कर  सकते  है  यदि  उनकी  कुल  ave  आय  5,000  रुपये  स  कम  हो  और  अन्य  प्रकार  से

 q  पात्र हों

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  परमाणु  खनिज  संसाधन

 2411.  थो  व्यालार  रवि :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 परमाणु  ऊर्जा  विभाग  के  परमाणु  खनिज  विभाग  ने  केरल  के  तटवर्ती  क्षेत्रों  स  परमाणु  खनिज
 संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  उसके  परिणाम  क्या ह  और  इन  खनिज  संसाधनों  का  प्रयोग  करने  के  लिय

 क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 प्रघन  मंत्री  ऊर्जा
 इलेक्ट्रानिक  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष

 मंत्री
 भागता

 इन्दिरा  :  ही  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  का  परमाणु  खनिज  प्रभाग  केरल  के

 समुद्रतट के  साथ-साथ  तटवर्ती  रेत  में  बहुमूल्य  खनिजों  का  पता  लगाने  का  काम  कर  रहा  है  तथा  आजकल

 वह  उन  क्षेत्रों  में  विद्यमान  खनिज  भंडारों  में  खनिज  की  मात्रा
 का  अनुमान  लगा  रहा  है  जो  राज्य  सरकार

 दवारा  tad  केरल  एण्ड  deve  लिमिटेड  को  दिय  पये  है  ।
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 oan)

 अब  तक  किये गय  सर्वेक्षणों  के  आधार  पर  यह  पता  लगा  है  क्वि लोन  जिले  में  स्थित  faster
 तथा  कायामकुलम  के  बीच  के  जिसे  द्वारा  कहा  जाता  में  खनिज  के  भंडार  सब से  अधिक

 समृद्ध  है  ।  इन  भंडारों  के  एक  भाग  के  लिए  खनन  संबधी  रियायत  aaa  इंडियन  रेयर  wad  लिमिटेड  को

 दी  गई
 है

 जो  ऊर्जा  विभाग  का  एक  सरकारी  उपक्रम  है  तथा  एक  अन्य  भाग  के  लिए  ऐसी  ही  रियायत
 केरल  राज्य

 सरकार
 के

 एक  उपक्रम  मेसी  केरल  मिनरल्स  एण्ड  मेटल्स  लिमिटेड
 को

 दी  गई  है
 ।

 रूप  में  हुए  फिल्म  समारोह  मे  शामिल  करने  के  लिए  मलयालम  फिल्म

 के  चुने  जाने  के  संबंध  में  कदाचार

 2412.  श्री  वयालार  रवि  :  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  रूस  में  हुए  फिल्म  समारोह  में  शामिल  करने  के  लिए  मलयालम  फिल्म  -

 क्रम के  चुने  जाने
 के  संबंध  में  किये  गये  कदाचार

 के
 बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  सरकार ने  इस  बारे में  क्या  कायदा ही

 सूचना  और
 प्रसारण  मंत्रालय

 में  उपमंत्री at}  धनबीर
 तथा  हां  ।  माननीय

 सदस्य ही  से  केवल  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  शिकायत  की  समुचित  रूप  से  जांच  की  गई  थो  ।  एक

 स्वतंत्र  चयन  पाल  ने  इस  फिल्म  को  मास्को  अंतर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  में  प्रवेश  के  लिए  उपयुक्त  ठहराया

 इस  बारे  में  कोई  अनियमितता नहीं  थी  ।  इस  फिल्म को  हाल ही  में  वर्ष  1972 की  फीचर

 फिल्म  का  पुरस्कार  प्रदान  किया  गया  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  की  सम्पत्ति  का  विवरण

 2413.  श्री  विश्वनाथ  झुनझुनवाला  :  क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  की  अपने  सम्पत्ति  के  विवर्ण  में  उन  सभी  वस्तुओं को
 दिखाना  होता  है  जिनका  मूल्य  1,000  रुपये  से  अधिक

 क्या  यह  नियम  अंग्रेजों  की  देन  और

 यदि  नही  मूलतः  नियम  कब  बनाया  गया  था  तथा  क्या  रुपये  के  मूल्य  में  तेजी
 से  आई

 गिरावट  को  देखते  हुए  सरकार  ने  यह  उचित  नहीं  समझा  कि  परिवर्तित  स्थितियों  के  अनुरूप  ही  इस  राशि

 को  बढ़ा  दिया  जाए  ?

 गुह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  मे  राज्य-मंत्री  राम  निवास  faut):  से  भ्रष्टाਂ

 चार  निरोध  समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसरण  में  किए  गए  केन्द्रीय  सिविल

 सेवाएं  )  1964 के  नियम  18(1)  के  जिन्हें  दिनांक  30-11-1964 से  लागू
 किया  प्रत्येक  सरकारी  कर्मचारी  को  परिसम्पत्ति  तथा  देयता  सम्बन्धी  विवरणी  सरकार  द्वार
 निर्धारित  किये  गय  एक  फा  में  प्रस्तुत  करनी  पड़ती  हैं  ।  इस  नियम  के  अनुसरण  में  विवरणी  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  एक  फार्म  निर्धारित  किया  गया  था  जिसमें  अन्यें  बातों  के  साथ-साथ  प्रत्येक  सरकारी  कर्मचारी  को

 1,000  रुपये  से  ऊपर  की  चल  सम्पत्ति की  मदें  निर्दिष्ट  करनी  पड़ती  थी  ।  सरकारी  कर्मचारियों

 दुबारा  परिसम्पत्ति  तथा  देयता  संबंधी  विवरणियां  प्रस्तुत  करने  सम्बन्धी  सारे
 प्रश्न

 की
 समीक्षा

 किये  जोने

 इस  विवरणी  का  प्रस्तुत  किया  जाना  आस्थगित  रखा  गया  है  ।
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 —_——  नाणालणागाालणा

 लेखन  सामग्री  का  निर्माण  करने  हेतु  मेससे  कोरस  इंडिया  प्रायवेट  लिमिट ड  द्वारा  आयातित  वस्तुओं
 का  उपयोग  किया  जाना

 2414.  Sto  लंक्ष्मीत।रायणਂ  Qrvez : :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 tae  कोरस  इंडिया  लिमिटेड  अपने  कारखानों
 में

 विभिन्न  प्रकार  की  लेखन  सा मुर्गी का  निर्माण

 करने  के  लिये  कौन-कौन  सो  आयातित  वस्तुओं  का  उपयोग  कर  रही  है  ;

 आयातित  मालਂ  का  प्रति  क्विंटल  उत्पादन  अनुपात  क्या  और

 आयातित  कच्चे  माल  से  निमित  वस्तुओं  का  प्रति  क्विंटल  मूल्य  कया  है  और  उन  पर  होन  वाले

 लाभ  Hy  प्रतिशत  क्या

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  मे  उप-मंत्री  कुमर  मुखर्जी )  :  और  को  रस
 इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  अपने  कारखानों  में  विभिन्न  लेखन-सामग्री  का  निर्माण  करने  में  इस्तमाल  की  जा  रहो
 आयातित  वस्तुएं  तथा  आयात  का  अंश  नीचे  दिया  गया  है

 a  ण

 निर्माण  की  वस्तु  आयातित  सामग्री  आयातित  अंशਂ

 का  प्रतिशत
 ee

 1  डप्लिकेटिंग  स्टेन्सिल  1  स्टेन्सिल टिश

 2  नाइट्रोसल्यलोज
 11.  63

 3  दलील  अल को होल
 4  टिटेनियम डाई  आक्साइड

 का बन  पपर  1  कारबोनाइसिंग टिश
 2  मोम

 3  रग
 9.  74

 4  कारबन  ब्लेक

 कंप्यटर  रिबन  1  नायलोन  14-1/16 चौ
 2  ब्लाक  टोनर

 3  ब्लेक  इलियट  0.36

 4  स्पेन  आयल

 5
 कार्बन  ब्लेक  किस्म

 टाइपराइटर  रिसने  कार्बन  ब्लेक  (  1  विशेष  किस्म  का  )

 डप्लिकेटिंग  इंक  कार्बन  ब्लेक
 आकार  कौ  ट्यूब )  1,2

 सुचना  उपलब्ध  नहीं है  ।

 पश्चिम  बंगाल  की  रुग्ण  मिल  चलानेके  लिये  राज्य  कपडा  निगम  बनाने  के  लिये  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  से  ऋणों  के  लिये  अन  रोध

 2415.  श्री  आर०  एन०  मन  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम
 बंगाल  सरकार

 ने  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है  कि  उन्हें  पश्चिम  बंगाल  को

 सभी  बीमार  मिलें  चलने
 क  fa  waar  वस्त्र  निगम  बनाने  के  लिप  तीन  करोड़  eat  की  राशिਂ

 को  कर्ण  दिया  और
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 afe  हां  तो  पश्चिम  बंगाल  सरकार  के  अनुरोध  पर  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  कायंवाही  की

 ~

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  :  और  पश्चिम

 बंगाल  सरकार ने  अपने  राज्य  में  हाथ  में  ली  गई  वस्त्र  मिलों  के  लिए  अपने  हिस्से के  49  प्रतिशत की

 gta हेतु  at  1972-72  के  लिए  1  करोड़  तथा  1973-73  के  लिए  2  करोड़  रुपये  की  वित्तीय  सहायता

 मांगी  थी  ।  भूतपूर्व  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  ने  अनुमान  लगाया  था  कि  राज्य  सरकार  को  1971-72  में

 80  लाख  तथा  1972-73 में  180  लाख  रुपये  की  जरूरत  होगी  |  योजना  आयोग ने  ्  1972-73 के

 लिए  कुल  180  लाख  रुपय की  आबंटन  स्वीकृत  किया at  ।  योजना  आयोग ने  वब  1973-74 के  लिए  80

 लाख  रुपय  का  अग्रेतर  आबंटन  स्वीकृत  किया  हैं  ।

 उड़ीसा  में  पुरातत्वीय  वस्तुओं  को  चोरी  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच

 2416.  श्री  अर्जुन  सेठी  :
 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 उड़ीसा  में  पुरातत्वीय  वस्तुओं  की  चोरी  के  मामलों  को  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  की  गई  जांच

 के  क्या  परिणाम  और

 इन  चोरियों  में  किन  लोगों  का  हाथ  पाया

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  एफ०  एच् ०  :  तथा  उड़ीसा  में  पुरातत्वीय

 वस्तुओं की  चोरी  के  मामलों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  कोई  जांच  नहों  की  गई  है  ।

 तारापुर  परमाणु  बिजलोघर  से  गुजरात  को  बिजली  को  सप्लाई

 2417.  प्रसन्न भाई  महता  :  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  से  गुजरात  को  बिजली  की  सप्लाई  बन्द  कर  गई

 यदि  तो  क्या  परमाणु  ऊर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष  ने  यह  कहा  है  कि  तारा पर  परमाणु  बिजली

 घर  तब  तक  गुजरात  को  बिजली  सप्लाई  नहीं  करेगा  जब  तक  कि  गुजरात  को  बिजली  सप्लाई  करने  वाली

 लाइनों  की  रुकावटों  के  लिए  जिम्मेदार  कारणों  का  पता  नहों  चल  जाता  और  राज्य  की  ट्रांसमिशन  लाइनें

 पुरी  तरह  अवरोध  रहित  नहीं  हो  जाती  ;

 क्या  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  उक्त  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  हस्तक्षेप  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रा  नाक्स  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  नहीं  ।

 नहीं  ।  गुजरात  राज्य  विद्युत  बोड़े  की  ट्रांसमिशन  लाइनों  में  जून  1973  में

 बार  खराबी  होने  तथा  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  पर  उसका  बुरा  प्रभाव  पड़ने  के  परमाणु  ऊर्जा

 आयोग  के  अध्यक्ष ने  गुजरात  राज्य  के  विद्युत  विभाग  के  मंत्री  को  पुर्व  सूचना  देने  के  बाद  यह  विचार  व्यक्त

 किया  था  कि  जब  तक  इन  ट्रांसमिशन  लाइनों  की  खराबी  को  दूर  नहीं  कर  दिया  जाता  तब  तक  उनको

 बिजलीघर  से  जोड़े  रखना  बुद्धिमत्तापूर्ण  कार्य  नहीं  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 बड़ौदा  सें  भारी  पानी  परियोजना  की  स्थापना

 2418.  श्री  प्रभुदास  पटेल  कया  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  के  बड़ौड़ा  में  एक  भारी  पानी  परियोजना  बनाने  का  निर्णय  किया

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  होगा  ;

 परियोजना  कब  स्थापित  हो

 क्या  यह  भारी  पानी  परियोजना  प्रथम  होगी  और  विश्व  में  सबसे  बड़ी  हाइड्रोजन
 परियोजना  और

 इसके  लिए  कितनी  विदेशी  सहायता  की  आवश्यकता  होगी  तथा  यह  परियोजना  देश  के  लिए

 किस  हद  तक  सहायक  होगी  ?

 प्रधान  परिमाण  ऊर्जा  इलेक्ट्रॉनिक्स  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  :  से  बड़ौदा  के  भारी  पानी  संयंत्र  का  निर्माणकार्य  चल  रहा  है  तथा

 आशा है  कि  यह संयंत्र  1979 के  मध्य  तक  उत्पादन  करने  लगेगा |  इस  संयंत्र  पर  कुल  मिलाकर

 1968, 23  लाख  रुपय  खं  होने  का  अनुमान जिसमें  1018. 34  लाख  रुपय  के  बराबर  विदेशी  मुद्रा
 शामिल  जिसका  उपयोग  प्रमुख  उपकरणों  क ेडिजाइन  और  उनकी  सप्लाई  के  लिए  तथा  उपकरणों  को

 लगाने  और  Be  चालू  करने  के  लिए  आवश्यक  निरीक्षण  व्यय  किया  यह  संयंत्र  अमोनिया-हाइड्रोजन
 विनिमय  प्रणालीं  पर  निर्धारित  होगा  तथा  पुरा  हो  जाने  पर  विश्व  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  अपनी  किस्म  का

 संयंत्र  होगा  ।  इस  सयंत्र  में  तयार  होने  वाला  भारा  परमाणु  बिजलीघरों  में  काम  में  लाया  जायेगा  तथा

 उस  बहुमुल्य  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  की  जा  सकेगी  जो  हमें  अन्यथा  भरी  पानी  का  आयात  विदेशी  से  करने

 पर  खर्चे  करनी  पड़ती  है

 जे०  के०  समह  द्वारा  उड़ीसा  में  स्थापित  उद्योग

 2419.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जे०  के०  दवारा  उड़ीसा  में  अब  तक  स्थापित  उद्योगों  के  नाम  कया  है  और  वे  किस

 प्रकार  के  अं

 क्या  उन्होंने  उड़ीसा  में  किसी  नये  उद्योग  को  स्थापित  करने  के  लिये  अनुमति  मांगी

 औद्योगिक  विकास  एवं  विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  :  त  1

 तकनीकी  विकास  के
 महा  निदेशालय  में  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  ज  ०  के०  सिहानिया  समूह  की  एक  कम्पनी

 के  द्वारा  33,000  टन  प्रतिवर्ष  की  क्षमता  वाला  कागजीगन्त  बनाने  का  केवल  एक  कारखाना  उड़ीसा  में
 स्थापित  किया  है  ।  इस  समूह  को  कम्पनियों  को  जारी  किए  गए  लाइसेंसों/आशय-पत्नों  औद्योगिक

 लाइसेंसों  के  निलंबित  आवेदनों  के  दो  विवरण  संलग्न  हैं  ।  मे  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०

 5352/73 |

 भारतीय  पेट्रोलियम  संस्थान  इन्स्टीट्यूट  आफ  पेट्रोलियम  )  देहरादून  में  वैज्ञानिकों  की  कमी

 2420.  श्री  समर  मुखर्जी  :..
 क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने

 की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ८
 को

 पता  है  कि  देहरादून  स्थित  भारतीय  पेट्रोलियम  संस्थान  में  वैज्ञानिकों  की

 कमी  एक  समस्या  }
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 si

 (Saka)

 क्या  गत

 त  कु
 महीनो ंमें  लगभग  बीस  वरिष्ठ  वैज्ञानिकों  ने  भारतीय  पेट्रोलियम  संस्थान  को

 छोड़  दिया

 ह  तो  इसके  कारण  क्या  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और
 प्रौद्योगिकी

 मंत्री  ato  :  भारतीय

 पेट्रोलियम
 संस्थान  (AIX  आई०  में  वैज्ञानिक  कार्मिकों  की  कोई  कमी  को  समस्या  अनुभव  नहीं

 की  जेर  रही  हैं  ।

 )  और  गत  16  महीनों  को  अवधि  में  नौ  वैज्ञानिकों ने  अधिक  अच्छे  वतन  पाने  के  लिए
 क  ) ate ( rfassrat  में  जाने  के  हेतु  को  छोड़  दिया  है  ।

 Breaking  out  of  fire  in  drums  containing  phosphorus  on  Delhi-Uttar  Pradesh
 Border

 2421.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development
 and  Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  some  drums  containing  phosphorous  recently  caught  fire  on  the
 Delhi-Uttar  Pradesh  border;

 (b)  if  so,  the  reasons  for  not  taking  due  precaution  in  respect  of  such  a
 chemical  and  whether  Government  have  taken  any  action  in  this  regard;  an

 (c)  whether  some  poisonous  gas  was  produced  due  to  this  fire  resulting  in

 great  inconvenience  to  the  people?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Pranab:
 Kumar  Mukherjee)  (2)  to  (c)  The  required  information  is  being  collected  and
 will  be  laid-on  the  Table  of  the  House

 दिल्लो  क्षत्र  क्रास  बार  एक्सचजों  का  दर्जा  बढ़ाया  जाना

 2422.  शी  पी०
 गंगा

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या

 टेलीफोन  विभाग  ने  दिल्‍ली  क्षेत्र  में  सात  क्रास  बार  एक्सचेंजों  का  दर्जा  बढाने  के  लिए  कोई

 गर्त  कार्यक्रम  आरंभ  किया  है  ?

 संचार  मंत्री
 नन्दन बहुगुणा )

 दिल्‍ली  क्षेत्र  में  टंक  आटोमेटिक  एक्स चन

 सहित
 छः  क्रास  बार  टेलीफोन  एक्सचेंज  है  ।  और  जनपथ  क्रास बार

 टेलीफोन  का  दर्जा  बढाने  के
 लिए

 एक  कार्यक्रम  चलाया  गया हूं  ot
 ऑटोमैटिक  एक्सचेंज  .  में  सिर  का  कार्य  भी  आरंभ  कर  fear  गया  है  ।

 बेरोजगारों  संबंधी  समिति  को  सिफारिशों  पर  विचार  करने  क  लिय  अन्तिम  मालय  री

 दल  क  TOA

 2423.  शी  -  प्रसन्न  भाई  मेहता

 श्री  सी  जनादनन

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करा  कि

 कथा  योजना  आयोग  ने  बेरोजगारी  संम्बन्धी  समिति  द्वारा  अपने  प्रतिवेदन  में  की

 गई  सिफारिशों  पर  विचार  करने  लिय  एक  अन्तंमंत्रालय  कार्यकारी  दल  गठित  किया  और

 उपरोक्त  दल  अपना  प्रतिवेदन  कब  तक  प्रस्तुत  कर  दंगा
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  धारियां )  जी

 लगभग  दो  महीने  में  ।
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 विभाग  एलन  सकल  मसरी  प्रबंधकों  हारा  लोगों  को  जबरन  ईसाई  धम  लाया  जाना

 2424.  श्री  परि पूर्णा नन्द  पिछली :  कया
 गह

 मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  विभाग  एलन  मस्री  के  प्रबंधक  स्कूल  में  सिक्ख
 बुध्द

 धर्म  के  अल्प व्यस्कों  को  गिरीजाघर  में  प्राथना  करने  के  लिये  बच्चों  को  मजबूर  करते

 यदि  तो  क्या  इन  में  से  अनेक  अल्प  व्यस्क  बच्चों  को  हाल  ही  में  उनक
 माता  पिता  की  मर्जी  के  खिलाफ  ईसाई  बनाया  गया  था  और

 क्या  विभाग  एलन  सकल  के  प्रबंधक  प्रतिवर्ष  कर  अपवंचन  करते  रहे  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  और  सूचना  एकत्रित

 जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 थ  )  जी  श्री मन ।

 एक  ईसाई  धम  प्रचारक  की  गतिविधियां

 25.  थी  परि पूर्णा नन्द  पिछली  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  श्री  थीं  एम०  एक  पंजीकृत
 ईसाई  धरम  प्रचारक  मसूरी  में

 at  एलन  स्कूल  नामक  एक  सुप्रसिद्ध  पब्लिक  स्कूल  के  प्रिंसिपल

 क्या  श्री  मैकमिलन  अपने  विदेशों  के  दौरे  के  दौरानਂ  हमारी  राष्ट्रीय  सरकार  और
 भारतीय  जनता  के  विरुद्ध  शरारतपूर्ण  प्रचार  करत  रहे

 वक्तव्य  देते  समय  भारतीय
 क्या  श्री  मैकमिलन  ने  पहले  आस्ट्रेलिया  में

 एक
 प्रेस

 ईसाईयों  को  आफ  लीडरशिप  ग्रहण  करने  के  अयोग्य  बता  कर  उनका

 तिरस्कार  किया  और

 यदि  तो  उसकी  गतिविधियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  है

 गह  मंत्रालय  म॑  उप-मंत्री  एफ०  एच०  से
 जिनमें  एलन  स्कूल

 मसूरी
 के  प्रधानाध्यापक  श्री  ato  एम०  मैकमिलन

 जब  वे  1968  में  विदेश  में  थे  तो

 उनके  द्वारा  दिए  गये  कथित
 वक्तव्यों

 के  संबंध  में  एक  गम  नाम
 शिकायत

 प्राप्त  हुई  थी
 ।  वहं

 पत्रिका  जिसमें  उन  वक्तव्यों  के  छपने  की  बात  कही  गई
 अप  क्षाकृत

 कम  बिकने  वाली

 धार्मिक  पत्निका  पाई  गई
 आरोपों

 की
 सत्यता

 की  जांच  करना  संभव  नहीं  पाया
 गया

 किन्तु  इस  के
 बाद  आस्ट्रेलिया  में  महत्वपूर्ण  पत्निका  अथवा  समाचार  पत्न  के  माध्यम  से

 श्री  मैकमिलन  के  विचारों  का  कोई  वक्तव्य  ध्यान  में  नहीं  आया  हैं  ।

 टेलीफोन  उपकरणों  का  आयात

 2426.  शी  जार०  एन०  बमन  क्या  संचार  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि ?

 लिए  टेलीफोन  उपकरणों  का क्या  देश
 की

 बढती  हुई  मांग  को  पुरा  करने

 आयात  करने  का  उनके  मंत्रालय  का  विचार

 उन  रेशों के  नोम  क्यो  हू  से  टेलीफोन  उपकरण  आयात  करन  का  विचार

 हैਂ  और  कितने  उपकरण  आयात  किये  और

 पटा  wy आयातित  ॥  है
 |

 से  पश्चिम  बंगाल  के  पिछड़  त्रों  को  किस  तक  लाभ

 होगा
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 a

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन  :  )  हां

 विश्व  के  विभिन्न  देशों  से  ठहर  मंगाने  के  बाद  टेलीफोन  उपस्कर  आयात  किए

 जाएंगे  ।  करीब  60,000  लाइनों  की  क्षमता  के  उपस्कर  मंगाए  जाएंगे

 ऐसे  एक्सचेंज
 उपस्कर  आयात  करने  का  प्रस्ताव  जो  उन  इलाकों  की  आवश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  योग्य  जहां  टेलीफोन  कनेक्शनों
 की

 मांग  बहुत  ज्यादा  होगी  ।  अतः

 आयातित  एक्सचेंज  पिछडे  इलाकों  की  आवश्यकताओं  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  होगे  ।

 Detection  of  unauthorised  Telephone  Calls  at  Pali  (Rajasthan)

 e 2427.  Shri  M.  C.  Daga  e  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state

 (a)  the  number  of  cases  detected  in  1971  and  1972  in  which  trunk  calls
 were  made  by  private  parties  at  Pali  (Rajasthan)  in  collusion  with  Telephone
 Exchange  Operators  without  requiring  to  pay  for  the  calls;  and

 have  been (b)  the  number  of  officials  whose  services  terminated  on  this  ac-
 count  and  the  number  of  officials  against  whom  inquiries  are  still  going  on  indicating
 the  date  from  which  these  inquiries  are  going  on?

 The  Minister  of  ‘Communications  (Shri  N.  Bahuguna)  (a)  No  such  cases
 were  detected.

 (b)  Does  not  arise

 चिड़िया  भारतीय  सेवा  a  नय  कार्यक्रम  शामिल  करन  तथा  उसकी  सेवा  सुधार  करने  सम्बंधी

 प्रस्ताव  का  फिल्मस  तथा  शास्त्रीय  संगीत  परਂ  प्रभाव

 2428.  श्री  बीरेंद्र  सिह  राव :  क्या  त्ूचना [क  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 विविध  भारती सेवा  में  नये
 कार्यक्रम

 शामिल  करने  तथा  उसकी  सेवा  में  सुधार  करने  से  फिल्म

 संगीत  तथा  शास्त्रीय  संगीत  पर  क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ;  और

 इस  बारे  में  वाणिज्यिक  तथा
 गेर-वाणिज्यिक

 केन्द्रों  को  क्या  कार्य  सौंपने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय म  उप-मंत्री  धमंवीर  :  फिल्म  संगीत  की  अवधि

 कम  कर  दी  गई  है  और  लोक  संगीत  और  शास्त्रीय  संगीत  की  अवधि  बढ़ा  दी  गई  है  ।

 वाणिज्यिक
 और

 गे
 र-वाणिज्यिक  दोनों  प्रकार

 के
 विविध  भारती  के  केन्द्रों  को

 इस
 सम्बन्ध

 में  अधिक  कार्यक्रम  उपलब्ध  करने
 के  लिए

 कह
 दिया  गयां  है  |

 गुजरात  में  यौम  का  नष्ट  हो  जाना

 2429.  श्री  प्रसन्न भाई  म  हता  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगें कि

 क्या  1973 में  अधिकारियों  वार  नई  वित  रण  व्यवस्था  लागू  किय  जाने  के  परिणामस्वरूप

 सुरत  में  सीमेन्ट  का  भंडार  जमा  हो  गया

 क्या  वर्षा  के  कारण  बहुत  सा  सीमेन्ट  नष्ट  हो  गया  था

 यदि  तो  एक  ही
 जिले  में  सीमेन्ट  की  कमी  और  अतिरिक्त  भण्डार  के  क्या  कारण  थे  और

 वि  कुपबन्द  के  लिये  कौन  जिम्मेदा  र  हैं  जिसके  का  रण  गुज  रात  राज्य  को  भारी  हानि  हुई  है  ;  और

 for  fara
 क्यां  केन्द्रीय  सरकार ने  इस  मामले  की  जाँच  की  है  और  इसके  लिये  |  है जिम्मेदार  व्यक्तियों  केਂ

 विरूध्द  कार्यवाही  कौ  है  ?
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 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  )
 :  नही  ।  केन्द्रीय

 अथवा  राज्य  सरकार
 के

 पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है
 ।

 नहीं  ।  केन्द्रीय  अथवा  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में
 बेरोजगारी  में  afa

 2430.  श्री  देवेंद्र  fag  गरचा

 श्री  मनोरंजन  हाजरा

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  देश  में  बेरोज़गार  व्यक्तियों  की  संख्या  लगभग  दुगनी  हो  गई

 1 है  और  अब  72,70,000

 यदि  तो  क्या  उसका  कारण  यह  है  कि  श्रमिकों  को  और  पढ़े-लिखे  व्यक्तियों की  संख्या  में

 वृद्धि  के  मुकाबले  में  रोजगार  के  अवसर  बहुत  कम  पैदा  हो  रहे
 और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  चौथी  योजना  के  प्रारम्भ  में  देश  में

 बेरोज़गार  व्यक्तियों  का  अनुमान  34.20  लाख  लगाया  गया  थां  ।  31  1972  को  रोज़गार

 कार्यालयों में  पंजी  कृत  रोजगार  तलाश  करने  वालों  की  संख्या  ।  किन्तु  चालू  रजिस्टरों  में

 दर्ज  आंकड़ों  की  परीक्षा  उनकी  स्वीकृत  परिसीमाओं  के  संदर्भ में  करनी  होगी  ।  जैसा  कि  ब ेरोज़गारी  से  संबंधित

 समिति  ने  भी  अपनी  सिफारिशों  में  कहा  है  कि  यह  आवश्यक  नहीं  है  कि  रोज़गार  कार्यालयों  में
 पंजी  कृत  कुछ

 व्यक्ति  बेरोज़गार  हों  ।  दूसरी  ऐसे  भी  बहुत  से  व्यक्ति  है  जो  बेरोज़गार  है  किन्तु  होंने  अपने  नाम

 रोज़गार  कार्यालय  में  पंजा  क़त  नहीं  कशएण है  कई  जगह  पंजीकृत  व्यक्तियों  कीं  संख्या  भी  पर्याप्त  है  ।

 किसी  भी  देश  में  रोज़गार  के  अवसरों  पर  वृद्धि  आर्थिक  विकास  और  विकास  दर  की  क्रिया  से

 सम्बद्ध  होती  गत  15  वर्षों  में  विकास  की  दर  अपर्याप्त  रही  है  ।  जेसा  कि  दृष्टिकोण  पत्न  में  बताया  गया

 आयोजन  के  प्रथम  दशक  अर्थात  1951-60 में  विकास  की  दर  केवल  3.8  प्रतिशत  रहो  और

 दूसरे  दशक  में  केवल  3.7  प्रतिशत  ही  रही  ।  कृषि  क्षेत्र  जो  चौथी  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में  संतोषजनक  रहा

 उसको  तीसरे  वर्ष  में  आघात  पहुंचा  ।  जैसा  कि  दृष्टिकोण  प्रपत्र  में  बताया  गया  था  प्रतिकूल  जलवायु

 के  कारण  1971-72 में  उत्पादन  में और  कमी  आने  की  है  ।  औद्योगिक  उत्पादन में  वृद्धि  की  दर

 योजना  में  परिकल्पित  की  गई  8  से  1८  प्रतिशत  की  दर  से  काफी  धीमी  है  ।  बेरोज़गारी  से  सम्बंधित

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट में  स्थिति  का  विश्लेषण  करते  हुए  कहा  है  कि  1966  में स्थिति में  तेजी  से  गिरावट
 आई ।  रिपोर्ट  में  आगे  यह  भी  कहा  गया  है  कि  स्थिति  1967  में  भी  विशेष  आशाप्रद  नहीं  थी  ।  1968 के
 दौरान  औद्योगिक  उत्पादन  में  कुछ  सुधार  नज़र  आया  और  गत  वह  की

 अपेक्षा
 6.4  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  |

 यह  प्रवृत्ति  1969  में  भी  कायम  रही  ।  इस  वर्ष  वृद्धि  7.1  प्रतिशत ई  थी  ।  ८५  1970  में  विकास  की  दर

 घटकर  केवल  4.8  और  1971  में  3  प्रतिशत  ही  रह  गई  ।
 1972

 के  दौरान  स्थिति  में  हलका  का  सुधार

 किन्तु  फिर  भी  यह  प्रतिशत  की  वांछित  दर  से  काफी  नीचे  ही  रही  ।  सरकार  को  स्थिति  का पूरा  प्रा
 ज्ञान  और  समस्या  का  सामना  करने  के  लए  दृष्टिकोण  पत्न  में  रपट  को  विकास  तथा  रोजगर
 निर्माण  की  नीति  को  अपनाया  जाएंगे  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  सामा  न  योजना  कार्य कमों  के  अतिरिकत  fart  द्वारा  अधिकांश

 बेरोजगार  व्यक्तियों  को  रोजगार  उपलब्ध  भारत  सरकार  ने  1971-72  से  कई  विशेष  रोजगर
 कार्यक्रम  आरम्भ  किए  थे  ।  उनका  विवरण  नोचे  दिया  गया  है  Same
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 Written
 anor

 Sravana  17,  1895  (Saka)

 (1)  1971-72
 में  शुरू  किया  गया  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  से  संबंघित  कार्यक्रम  और  1972-73

 में
 केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  तैयार
 किया

 गया
 उच्च

 योग्यता  प्राप्त
 प्रौंद्योगिकविदों

 तथाਂ  वैज्ञानिकों

 से  संबंधित  कार्यक्रम  :  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  9.81  करोड़  रुपये  दिए  गए  जिससे  अधिकांशतः

 शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  लगभग  45,000  रोज़गार  के  अवसर
 सुलभ हुए

 ।
 शिक्षित  बेरोजगारों  तथा  उच्च

 शिक्षा  प्राप्त  शिल्प  वैज्ञानिकों  और
 वैज्ञानिकों  से  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  के  लिए

 1972-73 में  63

 करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  बजट  व्यवस्था की  गई  |  इसमें  43
 करोड़

 रुपये  शिक्षित  बेरोज़गारों तथा  20  करोड़
 रुपये  शिल्प  वैज्ञानिकों  तथा  वैज्ञानिकों  के  लिए थे  ।  इसकी  तुलना  में  राज्यों  को  वास्तविक

 रूप में  7.13  करोड  wag  अबांटित  किए  गए  जिससे  सम्बन्धित  ay  के  दौरान  मुख्य  रूप  से
 शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  लगभग  64,000  अवसर  और  सुलभ  हुए  ।  इन  कार्यक्रमों
 के  लिए  1973-74  में  भी  1972-73  के  बराबर  ही  व्यय  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  कार्यक्रम

 के  अन्तर्गत जो  स्कीमें  कार्यात्वित की  जा  रही  हैं  वे  इस  प्रकार  हैं

 (1)  प्राथमिक  शिक्षा  का  विस्तार  तथा  कोटि  सुधार  ।

 (2)  wa  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  छोट  उद्यमियों  को  सहायता  |

 (3)  ग्रामीण  इंजीनियरी  अवेक्षण  |

 (4)  कृषि-सेवा  केन्द्रों की  स्थापना  |

 (5)  उपभोक्ता  सहकारी  भण्डारों  का  विस्तार  |

 (6)  सड़क  परियोजनाओं  की  जांच  ।

 (7)  ग्रामीण  जल  आपूर्ति  के  लिए  डिजाइन  यूनिट  |

 (8)  सिचाई  तथा  बाढ़  नियंत्रण  परियोजनाओं  की  जांच  ।

 v  )  प्राकृतिक  संसाधनों  at  भूमि  तथा  मिट्टी  का  भूमिगत जलਂ

 वन  संसाधन तथा  खनिज  संसाधन

 2.  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  विदाई  रोजगार  काय  क्रम

 1972-73  में  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  26.  50  करोड़
 रुपये  आबंटित

 किए  गए  ।  यह  राशि

 इस  विश्वास  पर
 आबंटित

 की  गई कि  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम  तेयार  करने  के  लिए  राज्य
 सरकारें

 भी
 इतनी  ही  राशि  के  अतिरिक्त  संसाधन  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  भी

 इसी  प्रकार  व
 = के  लिए  0.

 50  करोड़  रुपय  आबंटित  किए  गए |  यह  अनुमान  लगाया  गया

 1972-73  में  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  70,000  शिक्षितों  सहित  लगभग  3.70  लाख  व्यि

 को  और  रोजगार  सुलभ  हुआ  1973-74 में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  इतना  ही  आवंटन  किया

 गया

 3.  शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिय  पांच  लाख  रोजगार  अवसर  स  लभ  करन  का  कार्यक्रम  --  1973

 74

 जैसा  कि  ऊपर  गया  है  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  गए

 उपायों  के  बावजूद  यह  महसूस  किया  गया
 बेरोजगारों

 को  समस्या  अधिकाधिक  गम्भीर

 होती  जा  रही  विशेषकर
 शिक्षित  व्यक्तियों  के

 मामले
 अतः

 शिक्षित
 बेरोजगारों  को  रोजगार

 के  अवसर  सुलभ  करने  के  लिए  एक  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम
 आरम्भ

 करने  का  निर्णय  किया  गया ।

 1973-74  में  भारत
 सरकार

 ने  कुल  100  करोड़  रुपये  की  बजट
 व्यवस्था

 से  पांच
 लाख

 रोजगार  अवसर  सुलभ  करने  के  लिए  एक  कार्यक्रम  आरम्भ  किया  है  ।  इस  कार्यक्रम  के
 अन्तगंत

 विभिन्न  राज्यों  शासित  क्षेत्रों  से  कहा  गया  है  कि  वे  आबंटित  अधिकतम  राशि  के  अन्तर्गत

 स्कीमें  तयार  करें  और  उसका  कार्यान्वयन  इन  स्कीमों  का
 लक्ष्य  एक  निश्चित  संख्या  में  लोगों

 को  रोजगार  के  अवसर  सुलभ  करना  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  'राज्यों/संघ  शासित
 क्षेत्रों  द्वारा

 तैयार  किए  गए  प्रस्ताव  योजना  आयोग  द्वारा  कार्यान्वयन  के  लिए  स्वीकार  किए  जा  चुके हैं  ।
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 लिखित  उत्तर
 ड

 1973
 NE

 4.  ग्रास  रोजगार  क  लिय  त्वश्ति  स्कीम

 यह  स्कीम  1971-7  आरम्भ  की  इसका  उद्देश्य  देश  में  प्रत्येक  जिले  में  वर्ष  में
 10

 महीने  के  कामकाज के  मौसम  में  लगातार  औसतन  1,000  व्यक्तियों  को  रोजगार  1971-72

 में  31.  22  करोड़  रुपये  व्यय  हुए  जिससे  8  करोड़  श्रम  दिनों  का  रोजगार  उपलब्ध  1972-

 73  में  विभिन्न  राज्यों  द्वारा  कुल  47.  11  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गए  जिससे  1303.52  लाख

 श्रम  दिनो  का  रोजगार  सर्जित  हुआ  ।  1973-74  में  इस  स्कोर  के  लिए  50  करोड़  रुपय

 का  योजना  परिव्यय  गया है  ।

 5.  छोटे  सीमान्त  कृषकों  तथा  कृषि  श्रमिकों  के  लिये  कार्यक्रम  :--

 यह  स्कीम  1969-70 में  चलाई  गई  थी  ।  इस  स्कोर  का  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में

 प्रचलित

 क्रम  रोजगार  के  अनुकुल  छोटे  सीमान्त  कृषि  श्रमिको  के  आधारभूत  सुविधाओं

 के  आधार  क  उपयुक्त  सुदृढ़ीकरण  करके  कमजोर  ग्रामीण  वर्गों
 का

 आर्थिक  विकास  करना

 दिसम्बर  1972  तक  लगभग  30  लाख  ल  भोगियों  का  पता  लगाया  इनमें  से  लगभग  13

 लाख  को  सहकारी  समितियों  का  सदस्य  बनाया  1972-73  के  अन्त  तक  17.  32  करोड़

 रुपये  का  व्यय  किया  1973-74  के  लिए  इस  कार्येक्रम  के  लिए  20.00  करोड़  रुपये  की

 व्यवस्था की  गई  है  ।

 6.  सूखा  प्रवृत्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  :--

 इस  स्कीम  का  उद्देश्य  कम  संसाधन  वाले  कतिपय  कमजोर  क्षेत्रों  का  आधिक  विकास  करना

 कार्यक्रम  का  उद्देश्य  मध्यम/लघ  भूमि  सं  वनरोपण  तथा  सड़कों  का  निर्माण  जसे  उत्पादन

 तथा  श्रम  सघन  काय  क्रम  तेयार  करके  कमी  की  परिस्थितियों  की  कठोरता  को  कम  करना  कार्यक्रम  का

 उद्देश्य  है  ।  1970-71  तथा  1971-72  के  दौरान  कुल  30.80  करोड़  रुपये  व्यय  किए  गये  जिसके
 परिणामस्वरुप  लगभग  47  लाख  श्रम  दिनों  के  लिए  रोजगार  सुलभ  किया  गया  ।  1972-73  के  दौरान

 राज्य  सरकारों  ने  38.51  करोड़  रुपये  के  व्यय  की  सुचना  दी  जिसस  400  लाख  श्रम  दिनों  के  लिए
 गार  सुलभ  किया  गया  |  1973-74  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  22.00  करोड़  रूपये के  आवंटन  की

 व्यवस्था की  गई  है

 जसा  कि  दृष्टिकोण  दस्तावेज  में  दर्शाया  गया  पांचवी  योजन  में  रोजगार  परक  स्कीमें  इस  प्रकार

 तयार  की  जायेंगी  कि  उससे  स्थायी  उत्पादनशील  परिसम्पत्तियों  अधिक  से  अधिक  मात्रा  में  सर्जित  होंगी
 और  उससे  स्कीमों  का  रोज़गार  परक  तत्व  भी  बना  रहेगा  ।

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिये  गुजरात  को  सहायता

 2431.  श्री  राम  प्रकाश

 श्री  प्रबोध  चन्द्र

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  गुजरात  राज्य  सरकार  को  राज्य  में  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों
 को  रोजगार  देने  के  लिए  3.  50  करोड़  रुपये  की  सहायता  दी  है  ;  और

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  अन्य  राज्यों को  कितनी  सहायता  दी  गई
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 Written  Answers  August  8
 दिए

 योजना  मंत्रालय  राज्य  मंत्री
 मोहन  :  गुजरात  राज्य  सरकार  से

 रोध  किया  गया
 है

 कि  3.5  करोड़  रुपये  को  व्यय  सोमा  के  अन्दर  शिक्षित  बेरोजगारों  कौ

 रोजगार  सुलभ  करने  के  लिए  पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  स्कीम  तैयार  करे  ae  राशि

 उसे  2.
 23  करोड़  रुपये  को  राशि  के  अलावा  है  जो  कि

 1971-72
 में  शिक्षित  बेरोजगारों  को

 रोजगार  देन  के  स्कीमों  को  चालू  रखने  के  लिए  आबंटित  को  गई  हैं  ।  इसके  राज्य

 सरकार  को  विशेष  रोजगार
 कार्य

 जो  कि  शिक्षित
 तथा

 अन्य  दोनों  प्रकार  के  लोगों  को

 रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करने  के  1.31  करोड़  रुपये  की  राशि  दी  गई  पांच  लाख

 रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  जहां  3.5  करोड़  रुपये  की  अस्थियों  अधिकतम  राशि  राज्य  सरकार  को

 आबंटित  की  गई  वहां  राज्य  सरकार  से  अब  तक  3.07  करोड़  रुपये  को  राशि  स्कीम

 प्राप्त  हो  चुकी  हैं  और  उन्हें  स्वीकृति  प्रदान  कर  दी  गई  है  ।

 विभिन्न  राज्यों  के  लिए  रखे  गये  आबंटन  या  अधिकतम निर्धारित  सोमा  दर्शाते  हुए

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Fo  5353/73]

 afar  बंगाल  a  सीमेंट  की  कमी

 243  डा०  हरि  प्रसाद  शर्मा  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करने

 क

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  इस  ad  जनवरी  से  सीमेंट  की  भारी  कमी  है

 यदि  होता  इन  राज्यों  की  सीमेंट  को  औसत  वार्षिक  मांग  कितनी  है  और  उन्हें  वास्तव

 में  मोमेंट  का  कोटा  दिया  गया  है  ;  और

 सीमेंट  समान  वितरण  सुनिश्चित  करन  और  इस  पदाथ  में  चल  रहो  बड़  समान

 पर  चोरबाजारी  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 औद्योगिक  विकास  एवं  सम्पूर्ण विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato
 '

 N

 देश  में  सीमेंट  की  कमी  होने
 के  फलस्वरुप  प०  बंगाल  राज्य  में  भी  सिमट  को  कुछ  (' - i

 राज्य  सरकार  के  अनुसार  वार्षिक  मांग  1  लाख  मो०  टन  1972  में  उक्त  राज्य

 द

 10,08  लाख म  ०  टन  की  आपूर्ति  को  गई  थी  तथा  1973  के  पूर्वाध  में  4.  82  लाख  मि०

 सीमेंट  की  आपति की

 (7)  उपलब्ध  सीमेंट  कर  समान  वितरण  करने  के  लिये  प्रत्येक  राज्य  को  जुलाई  1973
 से

 1974  की
 अवधि

 के  लिए  उनके  पिछले  पांच  वर्षों  को  खपत  के  आधार  पर  कोटा  निर्धारित

 किया  है  तथा  उन्हें  राज्य  सरकार  को
 सिफारिश

 के  अनुसार  आवंटन  किया  जाता  राज्य

 सरकारों  से  यह  इस  बात  का
 सुनिश्चित

 करने  को  भी  कहा  गया  हैं  कि  सिंचाई  और  विद्युत

 योजनाओं  की
 आवश्यकता

 को  पूर्णरुप  में  पूरा  किया  जाता  प०  बंगाल  सर्कार  के  लिए  आं
 अतिरिक्त

 कोटा देने  पर  सहमति  दे  दी  गई  राज्य  सरकार  कों  सीमेंट  को  खुदरा  fam  को  व्यवस्था  करने

 के  लिए  भी  निर्देश  दिए  गए

 शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  लिये  पश्चिम  बंगाल  की  योजना

 2433.  श्री  समर  गुह  क्या  योजना  मंत्री  ae  बताने  को  कपा  करा  कि

 क्या  पश्चिम
 बंगाल

 सरकार  ने  राज्य  के  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  को  रोजगार  देने

 के  लिय
 योजनाएं

 बनाई हैं  ;  और
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 रोजगार  दिया  हैं  और  रोजगार
 यदि  तो  वर्तमान

 सरकार
 ने  अब  कितने  लोगों  को

 परियोजनाओं  की  मुख्य  बातें  कया

 योजना  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  सोहन  (  हां  ।  केन्द्रीय  सरकार  की

 वित्तीय  सहायता  से  पश्चिम  बंगाल  सरकार  1971-72  से  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  दन

 के  लिए  स्कीमों  का  कार्यान्वयन
 करते

 आ  रही  हैं  ।  ये  स्कीमें  1972-73  में  जारी  रही

 ओर  चालू  ad  में
 भी

 जारी  रखी  जा  रही  इसके  अतिरिक्त
 1973-74

 में  पांच  लाख  रोजगार

 अवसरों  का  एक  कार्यक्रम  भी  आरम्भ  किया  गया  जिसके
 अन्तत

 राज्य
 सरकारों

 ने  1.  26

 लाख  शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  सलभ  करने  क  प्रस्ताव  तेयार  किया  है  ।

 उपलब्ध  आधुनिकतम  सूचना  के  अनुसार  1971-72  तथा  1972-73  में  लगभग
 22

 लाख  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया ॥  इन  व्यक्तियों  में  लगभग  15,000  शिक्षित  व्यक्ति

 ag  अनुमान  हैं  कि  1973-74  में  विभिन्न  स्कीमों  के  अन्तरगत  लगभग  2.48  लाख  रोजगार

 अवसर  सुलभ  हो  जापान  |

 शिक्षित  बेरोजगारों  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  समय  कार्यान्वयन  की  जां  रही  विभिन्न

 रोजगार  स्कीमों  की  मोटे  तौर  पर  रुपरेखा  निम्नांकित  है

 (1)  स्व नियोजन  कार्यक्रम  जिसके  लिए  सरकार
 उपान्त  वना मूल  प्रशिक्षण  सूची

 तथा  आधारभूत  सुविधाओं  के  रुप  में  उद्यमियों  को  सहायता  देगी  |

 पासव-चिकित्सा
 कृषि  सहकार  आदि  क्षेत्रों  में  लोगों  को  तयार (2)

 करने  की  दृष्टि  a  छात्रवत्ति  के
 आधार

 पर  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  ताकि  वें  लोग  आदि

 इस  योग्य  हो  सके  कि  पांचवीं  योजना  में  न्यूनतम  कृषि  सहकारी
 क्षेत्र  के  विस्तार  आदि से  संबंधित  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  1974-75

 सुलभ  होन  वाले  पदों  पर  लग  सके I

 (3)  डिप्लोमा  धारियों  तथा  तकनीकी
 योग्यता

 वाले  अन्य
 व्यक्तियों

 और  समाज

 के  कमजोर  वर्गों  के  व्यक्तियों  को  रोजगार  देने  वाले  निजी  क्षेत्र  के  तथा

 सहकारी  समितियों  को  प्रोत्साहन  |

 रोजगार  क  अवसर  बनाने  के  लिय  राज्यों  को  धन  का  आबंटन

 2434.  श्री  बीरेन्द्र
 सिह  राव  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि
 केन्द्रीय  सरकार  ने

 वर्ष  1973-74  में  रोजगार  के  अवसर  बनाने  के  लिये  विभिन्न राज्य  सरकारों  को  कितनी  धनराशि  दी  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया )  :  निम्नलिखित  सारिणी  में  केन्द्र  द्वारा  विभिन्न

 राज्य  सरकारों

 को  1973-74
 के  दौरान  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  करने  के  लिये  आवंटित  की  गई

 राशि  दिखाई  गई

 39



 Written  Answers  Sravana  17,  1895  (Saka) नवीन  siuinimiaimmimeeeemeneees

 sist

 क्रम  राज्य/संघीय  राज्यों और  1971-72  अधिक  तम
 स०  क्षेत्र  रोज़गार  संघीय  क्षेत्रों  में  शुरू की  सीमा  जिसके

 से  संबंधित  में  विशे  गई  शिक्षित  अन्तर्गत  राज्य  जोड़

 सरकारों से त्वरित  स्कीम  रोज़गार  बेरोज़गारों

 स्कीमें  से  संबंधित  पाच  लाख

 स्कीमों  को  रोज़गार सहायता

 जारी  रखना  कार्यक्रम के

 अन्तर्गत  मागंदर्शी

 सिद्धान्तों  के

 आधार  पर

 स्कीमें  बनाने

 क

 किया  गया

 1  4

 राज्य

 आन्ध्र  प्रदेश  14  13  3.01  6.00  14  28

 असम  15  72  2.35  1.50  72

 53  75  6.88  8.50  22  66

 .  33  1.31  28  3.50  42

 75 हरियाणा  87  49  64  1,75

 हिमाचल  प्रदेश  20  17  62  0.60  59

 जम्मू  और  कश्मीर  15  23  56  69

 54  04  51  7.00  12  09

 मघ्य  प्रदेश  के  33  04  73  5.  30  18  40

 10  16  53
 महाराष्ट्र  20  47  86  8.  00

 11  27  05  10  0.40  82

 12  मेघालय  25  05  24  0.20  74

 13  मसूर  33  43  55  5.00  11  31

 14  नागालण्ड  29  03  28  0.12  72

 04  2.  80  70 15  78  08

 16  पजाब  37  66  47  2.20  70

 17  20  26  36  3.25  12  07

 18  तमिलना  61  01  88  6.  50  14  00

 19  त्रिपुरा  25  08  14  0.40  87

 30  41 20  उत्तर  प्रदेश  74  32  35  11.00

 94  18  65  15.00  25  77 21  पश्चिम  बंगाल
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 1  2  4  5
 a

 संघीय  क्षेत्र  :

 22  ण्डमान  निकोबार  0.04  0.01  0.04  0.03  0.12

 द्वीप  समूह

 अरुणा 23  ee  चल  प्रदेश  0.29  0.03  0.22  06  60

 24  चण्डीगढ़  40 0.07  0.02  0.06  25

 2  Vv 5
 0.07  0.01  0.01  01  10 दादरा

 और  नगर

 हवेली
 िपलनी

 26  o  0.10  0.30  0.84  50  74

 27  दमण  और  0.06  0.26  20  65 0.13

 दिव

 28  0.04  0.01  0.01  01  07

 गीत
 और

 अमीन दी वी

 दीप  समूह

 29  मिजोरम  0.10  0.02  0.02  06  0  20

 30  डिग्री  0.15  0.04  0.20  14  53

 Perey

 जोड़  47.46  27.00  61.16  93.03  228  65

 टिप्पणी
 e  राज्य  सरकारों  से  यह  अपेक्षा  की  गई  है  कि  वे  विशेष  रोजगार  कार्यक्रम

 कालम  4)  के  लिए  समान  मात्रा  में  अंशदान करें  |

 सरकारी  और  गर-सरकारी  संयंत्रों  में  उत्पादन  और  अधिष्ठापित  क्षमता

 2435.  श्री  ज्योति मंथ  ५  :
 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 गत  तीन  वर्षों  में  गैर-सरकारी  और  सरकारी  क्षेत्र  के  मुख्य  संयंत्रों  में  अधिष्ठा
 पित

 क्षमता  कितनी  थी  और  वास्तव  में  कितना  उत्पादन  हुआ  हैं  ;  और

 क्या  वर्तमान  अप्रयुक्त  क्षमताओं का  एक  मुख्य  कारण  इन  संयंत्रों  में  सुप्रबन्ध  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  :  यद्यपि  उद्योग-वार

 प्रतिष्ठापित  क्षमता  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  फिर  बुने  चुने  उद्योगों में  वर्ष  1970-71  व  72  के  दौरान

 हुए  उत्पादन  का  एक  विवरण  संलग्न  किया है  |  स  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  दी ०  5354/

 73]  ।

 अप्रयुक्त  क्षमता  में  गिरावट  के  कारणों  में  से  कुछ  कारण  ये  हैं

 1.  बिजली  की  कटौतियां  ;

 2.  अशांतिपूर्ण  औद्योगिक  सम्बन्ध  ;

 3  माँग  की  कमी  ;

 4  कोयल  और  बैंगनों  का  अभाव  और

 5  .  कच्चे  माल  की  कमी  ।
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 क उत्तर  प्रदेश  म  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  के  आ  a

 3436.  श्री  आर०  क०  सिन्हा :  क्या  योजना  मंत्री ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 की

 क्या  केन्द्र  ने  उत्तर  प्रदेश  में  शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  प्रशिक्षण  एवं  स्वयं-रोजगार  अवसरों
 व्यवस्था  करने  के  लिए  कुछ  राशि  स्वीकृत  की

 _  यदि  तो  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  और  इस  योजना  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ
 पहुंचा  आर

 इस  कार्यक्रम  की  हज़रत  कार्यक्रम  के  रूप में  क्रियान्विति  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई
 योजना  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्रो

 मोहन  :  हा ं।

 केवल  शिक्षित
 बे

 रोजगारों  की  स्कीमों  के  लिए  चाल  वर्ष  में  राज्य  सरकार  को  निम्नांकित  राशियां
 आवंटित  की  गई  है  ——=—

 (1)  1971-72  में  आरम्भ  की  गई  स्कीमों  को  जारी  रखने  के  लिए  8.35

 करोड़  रुपये

 (2)  पांच  लाख  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार  faa  11.  00

 करोड़  रुपये  अधिकतम  सीमा  के  अन्दर  स्कीमों  को  कार्यान्वित  कर

 सकती है  |

 इसके  विशेष  रोजगार  जिसके  अन्तर्गत  शिक्षित  तथा  अन्य  दोनों  प्रकार  के  लोग
 आ  जाते  के  लिए  राज्य  सरकार  को  4.  32  करोड़  रुपये  आबंटित  किए  गए  50  से  60  हजार  शिक्षित

 लोगों  को  लाभप्रद  सुलभ  करने  के  उद्देश्य  से  जहां  11.00  करोड़  रुपये  की  अधिकतम  सीमा  रखी
 गई  थी  वहां अब  तक  लगभग  57,000  लोगों  को  रोजगार देने  के  उद्देश्य से  राज्य  सरकार से  22  करोड

 पय  की  राशि  की  स्कीमें  प्राप्त  हो  चुकी  हैं  और  उन्हें  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  |

 रोजगार  स्कीमों  के  कार्यान्वयन  का  समन्वय  तथा  प्रबोधन  के  लिए  राज्य  आयोजन  विभाग
 में  एक  विशेष  एकांश  की  स्थापना  की

 गई  है
 ।  राज्य  सरकार  को  यह  भी  सलाह  दी  गई  कि  स्कीमों  के

 वयन  की  निरन्तर  समीक्षा  तथा  प्रबोधन  करने  के  लिए  उसे  जिला  समन्वय  समितियों  की  स्थापना  करनी

 चाहिए  ।  इसके  तिमाही  मुक्त  की  जाने  वाली  केन्द्रीय  सहायता  सभी  प्रकार  से  स्कीमों  के

 संतोषप्रद  कार्यान्वयन  पर  निसार  करती  है  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  के  शिक्षित  बर  रोजगारों  को  रोजगार  देने  की  योजना

 2437.  श्री  आर०  क  ०  सिन्हा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  ग्रामीण  शिक्षित  बेरोजगारों  को  रोजगार  देने  की  जिलावार  विकेन्द्रित  योजना  तैयार

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बात  क्या

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  औंर  शिक्षित  बेरोजगार  व्यक्तियों

 से  सम्बन्धित  रोजगार  स्कीमों  को  इस  प्रकार  स  तेयार  किया  जाए  कि  उनका  लाभ  राज्य  के  सभी  क्षेत्रों

 ग्रामीण  तथा  का  हो  ।  जहां  तक  सम्भव  हो  ऐसी  स्कीमें  जिलावार  तयार  की  जाय  इसके  लिए  सभी

 राज्यों  को  स्पष्ट  मागं दर्शी  सिद्धान्त  भज  दिए  गए  हँ  |  उपयुक्त  आधार  पर  राज्य  सरकारों  छारा  तैयार

 की  गई  स्कीमों  को  तथा  निष्पादनाधीन  स्कीमों  को  निम्न  प्रकार  से  वर्गीकृत  किया  जा  सकता है  ——

 (1  स्वरोजगार  कार्यक्रम  जिनके  लिए  सरकार  उद्यमियों  को  उपांत  धन/मूल  प्रशिक्षण

 की  सुविधा  और  आधारभूत  सामग्री  की  सुविधा  के  रूप  में  सहायता  प्रदान  कर  TE  ।
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 (2)  पार्श्वंचिकित्सा  कृषि  आदि  के  क्षेत्रों  में  नौजवानों

 को  तयार  करने  के  लिए  वजीफा  देकर  प्रशिक्षण  देने  के  कार्य  ताकि  व  पांचवी  योजना

 के  विभिन्न  कार्यक्रमों  जसे  न्यूनतम  कृषि  सहकारिता  क्षेत्र

 का  विस्तार  के  क्रियान्वयन  के  परिणामस्वरूप  1974-75  में  उपलब्ध  होने
 वाले  नियमित  रोजगारों  को  अपनाने  के  लिए  अपने  आपको  तैयार  कर  सक  ।

 (3)  निजी  क्षेत्र  और  सलाहकारिता  क्षेत्र  के  मालिकों  को  प्रोत्साहन  देना  कि  वें  इंजीनियरों

 डिप्लोमा धारियों  और  अन्य  तकनीकी  योग्यता  प्राप्त  व्यक्तियों  के  साथ-साथ  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  स  सम्बन्धित  व्यक्तियों  को  अपने  यहां  रोजगार  दें  ।

 सरकार  द्वारा  नियंत्रण  में  ली  गई  कपड़ा  मिलों  क  लिय  होल्डिंग  कंपनी  का  गठन

 2438  श्री  बसंत  साठ

 श्री  जगनाथ  मिश्र

 या  औद्योगिक  fasta  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  सरकार  द्वारा  अपने  नियंत्रण में  की  गई  कपड़ा  के  दक्ष  प्रबन्ध
 के

 लिये
 एक  होल्डिंग

 कम्पनी  बनाने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और  यदि  ai,  तो  उसकी  रूप  रेखा  क्या  हैं  ;  और

 यदि
 तो  इसके  कारण  क्या  हैँ

 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  म  उप  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  1  और  सरकार

 द्वारा  अपने  हाथ  में  ली  गई  कपड़ा  मिलों  के  प्रबन्ध  के  भावी  रूप  (ed)  का  प्रश्न  सरकार  के  विचाराधीन

 |  | है  ह

 केन्द्रीय /  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  क  लिय  चाल  ag  क  परिव्यय  में  कमी

 2439.  श्री  बसंत  साठे  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  रूपा  करेंगे  कि  1

 क्या  विशेषकर  पिछले  तथा  सूखाग्रस्त  क्षत्रों/गांव  के  कमजोर
 वर्गों

 की  स्थिति  में  सुधार  करने

 के  लिए  बताई  गई  केन्द्रीय/केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  चालू  वर्ष  के  लिए  निर्धारित  परिव्यय

 में  अत्याधिक  कटौती  की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  योजनावार  कितनी-कितनी  कटौती  की  गई  है  तथा  इसका औचित्य  कया
 है

 ?

 जी  नहीं  । योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  ्  पठ्य

 प्रश्न  नहीं  उठता

 Disparity  in.  Incomes  of  Punjab  and.  Bihar

 2440.  Shri  Ishwar  Chaudhry

 Shri  Jagannath  Mishra

 Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  is  a  great  disparity  in  the  incomes  of  Punjab  and  Bihar;

 (b)  if  so,  the  percentage  by  which  the  income  of  Bihar  is  less  than  that  of

 Punjab;  and

 (c)  the  reas  Ons WELD  th erefar ) Livi  wh  and  the  efforts  being  made  by  Government  in  this

 regard?

 43



 Written  Answers  Sravana  17,  1895
 (Saka)

 The  Minister  of  State  in  the
 Ministry

 of  Planning  (Shri  Mohan  Dhara):  (a)
 ‘and  (b)  On  the  basis  of  data  compiled  by  the  States  Statistical  Bureaus,  the  T

 ‘capita  income  for  Bihar  was  Rs.  402  in  1968-69  and  Rs.  945  for  Punjab  in  1969-70
 at  current  prices.  However,  the  estimates  of  per  capita  income  furnished  by  the
 States  are  not  strictly  comparable  because  of  the  use  of  different  concepts,  metho-

 -dology,  source,  material  and  base  year.

 (c)  The  reasons  for  the  disparities  in  incomes  are  due  to  multiplicity  of  fac-
 tors  such  as  socio-cultural  characteristics  of  population,  historical  background,  de-

 velopment  of  infrastructure,  resource  endowment  etc.  programmes  and
 schemes  for  removal  of  backwardness  of  Bihar  will  be  incorporated  in  the  Fifith
 Five  Year  Plan  which  is  presently  under  formulation.  The  Approach  to  the  re-
 duction  of  regional  disparities  has  been  spelt  out  in  the  Approach  to  the  Fifth
 Five  Year  Plan  which  has  already  been  laid  on  the  Table  of  the  House.

 1973-74  घाटे  को  बजट  को  सीमित  रखने  हेतु  चाल ६  वर्ष  के  योजना  कार्यक्रमों  का  पूर्वावलोकन

 2441.  श्री  प्रसन्न भाई  मे  हता  :  कया  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  1973-74  में  बजट  के  घोटे  को  सीमित  रखने  के  लिए  चालू  वर्ष  के  योजना  कार्यक्रमों

 का  विस्तृत  पुनर्विलोकन  इस  समय  योजना  आयोग  द्वार  किया  जा
 रहा  है  ;

 क्या  पांचवें  पंच  वर्षीय  योजना  की  स्कीमों  में  अग्रिम  कार्यवाही  करने  हेतु  बजट  में  जो  150

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  थी  उसके  सेक् टो रल  आवंटन  को  अन्तिम  रूप  देने  में  योजना  आयोग

 में  विलम्ब  हुआ है  ;  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 योजना  मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  मोहन  :  at

 नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता

 रेशम  की  सुधरी  हुई  किस्म  क  उत्पादन  संबंधी  मंसूर  तकनीकी  को  रेशम  का  उत्पादन  करने  वाले  अन्य

 क्षेत्रों  मਂ  लाग  करना

 2442.
 श्री

 राजदेव  fag  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  समय  मैसुर  कम  कीमत पर  रेशम  की  सुधरी  हई  किस्म  का  उत्पादन  कर  रहा  हैं

 क्या  कम  लागत  तथा  सुधरी  हुई  किस्म  से  अक्षित  होकर  जापान  जेसे  देश  मंसुर  का  रेशम

 खरीद  रहे  है  ;  और

 यदि  होता  क्या  देश  में  रेशम  का  उत्पादन  करने  वाले  अन्य  राज्यों  अथवा  क्षेत्रों में  मैसुर  तकनीक

 को  लागू  करने  की दृष्टि  से  सरकार ने  मैसुर  तकनीक  की  जांच
 की  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  से  सुचना

 इकट्ठी  की  जा  रही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 सीमेंट  का  आयात

 2443.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  सिंधी  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  सीमेन्ट  के  उत्पादन  के  संबंध  में
 Toa  WENT  Far 25  1973 के  अतारांकित  धि कदे  से  ज  AT  528  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 अगस्त  1973  लिखित  उत्तर

 क्या  सीमेन्ट का  ada  उत्पादन  उसकी  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त नहीं  है ं;

 क्या  सरकार  ने
 सुगम  मुढ़ा  क्षेत्रों  से  सीमेन्ट  के  आयात  के

 औचित्य
 पर  विचार  किया  है  ताकि

 छोट  उपभोक्ताओं  की  मांगों  की  पूरी  हो  सके  जिनका कि  इस  समय  चोर  बाजारी  करने  वालों  द्वारा  शोषण

 जा  रहा है  ;  और

 यदि  तो  कितना  सीमेन्ट  आयात  किया  जायगा
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  :  )  हां  ।

 सीमेंट  की  वर्तमान  कमी  मुख्यतः  बिजली  कटौती
 के  ही  कारण  हैं  चूंकि  अब  बिजली  की  कमी

 समाप्त  होती  जा  रही हैं  उत्पादन  के  बढ़  जाने  की  आशा  है  तथा  सीमेंट  के  आयात  की  आवश्यक

 नहीं  समझी  जा  रही

 )  प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 एक्सचेंज  परमिट  घोटाले  का  पता  लगाना

 2444,  श्री  एम०  राम  गोपाल  रेड्डी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  1

 क्या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो ने  1973  में  किसी  एक्सचेंज  परमिट  घोटाले का  पता  लगाया

 अं

 )  यदि  at,  तो  इसमें  कितना  धन  अंतर्गत  है  और  सरकार  ने  ऐ  से  घोटालों  को  दबाने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही  की

 गुह  मंत्रालय
 और

 कामिक  विभाग  मे  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा  )  2 ।
 तथा  केन्द्रीय

 जांच  प्रो  द्वारा  1973 के  दौरान  किसी भी  एक्सचेंज  परमिट  घोटाले का  पता  नहीं  लगाया

 ज  ।  फिर  ऐसे  कुछ  मामले  सरकार के  ध्यान  में  आए  जहां  मिथ्या  परमिटों के  आधार  पर  विदेशी

 मद्रास  प्राप्त  की  गई  है  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  इस  मामले  की  छानबीन  की  जा  रही  है  और  इस  स्थिति में

 za
 मामले के  विषय  में  अन्य  ब्यौरे  देता  लोक  हित  में  उचित  नहीं  है  ।  इस

 बीच  में  fore  बैंक  ऑफ  इन्डिया
 में  ऐसी  अनियमितताओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विद्यार्थियों  को  एक्सचेंज  परमिट

 जारी  करने  की  प्रक्रिया  को  सरल  और  कारगर  बनाया हैं  ।

 त्रिपुरा  को  सोमेश  को  सप्लाई

 2445.  श्री  दशरथ  दल  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  1

 (  त  )  रकार  ने  वर्ष  1973-74  के
 लिये  केन्द्र  से  मासिक  आवश्यकताओं  के  लिये  कुल  कितने

 सीमेन्ट  की  मांग  की  हैं  ;

 अभी  तक  त्रिपुरा  को  कुल  कितना  सीमेन्ट दिया  गया  है  ;  और

 कमी  को
 पूरा  करने

 के  लिये  यदि  कोई  कार्यवाही
 की

 जा  रही
 तो

 वह  क्या  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  मं  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  :  1973

 से  1974  की  अवधि के  लिए  5400  मी०  टन  प्रति  मास  ।
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 1968  से  त्रिपुरा  राज्य  को  दिय  गये  सीमेंट  का  परिमाण  निम्न प्रकार  है  :--

 वर्ष  मी०  टन

 1968  12,000

 1969  12,000

 1970  16,000

 1971
 6,000

 1972  17,000

 1973  9,386

 से

 oe

 उपलब्ध  सीमेंट  को  समान  रूप  से  बांटने  के  राज्यों  की  पिछले  पांच  वर्षों  को  खपत  के

 आधार  पर  जुलाई  1973  से  जुन  1974  की  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कोटा  निर्धारित  किया  गया

 त्रिपुरा
 राज्य

 के  लिए  13,000  मी०  टन  का  कोटा  निर्धारित  किया  गया  प्रा  परन्तु  मई  1973

 में  बाढ़ों  के  परिणामस्वरूप  निर्माण  कार्यो  की  को  विचार  में  रखते  हुए  जुलाई  1973  से  जून

 1974  की  अवधि  के  लिए  उनके  कोटे को  बढ़ाकर  25,000  मी०  टन  कर  दिया  गया  हैं  ।

 अनुसूचित  जातियों  को  वास  भूमि  का  अधिकार

 2446.  at  बच्  लिया  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों में  वर्ष  1971-73 के  बीच  अनुसूचित  जातियों  के  कितने
 लोगों  को  अपनी

 वास  भूमि  का
 अधिकार  दिया

 गया
 है

 ;-

 क्या  सरकार  को  इस  आशय  के  समाचार  मिले  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्रभुत्वशाली  लोगों  ने

 हरिजनों  की  बास  भूमि  को  हड़पने  के
 प्रयास  किये  और

 यदि  तो  इस  भूमि  को  मुक्त  कराने  तथा  उसे  वापस  हरिजनों  को  दिलाने  के  लिये  सरकार

 ने  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  किया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  (7)  सरकारों  और

 संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इस  संबंध  में  एक  विवरण  सभा  पटल

 पर  रख  दिया  जायेगा

 अनुसूचित  जातियों  एवं  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये  छात्रवृत्तियों  की  राशि  में  वृद्धि

 2447.  श्री  महादीपक  fag  शाक्य  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ?

 क्या  अनुसूचित  जातियों  के  आयुक्त ने  देश  में  बढ़ती  कीमतों को  ध्यान  में  रखते  हुए  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  छात्रों
 के

 लिय  छात्रवृत्तियों  की  राशियों  में  वृद्धि  करने  की  सिफारिश
 की  है  ;  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ।

 गह  मंत्रालय  म  उप-मंत्री  एफ ०  एच०  जी  श्रीमान  ।

 साधनों  तथा  प्राथमिकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मामले  में  अभी  निर्णय  किया  जाना  है  ।
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 q Treat |  हि  क  ह  मं  वचनबद्ध श्रम  पद्धति

 2448.  श्रीमती  faat  घोष  क्या  गुह  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वचनबद्ध  श्रम  पद्धति  को  और क्या  सरकार  का  ध्यान  कई  राज्यों  में
 प्रचलि

 गया  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गृह  मंत्रालय  म  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  से  जी  हां  श्रीम।न्‌  ।
 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जन  जातियों  के  आयुक्त  ने  1970-71  वह  को  अपनी
 20  बीं  रिपोर्ट  में  लिखा  है  कि  श्रम  पद्धति  जो  शिन्नभिन्न  राज्यों  में
 fra  नामों  से  ज्ञात  है  अभी  भी  अनेक  'राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  विद्यमान  इस  पद्धति
 की  मुख्य  रूप  रखा  पर  उपरोक्त  रिपोर्ट

 में
 11  1973  को  सभा  पटल  पर  रखी

 गई  थी  विस्तार  से  विचार  किया  गया  है  ।
 रिपोर्टे  में  यह  भी  कहा  गया  है  कि  पिछड़े  लोगों

 में  सामान्य  जाग्रति  के  कारण  दासता  के  काम  की  प्रथा  बने  बने  समाप्त  हो  रही  है  ।  इस
 प्रश्न  के  प्रचलित र  ने  के  प्राथमिक  कारण  लोगों  का  आधिक  पिछड़ापन  है  जो  उन्हें  साहूकारों
 पर  आश्रित  रहने  के  लिए  बाध्य  करता  है  और  अज्ञानता  है  जो  इस  afaqar  को  बनाये

 हुए  है  ।

 यह  मामला  सभी  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  के  ध्यान  में  इस  वर्ष  के  प्रारंभ  में  लाया
 गया  और  इस  पद्धति  को  समाप्त  करने  के  लिए  शोध्य  कदम  उठाने  के  लिए  राज्य  az
 कारों  स  अनुरोध  किया  गया  था  ।

 पेट्रोलियम  देहरादून  में  वैज्ञानिकों  की  कमी

 2449.  श्री  हरि  किशोर  सिंह  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  को
 कपा  करा  कि  :

 न
 खि  )  कया  पैट्रोलियम  संस्थान  आफ

 देहरादून  में  वैज्ञानिकों
 की  कमों  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो  स्थिति  का  मुकाबला  करने  के  लिये  सरकार  का  विचार  क्या
 कार्यवाही करने  का

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  सुब्रमण्यम
 भारतीय  पैट्रोलियम  संस्थान  आई०  वैज्ञानिक  कार्मिकों  की  कमी  को  समस्या  का
 कोई  अनुभव  नहीं  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उस्ता  ।

 उड़ीसा  मं  सरकारी  सेवा  में  प्रवेश  के  लिये  आयु  सोमा

 2450.  श्री  asta  सेठी  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यद  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उडीसा  सरकार  ने  हाल  ही  में  सेवाओं  में  प्रवेश  के
 लिए  arr  सौम

 को  25  वर्ष  से  28  वर्ष  बढाने  का  निर्णय  किया  और

 यदि  हां  तो  केंदिय  सरकार  को  उस  पर  प्रतिक्रिया  है  ?
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 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  स  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  तथा

 पटल  प्र  रख  दिया सूचना  एकत्रित  को  जा  wl  हैं  और  इसे  यथा  शीघ्र  सदन

 जाएगा  ।

 Proposal  to  ban  Institutions  Indulged  in  Film  Training  and  Training  in  Art  of

 Acting  Schools

 2451.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan:  Will  the  Minister  of  Information  &  Broad-

 casting  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  are  aware  about  the  functioning  of  many  institu-
 tio  ns  in  Bombay  and  other  big  cities  in  the  name  of  Film

 Training  and  Training
 in  Art  of  Acting  Schools  where  boys  and  girls  are  exploited;

 (b)  whether  instances  of  young  boys  and  girls  exploited  for  immoral  purposes
 have  come  to  the  notice  of  Government;  an

 (c)  if  so,  the  steps  taken  by  Government  to  ban  such  institutions  by  Law?

 Minister  in  the  Ministry  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha  ):  (a)  &  (b)  While  it  is  a  fact  that  some  private  institutions  have
 been  set  up  for  film  training,  no  instance  of  young  girls  and  boys  being  exploited
 by  such  institutions  has  come  to  our  notice,

 (c)  Does  not  arise.

 Communal  riots  in  Ahmedabad

 2452.  Shri  Dhan  Shah  Pradhan :
 Shri  N.  Reddy  :

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  communal  riots  had  broken  out  in  Ahmedabad  during  July,  1973;

 (b)  the  extend  of  loss  of  life  and  property  suffered  as  a  result  of  communal
 riots;

 (c)  whether  Government  have  made  an  enquiry  in  this  regard;  and

 such  incidents  in  future?
 (d)  if  so,  the  findings  thereof  and  the  steps  taken  by  Government  to  check

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Department
 of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)  to  According  to  inf  rmation  receiv-
 ed  from  the  Government  of  Gujarat,  the  bandh  called  in  Ahmedabad  on  14th
 July,  1973,  was  unsuccessful  and  there  was  some  relaxation  in  the  security  arrange- e ments  at  night.  Trouble  arose  late  at  night  when  some  ant  1-social  elements  in-
 dulged  in  looting  and  arson.  Some  stray  incidents  of  violence  occurred  on  15th
 and  16th  July  also.  Prompt  action  wes  taken  by  the  local  authorities,  including resort  to  firing  and  imposition  of  curfew,  for  dealing  with  the  situati  on  The
 then  Chief  Minister  also  called  a  meeting  of  the  City  Peace  Committee  on  the
 morning  of  15th  July.  While  one  person  died  as  a  result  of  injuries  received

 garding  loss  of  property  are  being  ascertained.
 during  the  disturbances,  two  persons  died  as  a  result  of  police  firing.  Detail:  Tre-
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 उडीसा  में  औद्योगिक  समितियों  का  च््वी संबवकण

 2454,  थ्री  चिंतामणि  पाणिग्रहण  :  क्या  औद्योगिक  बिकास  यह  बताने  का  gt

 करेंगे कि  :

 क्या  अन्य  राज्यों  सहित  उडीसा  में  आर्थिक  रूप  में  अधिक  सक्षम  ait

 बैर  सक्षम  औद्योगिक  समितियों  का  सर्वेक्षण  किया  गया

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  का  क्या  परिणाम  निकला  और

 यदि  तो  उडीसा  में  ae  सर्वेक्षण  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैँ ?

 \
 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  अनसारी  }  से

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  जायेंगी

 Setting  up  of  P.C.Os.  in  Villages  of  Burhanpur  Tehsil

 2455.  Shri  Dixit:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  number  and  names  of  the  villages  in  Burhanpur  Tehsil  of  East  Nimar
 District  (Madhya  Pradesh),  which  had  submitted  memoranda  for  setting  up  Public

 Call  Offices;  and

 (b)  the  reaction  of  Government  thereto  and  the  time  by  which  their  demands
 ‘would  be  met?

 Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna):  (a)  Five  villages  namely
 Bahadurpur,  Khaknar,  Nimbala,  Loni  and  Haiderpur  in  Burhanpur  ‘Tehsil  had
 submitted  memoranda  for  setting  up  Public  Call  offices.

 (b)  G)  Bahadurpur—PCO  opened  in  February,  1973.

 (ii)  Loni—Proposal  for  PCO  has  been  sanctioned  and  PCO  is  likely  to  be

 ‘opened  by  December,  1973.

 (ill)  Khaknar—Proposals  under  examination.

 (iv)  Nimbala—Proposals
 under  examination.

 (v)  Haidarpur—Proposal  for  PCO  has  been  rejected  being  unremunerative.

 Lack  of  Communications  in  Chhatisgarh  and  Chambal  area

 2456.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  the  Chief  Minister  of  Madhya  Pradesh  has  admitted  that  the  lack
 of  communications  is  responsible  for  the  backwardness  and  below  subsistence  level
 of  existence  of  the  people  of  Chhatisgarh  and  Chambal  area;

 (b)  if  so,  whether  the  Central  Government  have  recommended  certain  special
 schemes  to  the  State  Government  in  this  connection;  and

 (c)  whether  some  funds  have  also  been  sanctioned  therefor;  and  if  so,  the

 amount
 thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia)  (a)
 Planning  Commission  is  not  aware  if  and  when  such  an  observation  was  made  by
 the  Chief  Minister  of  Madhya  Pradesh.
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 (b)  and  (c)  The  ‘Government  of  India  constituted  four  Working  Groups  of  ex-
 rts  with  a  view  to  formulating  proposals  for  the  comprehensive  development  of

 Chambal  Valley  region  covered  by  the  three  Uttar States  of  Madhya:  Pradesh,
 Pradesh  and  Rajasthan.  The  reports  of  the  Working  Groups  which  have  been
 received  are  under  consideration  in  consultation  with  the  State  Governments.

 Pending  ‘final  decision,  a  sum  of  Rs.  72.50  lakhs.  has  been  sanctioned  to  the  Gov-
 ermments  of  Uttar  Pradesh,  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  as  recommended  by
 the  Working  Group  on  Communications.  The  recommendations  of  the  Working
 Groups  do  not  cover  the  Chhatisgarh  region  of  Madhya  Pradesh.

 Stabilisation  of  rising  prices  of  essential  consumer  goods.

 2458.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  any  scheme  has  recently  been  sent  by  his  Ministry  to  the  various
 Ministries  in  order  to  stabilise  the  rising  prices  of  essential  consumer  goods  and
 to  make  the  raw  material  available  on  easy  and  cheap  terms  to  the  manufactures
 with  a  view  to  reduce  the  cost  price  and  to  increase  the  production;  and

 (b)  if  so,  the  outlines  thereof?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  (a3
 and  (b)  The  Planning  Commission  has  set  up  a  Committee  on  Essential  Commodi-
 ties  and  Articles  of  Mass  Consumption  under  the  Chairmanship  of  the  Minister  of
 State  for  Planning.

 The  terms of  reference  of  the  Committee  cover  long  term  and  short  term

 policies  and  measures  for  making  available  essential  commodities  and  articles  for  the
 common  man  at  reasonable  prices.  The  report  of  the  Committee  is  expected  shortly.

 Correspondents  in  Press  Teams  accompanied  the  President,  Prime  Minister  and  Vice-
 President  on  Foreign  Tours

 Information  and 2459.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of

 Broadcasting  be  pleased  to  state

 (a)  the  names  of  the  correspondents  in  the  Press  teams,  which  accompanied
 the  President,  Vice-President  and  the  Prime  Minister  on  their  foreign  tours  during
 the  last  three  years  indicating  the  names  of  the  institutions  with  which  they  are
 associated;

 (b)  the  criteria  adopted  for  selecting  such  press  teams;

 (c)  whether  any  correspondent  of  the  News  Agencies  publishing  news  ia
 Indian  languages  was  included;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcastmg  (Shri,
 Dharam  Bir  Sinha)  :  (a)  A  statement  is  laid  on  the  Table  of  the  House.  [Placed  in
 Library,  See  No,  LT-5355/73.]

 (b)  Newspapers  and  news  agencies  sometimes  make  arrangements  at  their  own
 gost  to  cover  the  tours  of  the  President  and  the  Prime  Minister  abroad.  The  se-
 lection  of  journalists  by  Government  becomes  necessary  only  when  some  seats  are
 available  in  the  dignitary’s  aircraft  for  the  Press  free  of  charge.  In  such  cases,
 selection  is  made  keeping  in  view  the  need  to  secure  maximum  coverage,  for  the
 visit  in  the  Indian  Press  in  the  various  regions,  and  the  standing  of  the  journalist
 in  the  profession.  The  selection  is  not  restricted  to  accredited  journalists  only,
 and  persons  from  the  editorial  staff,  who  perform  the  normal  duties  of  an  editor
 and  not  only  managerial  functions,  are  also  included.

 (c)  Yes,  Sir.

 (d)  Does  not  arise.
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 फिल्मों  का  सेंसर

 2460.  श्री  रामावतार  शास्त्री

 श्री  पी०  ए०  सामी नाथन

 न्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  ag  करेंगे  कि

 (#)  क्या  सरकार  ने  कन्ट्रोल  fara  सेन्सस  बों  फिल्मों  का  सख्ती  से  सेन्सस

 क  कहा है

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  . और

 उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 धमंवीर  fag) :

 (7) T
 तथा

 सभी  फिल्में  wa  चित्र  1952  तथा  इसके  अन्तर्गत  बने  faa  के  उपबन्धों  के

 अनुसार  फिल्म  सेन्सस  ats  द्वारा  seat  की  जानी  होती  है  ।  अपने  संवैधानिक  अधिकारों

 गा  अंतगर्त  केन्द्रीय  सरकार  ने  1960  में  ऐसे  निर्देश  भारी  किये  थे  जिनमें
 सार्वजनिक

 प्रदर्शन  के
 लिए

 फिल्में  प्रमाणीकृत  करने  बोर्ड  के  लिए  ait
 निर्देशक

 सिद्धान्त  दिए  गए  थे  |

 फिल्मों के
 सेन्सस  के  ढोल  के  सम्बन्ध

 में
 शिकायतों  st  दूर  करने  के.लिए  सरकार  ने  बोड़ें

 को  सलाह  दी  है  कि  वह  इन  सिद्धान्तों  को  सख्ती  से  लागू  कर े।

 1970  से  जिन  भारतीय  तथा  विदेशी  फिल्मों  को  प्रमाणपत्र  देने  से  इनकार  किया

 गया  इनकी  संख्या  निम्नलिखित  है  :-

 भारतीय  विदेशी

 1970  16

 1971  1  2

 1972  e  6  8

 e  8 1973  73  तक )

 को  ल 1ए३४९ गात  नाएं  देना देश  म  पुलिस  द्वारा  हरिजनों

 2461.  श्री  रामावतार  शास्त्री  क्या  गह  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  इस  तथ्य  का  पता  है  कि  कई  स्थानों  पर  पलिस  द्वारा  हरिजनों

 को  यातनाएं  बने  के  आरोप  लगाये  गये

 यदि  तो  किन  किन  राज्यों  में  पुलिस  ने  यातनाएं  दी  और

 कानून
 और  के

 रक्षकों
 द्वार  दी  गई  यातनाओं  के  विरुद्ध  हरिजनों  को

 विश्वास  में  लेन  और  सुरक्षा  देने  के  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 गुह  मंत्रालय
 और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  निवास

 5
 से

 मध्य
 राजस्थान

 और
 तामिलनाडु  में  हाल  ही  में  हरिजनों  प्र  पुलिस

 के  तथाकथित
 अत्याचार्‌

 के  कुछ  मामले  ध्यान  में  आय  ऐसे  विशिष्ट
 आरोपों  से  निपटने

 के  लिए  राज्य  सरकारें  कानून  के  अनुसार  उचित  कार्यवाही  करती  हैं

 51



 Wr
 itten

 Answers  Sravana  17,  1895  (Saka)

 पांचवी  योजना वधि  के  दोरान  परमाणु  faq  eras  कके  faq  जन  शक्ति  को  कमी

 2462.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह :  क्या  परमाणु  ऊर्जो  मंत्री  ae  ant  की  कपा

 करेंगे  कि :

 क्या  पांचवीं  योजना  के  दौरान  जब  तके  राजस्थान  विद्युत
 और  मद्रास  परमाणु  विद्युत  परियोजना  निर्माणाधीन

 रहेगी
 और  इनके  चालू  होने  तक  व्यक्तियों

 को  इंस  परियोजना  स्थलों  सै  अन्य  परियोजनाओं  को  भेजना  सम्भव  नहीं  और

 यदि  तो  सरकार  जन  afer  के  इस  अभाव  को  कसे  हल  करना  चाहती  है
 जिससे  कि  परमाणु  विद्युत  कार्यक्रम  पर  दुष्प्रभाव  न  पडे  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक  सूचना  और  सारण  मंत्री  तथा
 अन्तरिक्ष

 मंत्री  इंदिरा  :  तथा  परमाणु  विद्युत्‌  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करन  के

 लिए  प्रशिक्षित  कार्मिकों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  उद्देश्य  से  भाभा  भ्रमण  अनुसंधान

 राजस्थान  परमाणु  बिजलीघर  तथा  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  क  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  चुने  हुए
 निर्णयों  एवं  तकनीशियनों  को  प्रति  वर्ष  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  परमाणु  ऊर्जो  विभाग  की  एक

 लगातार  चलने  योजना  है  ।  इसके  जब  करो  आवश्यकता  पड़ती  है  तब  बाहर

 से  भी  इंजीनियर  एवं  तकनीशियन  भरती  किये  जाते  है  उन्हें  काम  करत  हुए  प्रशिक्षण

 दिया  जाता  है  ।  राजस्थान  परमाणु  विद्युत  परियोजना  के  सन  1976  तक
 पुर  होने  की

 आशा  है  ।  इसके  बाद  राजस्थान  परमाणु  क्यात  के  अतिरिक्त  तकनीकी  एवं

 वैज्ञानिक  कर्मचारियों  को  नरौरा  परमाणु  विद्युत  परियोजना  अथवा
 पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना

 में  शुरू  की  जाने  वालो  किसो  अन्य  परमाणु

 _

 विद्युत  परियोजना  में  नियुक्त  किया  जा

 सकेगा  |
 मद्रास  परमाणु  विद्युत्‌  परियोजना  के  अनुभवी  कर्मचारियों  को

 भी  स्थानान्तरित
 किया  जा  सकेगा  ।  सभी  परियोजनाओं  को  अनुभवी  कामिक  उपलब्ध  करान  के  उद्देश्य
 से  यह  विभाग  आवश्यकता  पड़ने  महत्व पण '  कामों  पर  कर्मचारियों

 x
 को  एक

 परियोजना  दूसरी  परियोजना  में  पर  चलता  ट  ।  उस

 इस  विभाग  का  विद्युत्‌  परियोजना  इंजीनियरी  जिसका  उत्तरदायित्व  नरौरा

 बिजलीघर  सहित  परमाणु  बिजली  घरों  की  स्थापना  करने  काਂ  अनुभवों  कर्मचारियों  कौ
 सेवाएं  तथा  सहायता  हमेशा  प्रदान  कर  सकेगा  |

 उपरोक्त
 स्थिति  को  ध्यान  में  रखते

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  परमाणु  विद्या  कार्यक्रम  को  कार्यात्वित  करने  के

 लिए अपेक्षित  जन  शक्ति  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  कं  पूति  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं

 परमाणु  इंधन  ग्रेड  क  यरनियम  का  उत्पादन

 2463.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  य as यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 नला
 परमाणु  इंध द्ग  ग्रेंड  ण  att

 <r lan  का  ल्स्त्पा 11  दन  acid
 sort

 के  लिय  कथा  कायत  की

 गई  है

 n
 इस  दशक  के  अन्त  तक  यूरेनियम  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  होने  की  संभावना

 और

 (7)  इसे  कमी  को  पुर  करने  के  लिए  are  का  क्या  कांयं वाही  करने  का  विचार

 है
 ?
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 1973  लिखित

 भाभा

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इल  ट्रॉनिक  सूचना  और  प्रसारण
 मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्र

 इन्दिरा  गाध  यूरेनियम  के  सांद्रणों का  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  जादू गुड़ा
 के  समीप

 नरवापहाड
 में  स्थित

 यूरेनियम
 के  भंडारों  का

 स्तर  पर  पंचवर्षीय  ama  के
 अन्तर्गत  खनन  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  इसके  अलावा  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  ने  भाटिन में  प्राप्त  होने  वाले

 कम  ग्रेड
 के

 धातुक  से  तथा  सूरदा  में  स्थित  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  के  संयंत्र  से  प्राप्त

 दोन
 वाली  तामते  की  पीछोला  से  यूरेनियम  प्राप्त  करने  की  योजनायें  भी  तैयार  की

 विंमान  संकेतों  के  आधा  इस  दशाब्द  क  अन्त  य्रनियम  के  उत्पादन
 से  कोई

 कमी  होने  की  संभावना
 नहीं

 तथापि  न्यूक्लिक  aa
 सम्बन्धी  आवश्यकताओं  के

 सम्बन्ध  में  यूरेनियम  की उ उपलब्धता  में  विधि  करने  के  उद्देश्य  से  परमाणु  ऊर्जा  विभाग  हारा

 संगठित  एक  अध्ययन  दल  इस  विषय  में  स्थिती  का  पुनरीक्षण  कर  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 रिएक्टरों  का  डिजाइन  बनाना

 2464.  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बतान  का  कपा  करने

 क्या  भविष्य  में  स्थापित  किये  जाने  500  THo  वी०  के  बडे  रिएक्टरों  को

 wear  अर्भ  से  सक्रिय  रूप  से  सरकार  के  विचाराधीन  है

 क्या  ऐसे  रिएक्टरों  के  डिजाइन  तयार  करने  का  काय  शुरू  हो  गया  और

 (71)  इस  बार  सामान्य रूप  से  क्या  प्रगति हुई  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा

 इलेक्ट्रॉनिक
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री

 तथा
 अन्तरिक्ष

 मंत्री  इन्दिरा  :  से  अपेक्षाकृत  बडे  आकार  के  रिएक्टरों  से  सम्बन्धित

 समस्याओं  का
 अध्ययन

 किया  जा  रहा  है किन् तू  उन  पर  अभी  तक  सक्रियता पू वंक  काम  नहीं  किया

 गया  235  मैगावाट  क्षमता की  रिएक्टरों  प्रणाली  का
 डिजाइन

 फिर से  बनाने का  काम  चल

 रहा  है  ।
 यह  डिजाइन

 इस  प्रकार  का  होगा  कि  उसके  |।आधार  और  सिद्धान्तों
 को  सहायता

 मे  भविष्य  में  500  मेगावाट  क्षमता  के  रिएक्टरों  का  डिजाइन  बनाने  में  सहायता  मिलेगी ।

 देश  की  क्षमताओं  के  अनुरूप  आणविक  रिएक्टरों  का  डिजाइन  तेयार  करना

 2465.  श्री  क्रि श्व नाय  प्रताप  faz  क्या  प्रमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कुर्ता  करेंग

 क्या  220/235  एवं  डब्ल्यू ०
 के  आणविक

 रिएक्टरों
 का  देश  की

 क्षमताओं
 दौर

 स्थितियों  के  अनुसार  डिजाइन  पुनः  तैयार  करने  का  ्  शुरू  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इसमें  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई

 न्र रद् तत  परमाणु  ऊर्जा
 इलैक्ट्रानिक

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष

 मंत्री  इन्दिरा  गाँधी  ज
 ही  ?

 प्रारंभिक  परिकल्पित  -  डिजाइन  तैयार  किय  जा  रहे  है  ।  निर्माण  स्थलों  की  जांच

 करन  से  सम्बन्धित  आंकडों  का  विश्लेषण  किया  जा  रहा  |
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 खादी  तथा  ग्रामोद्योग  watt  को  धन  का  आबंटन

 ह 2466.  श्री  प्रभ दास  पटेल  कै

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन
 :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  के  कपा  करेंगे  कि

 कठौता  जाने केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धन  के  आबंटन  में  40  '  की

 के  परिणाम  स्वरुप  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग क को  भारी  संकट  का  करना  पडता  रहा

 यदि  हा  तो  इसके  क्या  कारण  है

 क्या  इस  कटौती  को  समाप्त  न  किये  की  स्थिति  में  आयोग  को  are  होन

 का  खतर  पदा  हो  सकता  और

 न्या  आयोग  को  ऋण  देने  के  लिये  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  कहा  गया  है
 ?

 औद्योगिक  विकास
 मंत्रालय  में  उप-मंत्री

 ज़ियाउर  रहमान  :  से  (7)
 जी

 विगत वर्ष
 के  बरबर  उत्पादन  का  सुनिश्चय  करने  के  लिए  सरकार  आयोग  को  अधिक

 धन  राशि  देने  के  साधनों  और  उपायों  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 श्रीनगर  में  टेलीवीजन  क  प्रसारण  में  पाकिस्तान  द्वारा  अवरोध  उत्पन्न  करना

 2467.  श्री  दविन्द्र  सिह  गरचा

 श्री  चन्द  लाल  चन्द्रा कर

 क्या  सूचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पाकिस्तान  ने  अपन  भारत  विरोधी  प्रचार  के  अना  पत  श्रीनगर  टेलीवीजन

 के  आकाशवाणी  को  दिये  गये  चेनल  4,  aes  1  का  अतिक्रमण  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इंस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 सूचना  आर  प्रसारण  मवा लय  A  Tq-Adi  धर्मवीर  पाकिस्तान

 विगत  कुछ  समय  से  काश्मीर  के  लिए  बैन्ड  1,  4  पर  टेलीविजन  कार्यक्रम

 कम कास्ट  कर  रहा  है  ।  ये  खण्ड  और  चेनल
 _  वहीं  है

 जिन
 पर

 श्रीनगर  टेलीवीजन  केन्द्र

 कर  रहा  है  और  जो  हमारे  टेलीविजन  पारेषण  में  कुछ  हस्तक्षेप  करते  फ़िर
 भी  हमारा

 पारेषण  पाकिस्तान  के  ट्रांसमीटरों  पर  हावी  क्योंकि  ag  अपने  कार्यक्षेत्र  में  अधिक

 शाली  सिगनल  रखता  है  ।

 13
 जुलाई

 से  same  टेलीविजन  केन्द्र  से  कारण
 का

 समय
 प्रतिदिन

 दो  घन्टे  सरे

 बढा  कर  चार  चाट  कर
 दिया  गया  है

 और  रविवार  अपराण्ह  में  भी  11  बजे  से  |  ह

 बज  अपरान्तक  तक  दो  घन्टे  के  अतिरिक्त  प्राण  को  व्यवस्था  गई  है  ।  यह  व्यवस्था
 न

 केवल  चेनल  4  को  व्यस्त  रखती  अपत  दर्शकों  की  अधिक  विविध  प्रकार  के
 उत्तम

 कार्य क्रम
 भी  उपलब्ध  करने  का  अवसर  प्रदान  करती  है  ।

 अधिक  विस्तृत  और  प्रभाव  कवरेज

 हत
 हमारे

 टेलीविजन  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  में  शीघ्र  विधि  करने  के  लिए  भो  प्रयत्न  किये  जा

 रहे ह
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 चिकित्सा  व्यय  प्रतिपूर्ति  और  समयोपरि  भत्ते  की  पति  का  दुरुपयोग

 2468.  श्री  पो०  नरसिम्हा  रेडडी  :  क्या  संचार  यह  को  कपा  मारेंगे

 (*)  क्या  पिछले  दो  ad  में  चिकित्सा  व्यय  प्रतिपूर्ति  सर्वोपरि  भन्ते  की
 पद्धति  का  अधिकाधिक  दुरुपयोग  होता  रहा  है  और  चालू  ad  में  भो  अभी  तक  इस  बारे में कोई  सुधार  नहीं  हुआ

 इन  दो  शोलों  के  अन्तर्गत  गत  दो  वर्षों  में  तथ  चालू  वर्ष  में  अब  तक  कितना
 ब्यंग  हुआ  और

 इस  दुरुपयोग  को  रोकने  के  लिए  क्या  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  ()  जो  हां  ।

 खर्चे  करोड़  रुपयों  में

 ay  सर्वोपरि  भत्ते  पर

 वि  re
 चिकित्सा  प्रतिभूति  पर

 1971-72  “10.29  5.58

 1972-73.  6.27

 चालू
 a न  gq  LI/ उ

 any  >
 ara  और

 मई  महीनों  में  01.86
 0.67

 —

 मौजूदा
 नियमों  में  एसे  बहुत  से  उपायों  को  व्यवस्था  को  गई  है  जिनसे  चिकित्सा

 प्रतिभूति  पर  नियंत्रण  रखा  जा  सकता  हैं  ।  इन  उपायों  में  विवक  cr पर  आघारित  वे  अधिकार
 भो  शामिल  है  जिनसे  चिकित्सा  प्रतिपूर्ति ८  के  उन  दावों  को  अस्वीकार  किया  ज्  सकता
 जिनके  असली  हो  ने  के  बारे  में  संदेह  हो  |

 आन्ध्र  प्रदेश  में  कम  शक्ति  वाले  ऑडियो  स्टेशन

 2469.  श्री  पी०  नरसिम्हा  रेड्डी  :  za  सूचना  और  प्रसारण  मंत  qq  बताने  कृप
 करेंगे  किं  क्या  सरकार  को  इस  बात  की  आपको  है  कि  आन्ध्र  प्र  देश  में  तुलनात्मक  बहुत
 हो  कम  शक्तिशाली  रेडियो  स्टेशन  है  जिससे  आन  ध्  प्रदेश  राज्य में  तथा  इससे  बाहर  करोडों
 अलग  भांपो श्रोता  स्पष्ट  प्रसारण  नहीं  सुन  पाते  और

 उक्त  कमी  और  अन्याय  को
 दूर

 करने
 के  लिए  क्या  की  गई  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  3q-Aat  IAAT  :  (  पाच
 मोडियम  वेव  ट्रांसमीटर  आन्ध्र  प्रदेश  क

 तथा
 लगभग  80  प्रतिशत  उन संख् पा  क  लिए  अच्छी

 श्रवण  स्थितियों  सहित  सेवा  प्रदान  करते  है  ।  हैदराबाद  स्थित  शार्ट  aq  ट्रांसमीटर
 चार  राज्य  के  लिए  ak  सेवा  प्रदान  वीरता  है  ।  चालू  के  भाग  के  रूप  में
 विद्ाखापतनभ  केन्द्र  शक्ति  में  वृद्धि होने  से  राज्य  को  लगभग  90  प्रतिश्त  जनसंख्या  कवर
 हो  जाने  को  संभावना  है  जो  कुछ  अन्य  राज्यों  से  अधिक  होगो  ।  केन्द्र में  स्थित  उच्च  शक्ति
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 का  ट्रांसमीटर  भो  राज्य  से  बाहर  रहने  वाले  तेलगु  भाषी  लोगों  के  सी मित सेवा

 अधिकतर  समाचार  TAT  राष्ट्रीय  महत्व  के  कार्यक्रम
 उपलब्ध  करता  है

 ।
 स्त्रोतों  के  अभाव

 के  कारण
 ह्म

 सौ  प्रतिशत  कारण  को  व्यवस्था  करने  को  स्थिति  में  नहीं  है  |

 कपड़ा  मिलनों  को  आधुनिक  बनाने
 की  जिम्मेदारी  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 लेने  के  बार  में  मसूर  सरकार  का  अनुरोध
 2470.  श्री  जी०

 वाई०  कृष्णन  के के

 श्री  सी०  |-  जाफर  शरीफ :

 कया  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  नि

 क्या  मसूर  सरकार  ने  केन्द्रीय
 सरकार

 से  अनुरोध  किया
 है

 कि
 वहं

 रुग्ण
 कपड़ा

 मिलों  को  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  अधिकार  में  लेने  के  वित्तीय  भार  से  उसे  वंचित  रखे

 गौर  उनको  आध  नि ie  बनाने  को  समस्त  जिम्मेदारों  अपने  ऊपर ले  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या है
 ?

 ऑद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब
 कुमार  मुखर्जी  )  :  और

 मसूर  सरकार  के  उद्योग  मंत्रों  ने  राज्य  कपड़ा  निगमों  के  अध्यक्ष
 ane

 नियंत्रक  राष्ट्रीय  कपड़ा

 और  उन  कपड़ा  मिलों  जिनका  प्रबन्ध  सरकार  के  में  प्राधिकृत  नियंत्रकों
 अभिरक्षकों  तथा  मुख्य  कांयं  कार  अधिकारियों  की  हाल  ही  मे

 बंगलौर में  हुई  बैठक में  कहा
 कि  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिये  कि

 वह
 अपने  प्रबन्ध  में  ली

 गई  सूती  कपडा  मिलों  के

 लिए  कय
 कारी  पूजी  और  aafemiwey J सा  वित्तीय  सहायता  देने  को  सम्पूर्ण  जिम्मेदारी

 अपने  ऊपर  फिर  राज्य  सरकार  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  हैं

 भारतीय  प्राणी  सर्वेक्षण  विभाग  क  अधीन  समुद्री  जव  केन्द्र  की  स्थापना

 2471.  श्री  सी०  कठ  wage  :  क्या  विज्ञान  और  ओद्योगिकी  मंत्री  यहं  बताने  को  रूपा

 करेंगे  कि

 क्या
 केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  मद्रास  में  भारतोय  प्राणि  सर्वेक्षण  विभाग  अधीन

 शक  पूर्ण  समुद्रों  जव  केन्द्र  की  स्थापना  की  और

 यदि  तो  इस  केन्द्र  के  कार्यक्रमों  को  मुख्य  रुपरेखा  क्या  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  तथा
 विज्ञान

 और  ओद्योगिकी  मंत्री  ato  सुब्रहमण्यम  *

 यही

 (@)
 उपस्थित  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  जिन  प्रमुख  विषयों  पर  ध्यान  दिया  जा

 रह्म
 का

 अध्ययन  समुद्र  के  अपतट: य  और  उपतर्ट: थ gq
 ta  समुद्री  जीवों  के  खण्ड  तथा  लार्वा =
 क्षेत्रों  के

 समुद्री  प्राणि  समूह  का  परिस्थितिकी  सर्वेक्षण  तथा

 ~  eet
 द्

 महत्व
 को

 जातियों
 जीवों  तथा  fata  प्रणियों  को  बांधना  और  उनका  करना  |

 ये  कार्यक्रम
 ऐसे  संस्थानों

 के  साथ
 विचार

 frat  के  परचा  प्रारंभ  fra  गये  है  जो  इसे

 कार  के  किया  में  रत  है  ताकि  कार्य  को  पुनरावृत्ति  a  हो

 भारत  -  इटली  सहयोग

 2472.  शो  Alo  के ०  चन्द्र्पन  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  क  कृपा  करेंगे  कि

 चप
 er  4.0

 ol  as  |  ह्  रम  ba  ई०  एन०  आई०  मुख्यालय  में  इटली  के  सहयोग (#7)
 क्या  उन्हों

 बार  में  विचार  विमश  किया
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 क्या  का  एक अक  ह  उच्च  tla  दल  सहयोग  के  क्षेत्रों  में  विचार  विमश  करने

 के  लिए  | धर  ही  भारत  का  दौरा  और

 भारत  ने  गत  फोन  वर्षों  में  इटली  के  सहयोग  से  कौन  कौन  परियोजनाओं  की

 स्थापना  की  है
 ?

 मंत्रालय
 मं  राज्य  मंत्री  (a)

 A  Ue
 a

 (att  मोहन

 बुखारेस्ट  से
 आने

 पर  जब
 योजना  मंत्री

 एअर  इण्डिया  के  रोम  से  दिल्लो .  आने  वाले

 वायुयान  पर  चढने  के  लिए  रोम  में  रुके  थे  तब  कम्पनियों  के  Fo  एन०  आई०  ग्र्फ ष्  के

 कार  उन्हं  मिलें  थे  ।  यह  केवल  शिष्टाचार  भेंट  थो  ।  योजना  आयोग  को  अन्य  कोई  जानकारी

 नहीं  है  ।

 भारत  सरकार  और  एन०  To  एस०  ए०  टीस  बोच  भारतीय  उपग्रह  कार्यक्रम  पर  बातचीत

 2473.  श्री  Alo  कठ  चन्द्रप्पन  कया  अंतरिक्ष  यहं  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  हल  हो  में  एन ०  ए०  एस०  ए०  का
 एक

 दल  भारत  राष्ट्रय  उपग्रह  कार्यक्रम

 बर  भारत  सरकार  से  बातचीत  करने  के  लिए  राज़दानों  आय

 यदि  at,  तो  इस  बातचीत  का  क्या  परिणाम  निकला

 इस  पर  भारत  सरकार  कितना  व्यय  और

 यह  कायें  कब  प्रारंभ  किया  जायेगा
 ?

 प्रदान  परमाणु  उर्जा

 rae

 सूचना  और
 अवारण

 cay  अंतरिक्ष

 मंत्री  इन्दिरा
 तथा

 Yo  एस०  एं०  का  एक  दल  हाल

 ही  में  उपग्रह  शैक्षिक दर  दशक  परीक्षण  के  सम्बन्ध  में  भारत  आया  था  और  उसके  साथ

 घरो क्षण  को
 तथा  रिया  को  पुनरीक्षा  Tea,  बातचीत  की  राष्ट्रीय  उपग्रह

 कार्यक्रम  के

 सम्बन्ध  में  नहीं  ।

 तथा  भारत  राष्ट्रीय  उपग्रह  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  इस  समय

 सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 बिहार  क  गांवों  में  उंची  जातियों  के  ज़नो दारों  है 4 |  अनुचित  जातियों  के  लोगों  पर

 हमला

 2474.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  दर्पा  करा  कि

 1973  को  उच्च
 जातियों

 के  जमादारों  द्वारा  ग्राम  परकौलिया  थाना क्या  4

 = \ 1 ®t  सदर  जिला  बं  चम्पा रन  fare  में
 अनुसूचित

 utfeal  के  लोगों  के  विरुद्ध

 स्थित  रूप  से  आगजनी  और  हमला  को  कार्यवाह  को ;

 (a)  यदि  तो  उस  मामले  का  विवरण  क्या  है  और  sist  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या

 कार्यवाही  को

 क्या  इसौ  महोने
 में  एक  हॉरिट्ज़  गांव  पर  उच्च

 ट्  जातियों जव  हा  के  जमीदारों  न  समस्त

 पुलिस  दल  को  सहायता  सें  डी०  एस०  पो०  के  नेतृत्व  में  हमला  जिसक  परिणाम  स्वरूप

 और  कत्ल  और
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 मे  क्या  कार्यवाही  को यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  बार

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  दि  माग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  और
 बिहार  सरकार  से  प्राप्त  सूचना के  4  मईਂ  1973  को  मौतों  हारो  कस्बे

 पास  थाना  माफ च्  गांव  पथ कोलिया  में  शान्ति भंग  को  आशका  सें

 एक  aa  डिवीजनल  मैजिस्ट्रेट  तथा  आवश्यक  पुलिस  अधिकारियों  सहित  पुलिस  उप
 अधीक्षक  शोष्र  गांव  में  पहुचे  और  andl  तथा  हमलें  में  अन्तर्गत  चार  सौ  से  पांच  सौ
 व्यक्तियों  की  एक  गर कान नों  wis  को  चकित  कर  दिया  ।  बताया  गया  हैं  कि  गैरकानूनी
 रोड  पंथ कं लिया  गांव  ६  qa  के  नुकसान  पहुंचाने  पर  तुलों  हुई  थ  ।  यह
 पाया  था  किं  2  झोपडियां  जला  दी  5  झोलियां  को  क्षति  पहुंचाई  गई  तथा

 कुछ  अन
 ज  लूट  लिया  गया  ।  यह  भी  पता  चला  कि  गर कानूनों  रोड  में  कुछ  व्यक्तियों

 आग्नेयास्त्रों  का  प्रयोग  फिया  किन्तु  कोई  व्यक्ति  घायल  नहीं  इस  घटना  पर  भारतोय
 द्ण्ड  संहिता  की  धारा  147/148/149/436/379/380/246/324/109  सशस्त्र  अधि
 नियम  कौ  घारा  25  26/27  के  अन्तरगत  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  उपलब्ध  सूचना
 के  अनुसार  62  दोषी  व्यक्तियों  को  हिरासत  में  ले  लिया  गया  है  ।  न्यायालय  में  आरोप
 पत्र  दाखिल  किया  गया  है  तथा

 अबਂ  मामला  न्यायाधीश  हैं  ।

 1973  की  घट दना जो जो  गांव तथा  आदरणीय  6

 साहिर  जिला  भोजपुर  में  हुई  का  हवाला  देते  है  ।  इस  संबंध  में  16  मई
 1973  के  ध्यानाकर्षण  नोटिस  के  उत्तर  में  इस  सदन  में  दिये  गयें  वक्तव्य  को  और  ध्यान

 आकर्षित  जाता  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राज्य  सरकार  ने  इस  घटना  की

 न्यायिक  जांच  करने  का  fata  चिया  है  ।

 संगीत  तथा  नाटक  दिमाग  के  कर्मचारियों  द्वारा  गल

 2475.  श्री  भोगेन्द्र  झा  क्या  सुचना  ओर  प्रसारण  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क

 ~
 ar  संगीत  तथा  नाटक  विभाग  के  मचा  रियों  q  अप्रैल  और  1973  में

 समूचे  देश  में  हडताल  को

 यदि  तो  उनको -  मांगें  क्या  और

 (7)  कर्मचारियों  को  न्यूनतम  सेवा  को  सुरक्षा  और  विकेंद्रीकरण  को  योजना

 समाप्त  करने  को  मांगों  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  धमंवीर  :  गीत  war
 ~

 नाटक  प्रभाग  के  कुछ  कर्मचारियों  ने  मई  1973  के  दौरान  दरभंगा  शिमला

 और  श्रीनगर  में  भूख  हडताल  को  थो  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 (7)  (1)  गीत  और  नाटक  प्रयोग  के  कर्मचारियों  ने  न्यूनतम  निर्वाह  वेतन  के  सम्बन्ध

 में  कोई  मांग  नहीं  की  है  ।

 (2)  स्टाफ  आर्टिस्ट  की  55  art  को  आयु  तक  ठेकों  को  मांग  पर  विचार  किया

 गया  हैं  और  fata  किया  गया  है  कि  उनको  सेवा  शर्तों  एवं  उनको  सोने  गये  कार्यों  के

 स्वरूप  को  देखते  हुए  इनको  एक  में  पांच  वर्ष  से  अधिक  का  ठेका  उचित  नहीं है  ।

 (3)  स्टाफ  आर्टिस्टों  की  मण्डलियों  के  विकेन्द्रीकरण  को  योजना  समाप्त  करने  कीं  मांग  को

 सम्भव  नहीं  पाया  गया  हैं  ।
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 लिखित  सत्तर 17  1
 89  5.  (7)

 विवरण

 मुख्य  माँगो  का  ब्योरा

 ऋम-संख्या  I  नियमित  सरकारी  कर्मचारी

 (1)  प्रकाश  तथा  ध्वनि  योजना  के  लिए  स्वीकृत  पदों  पदोन्नति  द्वारा  भरना
 ।

 (2)  अनुसूचित  जाति /  अनुसूचित  आदिम  जाति  के  प्रति  बधित  अन्याय  को  दूर  करना

 (3)  संगठन  में  प्रतिनियुक्ति  पर  आये  लोगों  को  वापस  करना .  और
 पदों  को  पदो

 ala  द्वारा  भरना

 (4)  कथित  नियुक्तियों  के  मामलों  को  फिर  से  खोलना  |

 (5)  एसोसिएशन  को  मान्यता  देना ।

 | है |  स्टाफ  aie

 (6)  Ma  और  नाटक  प्रभाग  का  सुधार  करना

 (7)  स्टाफ  आर्टिस्टों  को  55  वर्ष  को  आयु  तक  सके  देना

 (8)  नय  कार्यक्रमों  के  पुलिन्दा  तयार  करना
 |

 एसोसिएशन  को  मान्यता  देना  | (9)

 (10)  दिल्लो  को  मण्डलियों  का  विकस्द्रोकरण  न  करना  ।

 समाचार  पत्रों  को  अखबारी  कागज  का  वितरण

 2476.  थ्रो  ज्योति मंथ  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  Tat  को

 अखबारों  कागजों  का  वितरणਂ  के  बारे  में  28  1973  के  अतारांकित  wa  संख्या  1387

 के  उत्तर
 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 अखबारों  कागज  के  वितरण  सम्बन्धी  कोई  मांदगी  सिद्धान्त  भोर  यदि  तो

 उसको  मुख्य  बाते  क्या  है  ;

 गत  फोन  वर्षों  के  दौरान  अखबारी  कागज  के  वितरण  के  सम्बन्ध  में  छोटे  अखबारों
 की  स्थिति  सुदृढ  करने  को  fer  में  सरकार  ने  क्या  ठोस  कदम  उठाए  और

 अब  तक  sara  गये  कदमों  का  क्या  परिणाम  है  /

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धर्मवीर  :  अखबारी

 कागज  के  वितरण  हेतु  मगंदर्शी  सिद्धान्त  प्रत्येक  लाइसेंसिंग  अवधि  को  अखबारों  कागज  आवण्टन

 सम्बन्धों  होती  में  दिये  जाते  है  ।  लाइसन्सिग  अवधि  1973-74  के  लिए  अखबारो  कागज
 आवंटन  सम्बन्धों  नीति  19  जुलाई  1973  को  घोषित  को  गई  थो  और  उसकी  एक  प्रति 23

 जुलाई  1973  को  सदन  को  मेज  पर  रख  दो  गई  थीं
 ।  इस  होती  की  मुख्य  बाते  संलग्न

 विवरण  क  नें  दो  गई  है  ।

 तथा  इस  सम्बन्ध में  सरकार  द्वार  उठाये  गये  कदम  समान  विवरण  में

 दिये  गये  है  ।  ये  कदम  छोटी  श्रेणी  के  विंमान  समचार  पत्रों  के  विकास  और  नए  समाचारों  को

 आरम्भ  करने  में  सहायक  हुए  हैं  ।  311311970  को  अखबार  कागज  का  कोट  प्राप्त  वाले

 छोटे  दैनिक  पत्रों  की  संख्या  220  थी  जो  311311972  कों  बढकर  268  हो  गई  ।  इसी  अवधि  के

 दौरान  जिन  छोटे  नियत  afar  पत्तों को  अखबार  कागज  आवंटित  किया  गया  उनकी

 1096  से  बढकर  1199  हो  गई  |
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 taqary—

 973-74  के  लिए  अखबारों  कागज  आवंटन  सम्बन्धी  नीति  कीं  मुख्य  बात

 fea)  समाचार  पत्र  को  1973-74  के  लिए  अखबारों  कागज  की  हेकदारी  उसकी
 19727  के  अधिकृत  few  गए  अखबारी  कज  के

 इस्तेमाल  से  उस  अवधि  में

 व्।स्तवविक
 खपते  पर  आधारित  होगो  ।  इस  हकदार  में  अखबार  कागज  के

 उपलब्धता  में  कमों  होने  के  कारण  39  fama  को  कटौती  की  जा

 अखबारी
 कागज

 उपलब्धता
 में  वृद्धि  होने

 से  अखबारो  कागज  को  कपोतों  की

 प्रतिशतता  में  तदनुसार  कमी  को  जायेगा  उपलब्धता  में  और  कमी  होने  से  कठौत  म  वृद्धि  की

 तदनुसार  प्रतिशतता  बढ  जायेंगी  |

 3.  30  प्रतिशत  को  सभा  समाचारपत्रों  पर  समान  रूप  से  लागू  होगो  15000

 प्रतियों  तथा
 मानक

 आकार  के  8  यष्ठों
 a (aT ov

 इसके  तक  को  खपत  संख्या  वाले

 समाचार
 पत्र  नये  समाचार  पत्रों  के  लिए  को  गई  व्यवस्था  के  अन्तर्गत  कटौती  को ब बहाल  करवा

 सकते हैं  ।

 4.  समाचार  पत्र :

 नय  समाचार  पत्रों  के  लिए  प्रारम्भिक  कोटा  पहले  चार
 सदनों

 के  लिए  मानक  आकार  के

 ais  पृष्ठों  की  3,000  प्रतियों  तक  सीमित  है  ।  उसके  बावे  बे  मानक  आकार  के  8.  पुष्ट
 की  15000  प्रतियों  तक  के  लिए  कोटा  क्लेम  कर  सकते है  |

 5.  नय  संस्करण

 समाचार  पत्रों  नियतकालिक  पत्रों  के  स्वीकृत  अखबारी  कागज  का  अधिकृत
 कोटा  उसे  समाचार  पत्र/नियतकॉलिक  पत्र  के  नये  संस्करण  के  लिए  इस्तेमाल  किया  जा

 सरकता  है  ।  इस  प्रयोजन  लिए  संस्करण  को  परिभाषा  निम्न  प्रकार  है

 एक  war  समाचार  नियतकालिक  पत्र  जिसकी
 प्रकाशन

 स्थान
 कुछ

 भी  होते

 हुए  नाम  शोषक  नहों  और  जो  उसी  भाषा  में
 है

 तथा  उसकी  आवश्यकता

 बलों  हैं  जो  उसी
 स्वामित्व/प्रवन्ध

 के  gata  पहले  से  ही  प्रकाशित  हो  रही
 समाचार  पत्र/नियतकालिक  पत्र  को  है  तथा  समय  के  अनुरूप  और  स्थानीय

 पाठकों  को  आवश्यकताओं  को  पूर्ति  करने  तथा  तेजी  से  वितरण  हेतु  ae  कुछ  उसी

 तर  के  साथ  समाचार  पत्र/नियतकालिक  पत्र  का  पुनर्मुद्रण  है  |

 6.  ae  गारंटी

 कदाचार  को  रोकने  के  लिए  अखबारी  sina  के  लिए  आवेदन  करने  नए  समाचार

 gat  से  बेक  mea  या  प्रथम  चार  महीनों  के  लिए  अनुज्ञय  अखबारों  कागज  के

 78  प्रतिशत  मूल्य  के  मांगने  को  पद्धति  जारी  रखी  जा  है

 7.  ग्लेजड/रोटोग्रेवेर  अखबारी  कागज

 एसे  सभी  नियतकालिक  जो  ग्लजड/रोटोग्रवेर  अखबारी  कागज  के  लिए  आवेदन

 करते  को  हकदारों  का  40
 प्रतिशत

 इस  प्रकार  का  अखबारी  कागज  अलाट  कियां

 at  रहा  है  ।  यह  इसलिए  है  कि  वितरण  के
 लिए  उपलब्ध

 मात्रा  केवल  40  प्रतिशत  Ala-

 श्वेता  को  पूरा  कर  सकती है  ।
 उनको  हकदारों

 का  दोष  भाग  30  प्रतिशत  क  कटौती  के

 उपरान्त  मानक  अखबारी  कागज  में  दिया  जायेगा ।
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 1973.  लिखित  उत्तर
 ee  ह

 few  म  ग्त्ब

 छोटे  समाचार  पत्रों  के  लाभ  के  लिए  सरकार  दवारा  उठाये  गए  कदम

 अखबारी  कागज

 (1)  जिन  जिन  समाचार  पत्रों  का  वार्षिक  कीट  400  टन  तक  है  उनको  अखबारी  कागज
 का  पूरा  कोटा  आयातित  अखबारों  कागज  में  दिया  जाता

 (2)  उन  समाचार  पत्रों  जिनका  कोटा  25  टन  से  कम  को  रोगों  को  दुःखों
 में  बदलने  के  लिए  10  प्रतिशत  afafrara  कोटा  दिया  जाता  है  ।

 (3)  नये  दैनिकों/साप्तां हितों  द्वि-द  निकों/अध-सा  प्ताहिकों/पा  सींकों  तथा  मालिकों  को  प्रथम  चार

 महीने  के  लिए  मानक  अंदर  के  9  पृष्ठों  की  3000  प्रतियों  तक  प्रकाशित  करने  लिए  कोट
 मिलेगा  ।  शेष  ag  के  लिए  उनका  प्रथम  चार  महीनों  के  दौरान  उनकी  खपत  संख्या
 के  आधार  पर  निर्धारित  जायेगा  ।  जो

 दे  निकों/साप्ताहिकों/द्वि-दैनिकों/अधें  साप्ताहिकों  के
 मामले  में  मानक  आकार  के  आठ  पृष्ठों  पर  तक  की  अधिकतम  15000  प्रतियों  के  तक  तथा
 पाक्षिकों  और  मालिकों  के  मामले

 म
 मानक  आकार

 के
 16  qesl c  की  15000  प्रतियों  तक  होगा

 (4)  साप्ताहिकों/द्वि-देनिकों/अध॑  साप्ताहिकों/पाक्षिकों/मासिकों  के  अलावा  नियत

 कालिक  पत्रों  के  प्रथम  तीन  महीनों  के  लिए  अखबारी  कागज  का  कोटा  आवंटित  नहीं
 feat  जाता  ।  तीन  माह  के  नियमित  प्रकाशन  के  उपरान्त  इन  पत्रों  को  लाइसेंसिंग  वर्ष

 की  शेष  अवधि  के  लिए  अखबारी  कागज  वास्तविक  खपत  संख्या  की  औसत  तथा  प्रथम  तीन

 महीनों  के  दौरान  वास्तविक  रूप  से  मुद्रित  पृष्ठ  क्षेत्रफल  तथा  पृष्ठों  की  औसत  संख्या  के  आधार
 3

 पर  मानक  आकार  के  16  पृष्ठों की  अधिक से  अधिक  15000  प्रतियों तक  के  लिए  दिया  जाता  न  ।

 (5)  2,000  प्रतियों  तक  खपत  संख्या  वाले  समाचार  पत्रों  की  अपने  दावे  के  समर्थन
 में  चाट  लेखाकार  का  प्रमाण पत्न  नहीं  TAT  पड़ता  |

 (6)  उन  समाचार  जिनका  कोटा  40  टन  तक  होता  को  आयात  लाइसेन्स
 आवेदन  फीस  देने  तथा  आयकर  जांच  संख्या  प्रस्तुत  करने  से  छट  है  ।

 अखबारी  कागज  का  वितरण  :

 न्याज  cat a  क  पत्रों (7)  लाइसेंसिंग  अवधि  1970-71  से  छोटे  समा  आकार  के  8

 पृष्ठों  की  15000  तक  खंपत  संख्या  अखबारी  कागज  की  आवश्यकताओं  को

 अखबारी  कागज  आवंटन  सम्बन्धी  मोतियों  में  एक  विशिष्ट  सबन्ध  शामिल  करक  पर्ण  रूप  से

 पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 मुद्रण  यंत्र  :

 (8)  विदेशी  मुद्रा  की  कुल  उपलब्धि  का  50  प्रतिशत  छोटे  समाचार  पत्तों  के  लिए

 मुद्रण  यन्त्रों
 तथा

 सम्बन्धित  उपकरणों  के  आयात  के  लिए  आरक्षित  किया  जाता
 है

 क करणों
 रणों (9)  छोटे  समाचार  पत्नों  को  मुद्रण  सन्तों  सम्बन्धित  उप  के  लिए  मजझ्नोल

 तथाਂ  as  दर्ज  के  समाचार  पत्रों  की  अपना  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।

 केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  पर  व्यय

 2477  को  satfaaa  बसु  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  fore  पुलिस  पर  वर्ष  1970-71  से  1972-73  तंक
 वर्षवार  कुल  कितना

 और व्यय

 व्यय  में  वृद्धि  अथवा  कमी  के  क्या  कारण  है  ?
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 ४.1  मंत्रालय में  उप  मंत्री  एफ०  एच०

 c
 व्यय

 1790-71  .  27,15,09,000  रुपय

 1971-72  °  97,83,000  रुपय

 क 1972-73  37,37,85,298  रुपय

 पाया  प्
 ख  व्यय  में  होने

 D  कारण  इस  अवधि  के  दौरानਂ  8  अतिरिकत
 बटालियनों

 का  विभिन्न  पदों  में  रिक्तियों  का  भरना  और  केन्द्रीय  कर्मचारियों  को  इस  अवधि  में
 pe
 द  T '  है  q | तीन  बार  अन तरिम  सहायता  स्वकृत  QR

 Closing  of  Telephone  Exchange  in  Delhi  due  to  low  voltage  of  Electricity

 2478.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state

 (a)  whether  a  Telephone  Exchange  of  the  city  had  to  be  closed  for  some  time
 due  to  decrease  in  the  electricity  voltage  in  Delhi;  and

 (b)  if  so,  whether  some  measures  have  been  taken  to  avoid  its  recurrence  in
 future?

 The The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna):  (a)  Yes,  Sir

 closure
 was  for  about  90  minutes.

 (b)  Alternate  sources  of  power  supply  have  been  provided  in  all  the  important
 exchanges  in  Delhi  except  two.  In  Karolbagh  exchange,  the  9ne,  which  was  clos-
 ed  for  90  minutes,  the  engine  generator  will  start  functioning  by  the  end  of  next
 month  and  in,  tne  second,  by  the  end  of  the  year.

 मद्रास  से  आकाशवाणी  को  अधिकतम  विज्ञापन

 2479.  श्री  Ato  Yo  दण्ड पाणि  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रों  qe  बताने  को  कपा

 fa

 सं क्या  मद्रास  आकाशवाणी  को  अधिकतम  विज्ञापन  मिल  रहे  और

 afe  at,  तो  गत  दो  वर्षों  के  ates  क्या  है
 ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्रालय  में  उप मंत्रों  (att  धनवीर  fag) :
 तथा

 जक किए  गए
 विज्ञापनों

 को  अवधि  कुल  उपलब्ध  समय  स  1971-72  में  5  प्रति  शत
 1972-73  में  9  प्रतिदिन  कम  थ  ।  प्राप्त  राजस्व  क्रिया  44,46,  330.  00  रुपयें  हग

 48,93,926.00  रुपय  था  ।

 आस्  प्रदेश  क  विभाजन  के  अभियान  के  कारण  हुई  जान  और  माल  की  हानि

 2480.  श्री  दा कर राव  साबित  नया  गह  मंत्री  यह  बताने  की
 aor  करेंगे  कि

 AIST  प्रदेश  के  विभाजन  के  अभियान  के  परिणामस्वरूप  गेर  सरकारी

 और  सरकारी  सम्पत्ति  की  कूल  कित  हानि  हुई
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 17  1895  )  लिखित  उत्तर  :

 उक्त  अभियान  के  दौरान  कुल  कितने  कमंचारी  और  नागरिक  भर  गये

 गर्मी

 पुलिस  ने  इस  अभियान  में  भाग  लेने  के  लिये  कितने  व्यक्तियों  पर  मुकदमे  चलाये

 और  इन  मामलों  a  कितने  व्यक्ति  शामिल  और

 इन  मामलों  में  कितने  व्यक्ति  छोड  दिये  गये  तथा  कितने  व्यतीत  दोषी  पाये

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  फखरुद्दीन
 :  राज्य  सरकार  से

 सूचना  मालूम  की  जा  रही  है  ।

 विदेशी  सहयोंग  को  पूर्णतया  बंद  कर  देने  का  प्रस्ताव

 2481.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त
 :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बतान  कृपा  करेंगे  किः

 सरकार  ने  उन  नये  विदेशी  सहयोग  को  पूर्णतया  ae  करने  संबंधी
 a  ५,

 फ  एसा a
 प्रदताओं  पर  विचार  कर  लिया  है  जिनमें  प्रौद्योगिक  को  आयात  की  सुविधा  पाने

 के  उद्देश
 से  भागीदारी  की  बात  अंतगर्त  ने  और

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  पर  क्या  नीलेंथ  किया  गया  ?.

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी  मंत्री  ato  :

 और  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  द्वारा  गठित
 एक  समिति  ने

 विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  नीतियों  और  प्रणालियों a  विद्यमान  माग  दर्शी  सिद्धान्तों  की  जांच
 की  है  ।  प्रतिवेदन  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।  किन्तु  रिपोर्ट  में  विदेशी  इक्विटी  सहभागिता
 को  बन्दਂ  कर  देने  के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  नहीं  की  गई  है  ।

 सीटों  नेशनल  फ्रेट  नेताओं  से  शांति  वार्ता  करने  संबंधी  सुझाव

 2482.  श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मिजो  नेशनल  फ्रंट  नेताओं  से  शांति  वार्ता  करने  संबंधी  सुझाव
 we

 मिलें  और

 नगरा  — =  का यदि  af,  तो  सरकार  की  इस  पर  TI  तति

 गह  मंत्रालय  में  34-Wat  एफ०  एच०  :  जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 are  प्रदेश  के  वारंगल  जिले  के  गांवों  में  नक्सलवादियों  द्वारा  धन  एकत्र  करना

 2483.  शी  यमुना  प्रसाद  मंडल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 क्या  वारंगल  जिले  के  कुछ  गांवों  से  नक्सलवादियों  द्वारा  धन  एकत्र  करने

 समाचार  मिले  और

 यदि  at,  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?
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 स  ० गह  मंत्रालय  से  उप-मंत्री  एके  yo:  और  तथ्य  मालूम  किये

 उड़ीसा  के  faa  निकल  का  कारखाना

 2484.  श्री  डी०  Fo  पिण्ड  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि

 योजना  मंत्रालय  ने  उडीसा  के  लिये  निकल  के  कारखाने  के  लिए  अभी  तक

 स्वीकृति  हीं  दी
 है

 यदि  तो  इसमें  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 इसे  कब  स्वीकृति  जायगी  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ati  मोहन  :  से से  सैकिण्ड  कच्ची  निकलਂ

 भण्डार  के  विकास  पर  आधारित  निकल  परियोजना  की  स्थापना  की  स्कीम  को
 चौथी  योजना

 में  सम्मिलित  किया  गया  है  ।  जिन  परामशंदाताओं  को  संभाव्यता  अध्ययन  तैयार  करने  के

 लिए  कहां
 गया  था  उन्होंने  अपनी  रिपो  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  आज  कल  प्रक्रिया  संयंत्र  (waa

 के  लिए  अभिकल्प  परा  मीटर  बनाने  के  लिए  क दि दे 4 मं।गंदर्शी  संयंत्र

 अनुमान
 प्लान्ट  परीक्षण  किय  जा  रहे  है  ।  आधारभूत  सुविधाओं  तथा  खान

 आयोजना  अध्ययन  पर  भी  कारवाई  की  जा  रही  है
 हैਂ  |

 के

 पांचवीं  योजनावधि  के  दौरान  दूर-संचार  वा  का  विकास

 2485.  श्री  डी०  के०  पण्डा  :  संचार  मंत्री  यहं  बताने  की
 gar

 करेंगे
 कि

 :

 :)  क्या  सरकार  पांचवी  योजना वधि  of  दौरान .  दूरसंचार  के  विकास  पर

 1200  करोड़  रुपया  खर्चे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  है
 ?

 संचार  wat  हेमवती  नन्दन  :
 (*)

 सरकार  ने  दूर-स  चार  को  पांचवी  पंचवर्षीय

 योजना  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  फैसला  नहीं  किया  है  ।  डाक  तार  विभाग  ने
 पांचवी

 वर्षीय  योजना  के
 दौरान

 देश  को  दूर  संचार  सेवाओं  के  आधुनिकीकरण  और  उनके  विकास

 के  लिए  एक  बृहद  कायम  का  प्रस्ताव  रखा  जिसका  कुल  परिव्यय  करीब
 1200

 करोड़  रुपये  है  ।  इस  योजना  का  मसौदा  योजना  अयोग  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  भज  दिया

 गया  है  ।  उनको  स्वीकृति  की  प्रतिक्षा  क  जा  रहो  है  ।

 दूर
 संचार  के  लिए  पांचवी  पंचवर्षीय

 जना

 के  मसौदे  में  उल्लिखित  प्रस्तावों  at

 मोटो  रूपरेखा  सभा  पटल  पर  रखो  जाती है ए

 विचरण

 देशਂ  में
 संचार

 प्रणाली  में  आग  और  सुधार  लाने
 लिए

 जो  विभिन्न  कदम  उठाने  का
 far

 जारा प्रस्ताव  दै  नहें  दूर  संचार  को  पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  2  1972)

 शामिल  कर  fat  गया  है  ।  पंचवर्षीय  योजना  को  येह  मसौदा  योजना  आयोग  के  पास  स्वीकृति

 के  लिए  भजा  Tat  ह
 a

 योजना  के  मुख्य  पहलु  नीचे  बताए  गए है  ।  हर  एक  alt
 पर  जो  वित्तीय  परिव्यय  को  स्राव  उसका  sera  नीचे  दिया  गया  3
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 दरस चार  सवाल

 ~~
 1.  स्थानीय  टेलीफोन  प्रणाली  बा कुडे  करोड  रुपये  म

 टेलीफोन  में  वृद्धि  के  लिए  प्रति  ज  10  प्रतिशत  की  दर
 बरकरार

 जाएगी
 ताकि  विभाग  ag  1982-83  तक

 प्रतीक्षा  सूची  में  दर्ज  सभी  आवेदकों  को  टेलीफोन दे  सके

 मेनुअल  एक्सचेंजों  को
 उत्तरोत्तर  कम

 क्र
 दिया  जाएगा  और

 31-3-1  986  तक  मेनुअल  एक्सचेंज  पुर्णतया  समाप्त  कर

 दिए  जाएंगे
 ।

 जो  आटो  एक्सचेंज  31-  3-1981  तक  अपन

 काय॑  चलन  के  30  साल  परे  कर

 एक्सचेंज  लगा  दिए  जाएंगे  495.  00

 कल  7  लाख  79  हजार  नई  सीधी  एक्सचेंज  लाइनें

 लगाई  इस  प्रकार  पांचवी  पंचवर्षीय  अना  के

 अन्त  में  सीधी  एक्सचेंज  लाइनों  की  कुल  संख्या  20

 लाख  85  हजार  हो  जाएगी t

 2.  लम्बी  दरो  कौ  प्रणाली

 2.1.  लम्बी  दरो  को  स्विमिंग  प्रणाली

 स्विमिंग  योजना पीपी  और  पारेषण

 स्विमिंग  के  हियर  आर्टीकल  अनुशासन  में  तेयार  की  गई  है
 तांकि  किसी  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  को  की  जाने

 वाली  काल  9  से  ज्यादा
 लिंकों  से  हो  कर  न  गुजरे  ।  पांचवी

 पंचवर्षीय  योजना  में
 28  नए  टक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  खोले

 जाएंगे  ।
 द्ग

 एक्सचेंजों  के  खुल  जने  पर  लगभग  342  स्थानों

 के  लिए  उपभोक्ता  डार्लिंग  सेवा  चालू  की  जा
 अ

 401.00

 सकेगी  ।  इसमें  लगभंग  सभी  जिला  मुख्यालय  आ  जाएगे  ।

 2,2.  लम्बी  द्रोही  का  पारेषण  नेटवर्क

 मुख्य  पारेषण  ब्राड  बड  माइक्रोवेव  और  कोएक्सियल

 प्रणालियों  द्वारा  तैयार  किया  जहां  लाइन  आफ  साइट

 रेडियो
 रिले  प्रणालियां  उपयुक्त  नहीं  ठहरती  वहां  कुछ

 chet  लिंकों  को  व्यवस्था  की  जाएगी  ।

 3.
 पिछड़  और  पहाड़ी  इलाकों  म  दूर  संचार  विकास  और  तार  सेवा

 पिछड़े  और  पहाड  इलाकों  में  दूर  संचार  सेवाओं  का

 विस्तार  करन  और  उन्हें  आधुनिक  बनाने  के  लिए  7,000  संयुक्त

 डाक-तारघर  और  5,000  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  खोले

 जांएगे  |

 जिन  अति  इलाकों  में  नही ंपहुंचा  जा  सकता

 वहां  1,000  सिंगल  चेनल  वी०  एच०  एफ ०  if 4Qat Mit sorfaatq  और

 एक  सौ  6--1  वी ०  एच०  एफ०
 प्रणालियां  स्थापित  की

 जाएंगी
 |

 समुद्र  तट  और  समुद्र  तट  से  दूर  के  द्वीपों  के  बीच  जेसे  |
 लक्का दिव  मिनिकाय  आदि  में  >>  66:00

 आधुनिक  व्यवस्था  ऑडियो  दूर  संचार  सम्पर्क ों  के
 जरिये

 स्थापित  की  |  |

 6§
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 टेलेक्स  और  लेटेक्स  सेवा

 तार  सेवा  को  आधुनिक  बनाने  के  पांचवी
 पंचवर्षीय

 योजना  के  दौरान
 10,000  लाइनों  की

 रक्त  क्षमता  वाले 32  aa  टेलेक्स  एक्सचेंज  खोले

 Mise
 महानगरों

 में

 अर्थात  मद्रास
 और  नई  दिल्‍ली  में

 *
 जैक्सन

 सेवाਂ  चाल  की  जाएगी ।

 4.  भवन  ओर  सहायक  संगठन

 4.1.  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  60,000  अतिरिक्त
 +

 स्टाफ
 क्वार्टरों  का  निर्माण

 किया  जाएगा
 ।  इस

 नं प्रकार  स्टाफ
 क्वार्टरों

 के  बारे में  तत्व  5  से  15  तक  बढ़  जाएगा I

 4,2.  विभाग  की  और  विकासਂ  शाखा  को  और

 मजबूत  बना  दिया  जाएगा  ।  इसके  लिए  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  15  करोड़  20  लाख  रुपय  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  246.00

 को  गई  है  ।

 4,3.  16  अतिरिक्त  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  जाएगे  ।  इन  से

 विभागीय  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  और  सशक्त  बन  जाएगा  |  इन

 केन्द्रों  के  लिए  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  6  करोड़  50

 लाख  रुपय  के  परिव्यय  को  व्यवस्था  की  गई  है  ।
 J

 जोड़  1208.  00  करोड़  रु०

 आयोग  अधिनियम  क  अधीन  सरकार  द्वारा  नियुक्त  जांच-आयोग

 48  64.0  att  विचार  सिह  राव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जांच  आयोग  अधिनियम  के  अधीन  केन्द्र  सरकार  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  में  नियुक्त  किय

 गये  जांच  आयोगों  की  संख्या  कितनी  है  तथा  उनके  नाम  क्या

 कितने  मामलों  में  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जा  चुक  हैं  और  वे  मामलें  कौन-कौन  से  हैं

 जिनके  सम्बन्ध  में  अनुकरणीय  कार्यवाही  पुरी  की  जा  चुकी  और

 ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी

 ्

 तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या है  जिनमें  सरकार  ने  आयोगों

 के  निष्कर्षों को  स्वीकार  नहीं  किया

 गह  मंत्रालय  और  कार्मिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  (  से

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जांच  आयोग  अधिनियम  का  संशोधन

 2487.  श्री  वीरेंद्र  सिह  राव  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1972-73  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्न  जांच  आयोगों  पर
 कितनी  राशि

 व्यय की  गयी

 क्या  आयोगों  के  प्रतिवेदनों  को  सरकार  द्वारा  अनिवार्य  रुप  से  मानने  के  लिये  जांच

 आयोग  अधिनियम  में  कोई  संशोधन  करने  का  सरकार  का  विचार  और
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 क्या इस  बारे  में
 सर्वोच्च  न्यायालय

 तथा  उच्च  न्यायालयों  से  सरकार ने  कोई  सुझाव  प्राप्त
 किये हैं  और  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 गुह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  (*)  सुचना
 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 और  जी  श्रीमान  ।

 राज्यों  में  गर-योजना  व्यय

 2488.  श्री  atta  सिह  राव  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  कितना-कितना  गेर-योजना  wa

 हैं

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  द्वारा  गर-योजना  एवं  अनुत्पादन  व्यय  पर  कोई  नियंत्रण

 रखती  है  और  यदि  तो  इस  बारे  में  कया  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्रों  मोहन  एक  विवरण  सभा  पटल  पर

 प्रस्तुत  है  ।  मं  रखा  देखिए  संख्या  Tato  eto  5356/73]

 केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  के  गर-योजना  खं  की  प्रवृत्तियों  की  निरन्तर  समीक्षा  करती

 रहती  है  ।  राज्य  सरकारों  की  क्रिया  स्थिति  की  समीक्षा  करने  के  लिए  समय-समय
 पर  उनसे

 विचार-विमश  किया  जाता  है  और  इन  विचार-विमर्शों  के  दौरान  तथा  पत् नाचार के  द्वारा  भी

 योजना  अनुत्पादक
 खां को  नियंत्रित  करन

 की  आवश्यकता
 पर  बल  दिया  जाता  है  ।  राज्यों  द्वारा

 fort  बैंक  से  जो  ओवर  ड्रा फूट  लिए  जाते  हैं  केवल
 अस्थायी

 अवधियों  को  बन्द

 कर  दिया  गया  है  ।
 इसके

 गेर-योजना  अनुत्पादक  खर्चे  को  कम  करने  सहित  राज्यों

 ने  अनेक  उपाय  अपनाएं  हैं  ताकि  वे  अपनी  प्राप्तियां  और  खर्च  संतुलित  कर  सक

 पाँचवीं  योजना वधि  क  दौरान  गांवों  सें  नय  डाकघर  खोलना

 2489.  डा०  हरि  प्रसाद  way

 थो  एम०  एस०  संजीवनी  राव

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने की  करा  कि

 ष्टि  से  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  grata  गांवों  में

 क्या  प्रत्येक  ग्रामवासी  की  सुविधा  के  लिये  नजदीक  ही  डाकघर  की  व्यवस्था  करने  की ~
 डाकघर  खोलने  का  कोई  कार्यक्रम

 प्रारम्भ  किया  जायगा

 पश्चिम  बंगाल
 में

 और  सामान्य  रुप  से  देश
 में

 कितने  गांव  डाकघरों

 के  बिना

 पांचवीं  योजना  में  गांवों  में  नये  डाकघर  खोलने  के  कार्यक्रम
 की

 मुख्य  रूपरेखा  क्या  है

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  जी  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  31,000
 नए  डाकघर  खोलने  का  प्रस्ताव  है

 ।  इन
 डाकघरों  के  खुल  जाने  से  उन  गांवों  के

 लोगों  को  जहां  डाकघर  खुलेंगे  तथा  उनके  आस-पास  के  गांवों  को  डाक-सुविधाएं  आसानी  से  मिल

 सकेंगी ।

 सूचना  नीच  दी  गई  है
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 राज्य  की  गांवों  संख्या  जहां  1-4-1973 को  डाकघर  नहीं थे

 राजस्थान  29,246

 55,844

 पश्चिम  बंगाल  35,582

 पण  भारत  5,39,414

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उन  सभी  गांवों  में
 जो

 ग्राम  पंचायत  के  मुख्यालय  हैं
 और  अपने  निकटतम  डाकघर  से  2  मील  (3.2  किलोमीटर  )  से  ज्यादा  दूर  है  डाकघर  खोलने
 फा  प्रस्ताव  है  ।  ऐसे  गांवों  की  संख्या  28,986  इनमें  से  5073  गांव  पहाड़ी  और  अत्यधिक

 पिछड़े  इलाकों में  है  ।  इनके  अलावा  2,000  और  गांवों  में  भीं  डाकघरों  की  व्यवस्था  की  जाएगी ।

 गोमिया  (xteit)  मं  विस्फोटक  कार खान  मं  हुई  दुर्घटना के  बार  में  जांच

 2490.  श्री  एस०  बनर्जी :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  गोमिया  में  विस्फोटक  कारखाने  में  हुई  गम्भीर  दुर्घटना  के  बारे
 में  इस

 बीच  जांच  पुरी  हो  गई  और

 (a)  यदि  तो  जांच  के  क्या  परिणाम  निकल  ?

 विकास  मंत्रालय  म॑  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  नहीं  ।  जांच

 करने  वाले  मजिस्ट्रेट  ने  अभी  पुरी  नहीं  की  है  ।

 प्रश्न ही  नहीं  उठता

 उत्तर  प्रदेश  तथा  पंजाब  में  हरिजनों  के  साथ  अत्याचार

 2491.  थी  UHo  एम०  बनर्जी
 wat  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या
 उत्तर  प्रदेश  तथा  पंजाब

 के  विभिन्न  स्थानों
 पर  हरिजनों

 के  साथ
 अत्याचार  किये  जा

 x

 क्या  ag  मामला  राज्य  सरकारों  के  साथ  उठाया  गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री
 ~~ «a (st

 राम  निवास  :
 उत्तर  प्रदेश  और  पंजाब  में  जातियों के  सदस्यों को  तथाकथित  तंग  करने  तथा  उनके

 साथ  दुव्र्यवहार  करने  के  कुछ  मामले  ध्यान  में  आय  हैं  ।  किन्तु  यह  कहना  उचित  नहीं  है  कि  इन

 दो  राज्यों  में  अनेक  स्थानों  पर  हरिजनों  को  तंग  किया  जा  रहो  है  ।

 समय  समय  पर  केन्द्रीय  सरकार
 अनुसूचित

 जातियों  के  सदस्यों  के  हितों  की  सुरक्षा  के  लिये

 उपयुक्त  उपाय  और  उनके  विरुद्ध  अपराधों  तथा  उनके  द्वारा  की  शिकायतों  की  शीघ्र  तथा

 कारगर  जांच-पड़ताल  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  पर  जोर  देती  रही  है  ।
 सम्बन्धित

 सवारियों  की  से  दूर  रुख  तथा  की  महता  पर  1972  में  बुलाये  गये  राज्य

 अधिकारियों  के  क्षेत्रीय  सम्मेलन  में  जोर  दिया  गया  था SN  गुह  मंत्री  ने  हाल  में  हुई  क्षेत्रीय

 परिषदों  की  बैठकों  में  समस्या  के  इन  पहलूओं की  ओर  मुख्य  मंत्रियों  का  ध्यान  आकर्षित  किया  है  ।

 राज्य  सरकारों  को  भी  ag  सुझाव  दिया  गया  है  कि  अनुसुचित  जातियों
 के

 सदस्यों  के  विरुद्ध  अपराधों
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 की  शिकायतों  की  शीघ्र  जाँचपड़ताल के  लिय  राज्य  तथा  जिला  स्तर  पर  विशेष  प्रबन्ध  किये  जाने

 चाहिये  ।  उत्तर  प्रदेश  acer  अनुसूचित  जातियों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  अपराधों  की  सभी

 शिकायतों  की  शीघ्र  जांच  करने  तथा  कानून  के  अनुसार  कार्यवाही  आरम्भ  करने  के  लिए  पुलिस
 उप  महा  निरीक्षक  के  अधीन  राज्य  के  मुख्यालयों  में  एक  कृतिक  बल  स्थापति  किया  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  सहायकों  का  एक  ही  प्रेम
 में

 स्थिर  रहना

 249 दवे  शी  एस०  एम०  बनर्जी  :
 क्या  प्रधान मंत्रो  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि  :

 22  वर्षों  से  अधिक  समय  से  केन्द्रीय  सरकार  कार्यालयों  में  एक  ही  में  कायें  कर

 रहे  सहायकों  की  संख्या  कया  है  ;

 क्यो  वरिष्ठतम  सहायकों  ने  अपनी  areal  सेवा  के  आघार  पर  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान

 उत्तम/अति-उत्तम  रिपोर्टों  प्राप्त  को  हं  और  उन्हें  अनुभाग  अधिकारी  पद  पर  gage  करने  के

 लिये  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  जबकि  अनेक  कनिष्ठ  सहायकों  को  उनके  स्थान  पर  नियुक्त कर
 दिया  गया  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  के  अन्य  ग्रे  के  अधिकारी  लगातार  22  से  29  वर्ष  तक  एक

 ही  ग्रेड  में  स्थिर  रहते  और

 वर्तमान
 नियमों

 में
 संशोधन  करके  सहायकों  के  ग्रेड  की  स्थिरता  को  दूर  करने

 के  लिये  सरकार  ने  क्या  विशेष  कदम  उठाये  है  ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  :  केन्द्रीय

 सचिवालय  सेवा  के  ईन  सहायकों  की  संख्या  402  है  जिन्हे
 1-7-73 को  उक्त  ग्रेड  में  सेवा  करन

 हुए  22  ag  से  अधिक  हो  गए  हैँ

 उसे  सहायक  जो  उक्त  ts  में  लम्बी  सेवा  के  आधार  पर  केन्द्रीय  संचिवालय  सेवा

 नियमों  के  अन्तर्गत  fare  को  गई  वरिष्ठता  सुची  में  नीचे  रह  गये  उनके  लिए  अनुभाग

 कारियों  के  ग्रेड  में  पदोन्नति के  लिए  अलग  कोटा  निश्चित  किया  गया  है  ।  इस  कोटा  में  पदोन्नति

 योग्यता  के  आधार  पर  को  Atal  किन्तु  उन  को  छोड़ा  नहीं  जाता  है  जिनकी

 रिपोर्ट  अति-उत्तम  होतो  ह
 ।

 अन्य  ग्रेडों  के  बारे  में  सुचना  इस  समय  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 za  सहायकों  के  ग्रेड  में  व्याप्त  स्थिरता  को  दूर  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम  लिए

 गए  हूं

 (i)  अनुभाग  अधिकारी  के  अगले  ऊंचे  ग्रेड  में  सोधी  भर्ती  के  लिए  पदों  का  कोटा  33-1/3

 प्रतिशत  से  घटाकर  16-2/  3  प्रतिशत  we  दिया  गया  है

 (ii)  उन  सहायकों  की  पदोन्नति  के  लिए  अनुभाग  अधिकारी
 के  ग्रेड

 में
 चयन  सुची  के  पदों

 का  28  प्रतिशत  एक  अलग  कोटा  निश्चित  किया  गया  जिन्होंने  सहायक  के  प्रेम  में

 22  वर्ष  या  इससे  अधिक  लगातार  सेवा  पूरी  कर  ली  है  ।  अभी  तक  236  सहायकों  को

 जिन्होंने  सहायक  te  में  22  वर्ष  से  अघिक  लगातार  सेवा  पूरी  कर  ली  अनुभाग
 अधिकारियों  के  रूप  में  पदोन्नति  दे  दी  गई  है  ।  वर्ष  1973  के  दौरान इस  के  125

 और  अधिकारियों  को  पदोन्नत  किया  जाएगा  ।

 (iii)  ऐसे  सहायक  जो  दो  वर्ष  या  उससे  अधिक  समय  से  अपने  बरेतनमान
 की  अधिकतम

 सीमा  में  स्थिर  पड़े  उनके  द ह  स वारा  लो  गई  अन्तिम  वेतन  वृद्घि  की
 दर

 के  बराबर

 ae  वैयक्तिक  वेतन  के  रूप  में  दिया  जाता  है  ।
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 (iv)  सचिवालय  सेवाओं  में  शामिल
 होने

 वाले  मंत्रालयों  /  विभागों  द.वारा  सचिवालय  सेवा

 से  सम्बन्धित
 व्यक्तियों  के

 बारे
 में  संवेग  बाह य  पदों  के  लिए  विचार  किया  जाता

 जिनके  art  अनसचिंवीय  हैं  ।

 हैदराबाद  म  दक्षिणी  जोनल  परिषद  की  बठक

 2494.  श्री  एम०  रामगोपाल  हड्डी  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि

 (=)  क्या  हाल  में  दक्षिणी  जोनल  परिषद  की  बठक  हैदराबाद  में  हुई  और

 यदि  तो  बठक  में  किस  विषय  पर  चर्चा  हुई  तथा  क्या  fata  लिये  गये  ?

 गृह  मंत्रालय
 म  उपमंत्री  एफ०  एच ०  जो  होम

 बैठक  में  विचार  किए  गय  विषयों  की  एक  सुची  संलग्न  है  ।  परिषद  की  TT | faa fart  से

 समाहित  बठक  की  कार्यवाही  की
 प्रतियों

 को  परिषद  के  सदस्यों  के  साथ  सलाह  करके  अन्तिम  रूप

 देत ेहो  पुस्तकालय  में  रख  दिया  जायेगा  ।

 विवरण

 दक्षिण  क्षेत्रीय  परिषद्‌  को  30  1973  को हैदराबाद  में  हुई  तेरहवीं  बठक  में  विचार  किए  गए

 विषयों  की  सची

 1.  केरल  में  चन्दन  के  अंतगर्त  विशेष  व्यवस्था  |

 2.  चन्दन  को  आबकारी  णल्क च्झ  के  अंतगर्त  लाना  |

 3.  शीशम  का  राज्य  व्यापार  निगम  दवारा  निर्वात  sects  रूप  में  शीशम  के  निर्यात

 पर  प्रतिबन्ध  |

 4.  tiara  तमिलनाडु  तथा  केरल  बन्दरगाहों  से  चन्दन  के  निर्यात  लिए  उत्पादन

 के  मल  के  प्रमाण  पत्र  के  लिए  आग्रह  करना

 5  उत्तरवर्ती  राज्यों  में  भूतपूर्व  हैदराबाद  सरकार  क  देयादेय  सप्त  का  few  जन--म्ससं

 तन्दूर
 नवान्दगी  स्टोन  ख़वारिज  (Tio)  लिमिटेड  द्वारा  देय  घन  राधिका  3 eeq year

 तथा  मंसुर  में  बांटना ।

 6  विभिन्न  राज्यों  में  शाखा  की  तस्करों  से  उत्पन्न  आबकारी  वर  तथा  अन्य  करों

 में  कमो  की  समस्या

 (1)  cfr  घाट  के  क्षेत्र  में  विकास  कार्यक्रम  ।

 (11)  दक्षिणी  क्षेत्र  में  ट्रांसमिशन  लाइनें  तथा  ama  लोड  डिसपचिंग  स्टीवन  |

 8  केरल  पट्रोल  पदार्थों  के  मलय  में  वृद्धि  ।

 9.  इदोकी  तथा  मसूर  के  सोच  220  किलोवाट  को  अन्तर्राज्यीय  बिद्युत  ट्रांसमिशन  लाइन

 का f

 10.  पाण्डिचिरी  के  लिए  विद्युत  aaa  |

 11.  केन्द्र  द्वारा  चलाई  गई  योजना-विकास  रों  में  बो ग्र गामी  अनसंघान  पियो  जनती  |

 12.  उत्तम  प्रकार  के  बींजों  को  परिवार  तथा  सम्भ  रण  सुनिचित  करना  |

 70



 17  श्रावण  1895
 लिखित  उत्तर

 13  कम  अवधि  में  पदा  होने  वाले  खिचाव  के  रुप  में
 आलुओं  को  विकास  करना  ।

 14  किसानों  को  खाद  का  वितरण-बिक्री-कर  से  छट  देना  ।

 15  वन्य  जोवन  1972  का  कार्यान्वयन  |

 16  रासायनिक  संयंत्रों के  लिए  बिजली  की  लगातार  सम्भरण  की  समस्याएं  ।

 17  fart  ।

 18  AFTUSMNT  पिछड़े  क्षत्रों  कें  प्रोमो  विकास  के  लिए  संगठनात्मक  Hae HAT  ।

 19  प्राथमिक  स्वास्थय  केन्द्र  ।

 20.  ग्रामीण  जल॑-प्रदाय  योजना |

 21  मूर्ति  कला  तथा  सांस्कृतिक  निधियों  को  चोरी  तथा  तस्करी  को  रोकना  |

 22  राज्यों  तमिलनाडु  तथा  के  पुनर्गठन  द्वारा  प्रभावित  सेवाओं

 का  एकीकरण  |

 23  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जातियों  के  सदस्यों के  विरुद्ध  अन्तग्रंस्त  अपराधों

 की  घटना नों  की  समीक्षा  |

 24  दक्षिण  क्षेत्र  में  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  भाषाई  अल्प  संख्यकों  के  लिए  संरक्षण

 को  योजना  के  कार्यान्वयन  की  प्रगति  की  समीक्षा ।

 25  शेक्षणिक  व॑  तकनीकी  संस्थाओं  में  प्रवेशਂ  के  लिए  रिहायसी  प्रतिबन्ध  समाप्त  करना

 26  दक्षिण  क्षेत्रीय  परिषद  के  पूर्व  नीतियों  पर  की  गई  कार्यवाही  की  समीक्षा  ।

 27  दक्षिणी  क्षेत्र  के  राज्यों  में  जनशक्ति  को  समस्यायें  ।

 28  राज्य  अधिकारियों  के  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  का  विकास  प्रशासनिक  प्रशिक्षण  संस्थायें

 स्थापित  करने  की  आवश्यकता  |

 जींद  में  नमक  को  कोसा

 2495.  श्री  Gao  रामगोपाल  रेड्डी  :  ऑद्योगिक  विकास  det  ag  बताने  की  कृपा  करेंग

 कि

 क्या  जिला  जींद  के  खेड़ा  गाँव  में  नमक  की  कीमत  एक  रुपया  50  पैसे

 प्रति  किलोग्राम  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हूँ  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  B4q-Hai  दर्शना  yor  कुमार  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों में  जनजाति  तथा  रोजगार  एककों
 पर  व्यय

 2496.  श्री  श्रीकिशन  मोदी  :

 शो  एन ०  शिवप्पा  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  योजना  आयोग  ने  राज्यों  को  इस  बात  का  ध्यान  रखने  की  सुझाव  दिया  है  कि  पांचवीं
 योजना

 के
 सैक्टर  सम्बन्धी  कार्यक्रमों  को  अंतिम  रूप  देने  से  पहले  राज्य  योजना  विभागों  में

 शक्ति  तथा  रोजगार  एकक  बन  जाने  और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  इने  युवकों  पर  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :

 जनशक्ति  और  रोजगार  की  स्थापन  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  से  प्रस्ताव  प्राप्त  हो
 ह  |  है

 रहे  ef  इस  बारे
 में  उनकी  वित्तीय  आवश्यकताओं  का  के  जनशक्ति व

 रोजगार  समस्याओं के  अध्ययन  के  लिए  इस  समय  काम  कर  रहे  आर्थिक  और  सांख्यिकी

 ब्यूरों  जसे  अन्य  राज्य  संगठन  जो  सहायता  प्रदान  कर  सकते  को  ध्यान में  रखकर  किया  जाएगा  |

 Disparity  in  Income

 2497,  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  economic  disparity  is  increasing  or  decreasing  in  the  country  ;  and

 (b)  the  measures  taken  by  Government  to  reduce  disparity?

 The  Minister  of  State.  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan’  Dharia)  :  (a)
 Data  on  distribution  of  income  by’  size  groups  are  not:  available.  on  the
 basis  of  data  available  on  consumer  expenditure,  it  seems  that  there  has  been  no

 1957-58  to increase  in  disparity  in  per  capita-consumption  during:  the  period
 1968-69.

 (b)  In  order  to  reduce  economic  disparity  among  various  classes,  development
 of  agriculture,  village,  and  cottage  and  small  ‘industries  and  activities  like  animal

 husbandry,  dairying,  fisheries  etc.  to  benefit  the  poorer  sections  have  been  given
 priority  attention.  Programmes  for  small  farmers,  marginal:  farmers,  landless

 labourers,  dry  farming  and  drought  prone  areas  have  been  intensified.  Special
 programmes  for  the  benefit  of  backward  classes  and  regions  have  been  introduced.

 Be- Steps  have  been  taken  to  expedite  implementation  of  land  reform  measures.
 sides  dispersal  and  development  of  industries  in  backward  areas,  measures  through
 Monopolies  and_  Restrictive  Trade  Practices  Act  and  industrial  licensing  policy,
 etc.  have  been  -taken  to  check  concentration  in  incomes  and  wealth.  The  public
 sector  has  been  playing  an  increasingly  important  role  in  ‘industrial  investment.
 Fiscal  and  taxation  policies  have  been  directed  to  restrict  the  accrual  of  large  and
 unearned  incomes.  Recently,  special  schemes  for  creation  of  employment  opportu-
 nities  for  the  rural  and  the  educated  unemployed  jhave  been  adopted.

 Basis  for  opening  and  closing  of  Post  Offices  in  villages

 2498.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Communications  be  pleased  to
 state  the  basis  on  which  new  Post  Offices  are  opened in  villages  in  the  country  and
 the  basis  on  which  an  existing  Post  Office  is  closed  down?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  N.  Bahuguna)  :  The  conditions  at

 present
 applied  for  opening  New  Post  Offices  in  the  country  are  set  out  in  Annexure-

 2.  Post  Offices  opened  are  retained  on  permanent  basis  or  closed.  down  in  the
 following  circumstances  १

 (i)  Retention.—Post  Offices  which  are  found  to  be  working  on  annual  loss  not
 exceeding  Rs.  240,  within  an  experimental  period  of  10  years,  are  made
 permanent  after  two  annual  reviews.
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 (ii)  Post  Offices  which  are  found  working  on  loss  upto  Rs.  360  per  annum
 after  the  expiry  of  experimental  period  of  10  years,  are  made  perma-
 nent  if  the  nearest  post  office  is  at  a  distance  of  3  to  5  miles  from  the
 experimental  post  office.

 Gii)  Post  Offices  which  are  found  working  on  loss  upto  Rs.  500  per  annum
 after  the  expiry  of  a  period  of  10  years,  are  made  permanent  if  the
 nearest  post  office  is  at  a  distance  of  5  miles  or  more  from  the  experimen-
 tal  post  office.

 (iv)  Post  Offices  that  continue  to  work  on  loss  exceeding  the  limits  prescrib-
 ed  for  permanency,  are  permitted  to  function  provided  the  excess  loss
 over  and  above  the  permissible  limit  is  credited  every  year  in  advance,
 as  non-returnable  contribution  by  interested  parties.

 Closure  :

 Offices  which  do  not  earn  sufficient  income  in  the  course  of  fen (i)  Post

 years,  to  justify  its  retention  on  permanent  basis  and  if  the  excess  loss
 over  and  above  the  limits  prescribed  for  permanency  is  not  credited  by

 any  interested  parties  after  ten  years  of  experimental  period  are  normaily
 closed  down.

 (ii)  Post  offices  opened  under  Non-Returnable  Contribution  basis  are  to  be
 not closed  down  if  the  amount  required  as  N.R.C.  for  the  next  year  is

 credited  by  the  party  before  the  expiry  of  the  period  covered  by  the

 sanction.

 च्
 tatement

 General  Condiiions  for  opening  of  new  post  offices  in  villages

 Conditions Category

 I  Post  Offices  are  opened  in  villages  where  the  P.O.  is  expected’ to  be  re-
 munerative  or  self  supporting.

 II  Post  Offices  are  opened  in  villages  where  a  post  office  is  desired  by  any
 interested  party  or  undertakings  and  Non-Returnable-Contribution  is  cre-
 dited  by  the  party  to  cover  the  entire  loss  not  exceeding  cost  of  the  post
 office  every  year.

 Ill.  Post  Offices  are  opened  in  villages  having  population  of  2000  or  more  if
 the  nearest  post  office  is  not  less  than  three  miles  from  the  village  and
 the  annual  loss  does  not  exceed  Rs.  750  per  post  office.

 IV  Post  Offices  are  opened  for  a  compact  group  of  villages  with  a  population
 of  2000  or  more  within  a  radius  of  2  miles,  if  the  nearest  post  office  is
 not  less  than  three  miles  and  the  annual  loss  does  not  exceed  Rs.  750  per
 post  office.

 Post  Offices  are  opened  for  a  compact  group  of  villages  with  a  popula-
 tion  of  less  than  2000  within  a  radius  of  2  miles,  at  the  discretion  of
 the  Heads  of  Circles,  if  the  nearest  post  offices  is  not  less  than  3  miles
 distance  and  the  annual  loss  does  not  exceed  Rs.  500  per  P.O. .

 ै 4 |  Post  Offices  are  opened  at  villages  which  are  Hqrs.  of  Thanas,  Tehsils
 etc.  if  the  loss  does  not  exceed  Rs.  750  per  post  office  per  annum.

 VII  Post  Offices  are  opened  in  villages.  having  schools  and  are  Hars.  of
 N.E.S.  Blocks,  Gram  Panchayats,  if  the  annual  loss  does  not  exceed
 Rs.  750  where  the  population  to  be  served  is  2000  or  more  and  upto
 Rs.  500  loss  if  the  population  to  be  served  is  less  than  2000..  The  nearest

 post  office  should  be  not  less  than  2  miles  from  the  village.
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 Vill  Post  Offices  are  opened  in  villages  which  are  lying  in  and  Very
 Backward  Areasਂ  declared  by  the  Department,  upto  a  loss  of  Rs.  1,000

 and per  post  Office  per  annum  under  the  powers  of  Heads  of  Circles

 upto  a  loss  of  Rs.  2500  per  post  office  per  annum,  in  special  cases,  un-
 der  the  powers  of  Director-General,  irrespective  of  the  population  to  be
 served  by  the  P.O.

 General  :

 Opening  of  post  offices  in  the  above  categories  is  subject  to  the  condition  that

 (i)  As  a  result  of  opening  a  new  post  office,  the  present  parent  office  should
 not  work  at  a  loss  beyond  Rs.  500  per  annum.

 (ii)  The  new  post  office  in  normal  area  should  earn  at  least  25%  of  the  cost
 as  income  at  the  time  of  opening;

 (iii)  The  New  Post  Office  in  a  hilly  area  should  earn  at  least  10%  of  the  cost
 as  income;

 (iv)  The  New  Post  Office  in  a  Very  Backward  Area  (other  than  Hill  area  should
 earn  Aat  least  15%  of  cost  as  income.

 NoTe.—The  distance  condition  from  the  nearest  post  office  may  be  relaxed
 at  the  discretion  of  the  Director-General,.  if  a  natural  barrier  like  un-

 bridged  river  or  hill  or  forest  intervenes  between  the  new  post  office  pro-
 posed  and  the  nearest  existing  post  office.

 Urban  Areas:

 Post  Offices  are  opened  in  urban  areas  if  the  post  office  is  remunerative
 or  self  supporting  and  for  Sub  Offices  the  office  should  also  have  at  least

 hours  workload  per  day.

 Supply  of  Cement  to  Rajasthan

 2499.  Shri  M.  C.  Daga:
 Dr.  H.  P.  Sharma:

 Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  be

 pleased  to  state:

 (a)  the  quantity  of  cement  demanded  so  far  by  the  Rajasthan  Government
 since  January,  1973  month-wise  and  that  supplied  by  the  Central  Government  as
 also  the  details  of  the  Works  for  which  it  was  supplied;

 (b)  whether  the  cement  products  could  not  be  produced  at  places  like  Phalna
 for  want  of  cement  in  Rajasthan  and  if  so,  the  extent  to  which  the  short  supply
 of  cement  was  made  to  the  industrialists;  and

 (c)  the  criteria  adopted  for  the  supply  of  cement  to  a  State  and  that  adopted
 for  its  supply  to  Rajasthan?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Praaab
 Kumar  Mukherjee):  (a)  No  specific  total  demand  was  received  from  the  Govern-
 ment  of  Rajasthan  during  the  period  January  to  June,  1973  for  cement  However,.
 the  supplies  made  to  the  State  Government  during  this  period  are  as  under

 January,  1973  40,471  tonnes

 February,  1973  40,423  tonnes

 March,  1973  50,899  tonnes

 April,  1973  33,308  tonnes

 May,  1973  37,661  tonnes

 June,  1973  24,006  tonnes

 (Provisional)
 Total  2,26,768  tonnes
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 The  above  despatches  were  made  to  all  the  consumers  in  the  Central  and  State
 Government  Departments,  public  sector  undertakings  and  semi-Government  bodies,
 major  and  minor  industries,  bulk  consumers  other  than  rate  contract  category  and
 free  sale  category.

 (b)  The  State  Government  has  been  addressed  in  the  matter  and  the  informa-
 tion  will  be  furnished  to  the  House  on  receipt  from  them.

 (c)  The  criteria  adopted  for  supply  of  cement  to  the  State  of  Rajasthan  are
 the  same  as  those  adopted  for  supply  of  cement  to  other  States.  To  distribute

 equitably the  available  cement,  a  quota  has  been  fixed  for  each  State  on  the  basis
 of  its  average  consumption  during  the  last  five  years.

 Prosecution  of  Persons  Selling  Cement  in  Black  Market

 2500.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and  Science
 and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  persons  challanged  so  far  for  selling  cement  on  prices  higher
 than  the  Government  rate  since  the  1st  January,  1973  and  the  number  out  of  them

 punished  indicating  the  punishment  given  to  them;  and

 (b)  whether  Government  have  made  any  arrangement  to.  make  cement  available
 to  the  farmers  on  fair  price  and  if  so,  the  outline  thereof?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  (a)  and  (b)  Information  is  being  collected  from  the  State  Gov-

 ernments/Union  Territories  and  will  be  placed  on  the  Table  of  the  House  separate-
 ly.

 पश्चिम  बंगाल  में  व्यापक  क्षत्र  विकास  परियोजना

 2501.  थी  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर  :  क्या  योजना  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  व्यापक  क्षेत्र  विकास  परियोजना  को  संकट  का  सामना  करना  पड़

 रहा  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  का  विचार  क्य कार्यवाही  करन

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  विदित  हुआ  है  fe
 ar राज्य  सरकार  पहले  ही  17  परियोजना  रिपोर्ट  तैयार  कर  ली

 हैं  | क  कतिपय  परियोजनाओं  में

 काम  शुरू  कर  दिया  हैं  ।

 (@)  प्रश्न  नहीं  उठता ।

 ह  ७
 सरकारो  प्रबन्ध  वाले  टेक्सटाइल  मिल्स  एसो  सम्मान ba  i  be  का  कार्यकरण

 | 2502  थी  प्रसन्न  भाई  महता

 + e श्री  आर०  वी  स्वामीनाथन

 क्या  भौद्योगिकं  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केवल  देश की  103  रुग्ण  मिलों के  हितों  की  देखभाल  करने  सरकारी  प्रबन्ध

 बाला  टेक्सटाइल  मिल्स  एसोसियेशन  नामक एक  नया  निकाय  बनाया  गया है  ;

 यदि  तो  इस  निकाय  के  मुख्य  लक्ष्य  क्या  और

 उक्त  निकाय  के  प्रतिनिधियों  के  नाम  क्या  है  ?
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 ऑद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  ato  :  हाँ  ।

 इस  एसोसिएशन  के  प्रमुख  उद्देश्य  निम्नलिखित  हैं
 :--

 (1)  अपनी  सामान्य  समस्याओं  पर  चर्चा  के  लिए  एक  मंच  की  व्यवस्था

 (ii)  विचारों  के
 आदान-प्रदान  की  सुविधायें  तथा  समान्य  रुचि  की  जानकारी  को

 फलाना  ;  तथा

 (iil)  रुग्ण  मिलों  की  समस्याओं  के  विशेष  सन्दर्भ  सुती  aa  उद्योग  के

 करण  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाले  मामलों  में  नीति-निर्धारण  सम्बन्धित

 सरकार  व  अन्य  प्राधिकरणों  के  समक्ष  सरकारी  प्रबन्ध  वाली  मिलों  के  दृष्टिकोण  के

 प्रतिनिधित्व  के  लिए  art  बनाना  ।

 एसोसिएशन  का  गठन  निम्नलिखित  प्रकार है

 श्री  Ho  पी०  ब्रितानी  शक  e  अध्यक्ष

 श्री  डी०  Fo  मदानਂ  चेयरमैन

 श्री  के०  क े०  धर  कै  वाइस-चेयरमैन

 श्री  जी०  एस०  स्याल  वाइस  चेयरमेन

 श्री  एम ०  जी०  मीर चन्दानी  सदस्य

 श्री  वी  ०  क े०  मोदी  हासिल

 श्री  आर०  आर०  ताण्डी  थक  ब्र जांची

 इसके  क्षत्रीय  निम्नलिखित  होंगे

 1)  श्री  देसीकन  निदेशक  )  तमिलनाडु  टेक्सटाइल
 कारपोरेशन

 क्षेत्र  )

 (11)  डा०  यें ०  भट्टाचार्य  e  पूर्वी  क्षेत्र  के  मंत्री

 (111)  श्री  वी०  पी०  सिंपल  eo  उत्तरी  क्षेत्र  के  मंत्री मंत्री

 उपयुक्त  पदाधिकारी  कार्यसमिति  के  पदेन  सदस्य  होंगे  ।

 winks  ata  स्थापित  करने  हत  लाइसेंसों  क  लिये  आवेदन  पत्र

 2503.  को  एस०  एन ०  मिश्र  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 व्य  1972 से  31  ara  1973  तक  नये  औद्योगिक  संयंत्र  योजनाएं  अथवा  परियोजना

 स्थापित  करने के  लिये  उनके  मंत्रालय  को  कितने  नये  आवेदन  Ta  प्राप्त  और

 किन  किन  मदों  के  लिये  लाइसेंस  स्वीकार  किय  गय  तथा  उद्यमकर्त्ाओं  के  नाम  क्या

 औद्योगिक  विकास  तथा  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०
 :

 1-1-72
 से  31-3-72

 की
 में  नये

 उद्योग  स्थापित  करने के  लिये  लाइसेंस हेतु  2096  ae

 पत्र  प्राप्त  हुये  थे  ।

 जारी  किय  गर्थ  सभी  लाइसेंसों  और  आशय  पत्तों  के  उद्योग  सहित  विवरण  नियंमिंत

 रुपए  दी  वीकली
 बुलेटिन

 आफ  इण्डस्ट्रियल
 ला

 इम्पोर्ट  लाइसेंसेज़  एण्ड  एक्सपो
 वदी  वीकली  इण्डियन ट्रेड जनरल  तथा  मासिक  पत्निका  आफ  इण्डस्ट्री  एण्ड  हेड  में  प्रकाशित

 जाते  इन  प्रकाशनों की  प्रतियां  संसद  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती हैं  ।

 76



 8  1973  लिखित  उत्तर

 दिल्‍ली म  एक  टेलीफोन  आपरेटर  को  छरा  मारना

 2504.  मौलाना  इसहाक  सम्मली  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार इस  तथूय  से  अवगंत  है  कि  दिल्‍ली  में  दिन  प्रतिदिन  नागरिक  जीवन  असुरक्षित
 होता  जा  रहा

 क्या  दिल्‍ली  में  14  जल  1973  को  एक  युवा  टेलिफोन  आपरेटर  को  छूरा  मर  दिया

 गया  और

 पाग  es
 lac यदि  तो  इस  सब  में  कितने  द्य ॥  ह  LAN  | है|  LOA तार  किया  गया

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्रों  Yo  एच०  जी  ।  यहँ  सही
 । नहीं

 श्रीमान  ।

 अभी  तक  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  हुई  अपराधी  को  पहचानने  और  पकड़ने  के  सतत

 प्रयत्न  किय जा  रहे  हैं

 पथ  पलट  का  निर्माण
 लघु

 उद्योग  क्षत्र  के  लिये  आरक्षित  करना

 2505.  भी  मघ  लिमय े:  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  eg  पेस्टਂ  का  निर्माण  सरकार ने
 लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  आरक्षित

 रखा  द

 क्या  fear  आदि  विदेशी  कम्पनियां  अपनी
 मंजूर

 शुदा  क्षमता से  कहीं  अधिक

 उत्पादन  कर  रही

 यदि  तो  टूथ  टूथ  ब्रुश  आदि  जसे  सौन्दर्य  प्रसाधन  और

 प्रसाधन  सामग्रियों
 के  उत्पादन  में  संलग्  इन  कम्पनियों  और  अन्य  वि  कम्पनियों  के  उत्पादन

 संबंधी  आंकड़े  कया  हैँ  ;

 क्या  सरकार  इन  विदेशी  कम्पनियों  को  अपनी  पुरानी  पंजीकृत  क्षमता  बराबर  उत्पादन

 करने  के  लिए  आदेश  ताकि  लग  उद्योग  क्षेत्र  विकास क़र  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )  et

 तक नो को
 विकास  के  महानिदेशालय  में  दर्ज  git  विदेशी  कम्प  नियों ने  कुछ  वस्तुओं  की

 अपनी  लाइसेंस  प्राप्त/पंजी कृत  : क्षमता  से  अधिक  उत्पादन किया  है

 तकनीकी  etic  दमें  विदेशी  कम्पनियों  द्वारा  1972  में  निर्माण

 की  गई  तथा  उत्पादित  वस्तुएँ  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न है

 तथा  विदेशी  कम्पनियों  संबंधी  सम्पूर्ण  मा  पर  विचार  किया  जारहा  है  iF
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 विवरण

 1972 सं  सीमित  तथा  उत्पादित
 वस्तुएं

 मी ०  टनों

 क्रम  विदेशी  कंपनी  का  नाम  ताव  eq  cy  दस  ha

 स०  पाउडर  क्रीम  ट  लकम  I)
 तथा  स्नो  पाउडर

 a

 1.  पि०  न्दुस्तान  लीवर  लि०  1,  31,405  1,184  78  678  जानकारी

 बम्बई |  उपलब्ध

 नहीं
 है

 q

 rate  ere  tera

 3,585  743  90  604  0.0

 प्रा०

 Fo

 बीचम
 )  प्रा०  68  ”

 मे०  61  69 4  वारक्ष  वेलकम  एण्ड  0.0

 कम्पनी  प्रा०

 मे०  ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज  84 5  0.0

 लि०  बम्बई  ।

 Ho  रेकिट  एण्ड  कोलमन  आफ  oe  67  2.0

 इंडिया  fo,  कलकत्ता  |

 मे०  सीमा  आफ  इंडिया  लि०  oe  1,064  51  368  8.0

 बम्बई  |

 मे०  जानसन  एण्ड  जानसन  क ैके  235  0.0

 बम्बई  |
 क्टर  sane

 समानान्तर  बम्बई  योजना

 2506.  श्री  मधु  लिमये :  क्यो  योजना  मंत्री यह  बताने  की  करेंगे कि  1

 क्या  कमी  के  सम्बन्ध  में  कांग्रेसी  योजना के  बारे  में  महाराष्ट्र  के  मुख्य  मंत्री  के  भाषण

 कौ  यदि  एन०  आई०  रिपोर्टे  की  ओर
 सरकार  का  ध्यान  दिलाया  गया

 क्या  केन्द्रीय  सरकार
 को  समानान्तर  बम्बई सहित  महाराष्ट्र  सरकार

 की  अन्य  उन
 योजनाओं

 की  जानकारी  है  जिनसे  बम्बई  से  लगी  हुई  विशाल  भूमि से  200080  के  संसाधन  समाप्त  हो  जाएंगे

 और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कृषि  तथा  औद्योगिक  विकास के  पूंजीगत  संसाधन  भी  समाप्त  हो

 और

 यदि
 तो  इस  बारे  में

 केन्द्रीय  सरकार  को
 क्या  प्रतिक्रिया

 योजना  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  मोहन  :
 $  यह  स्पष्ट नहीं  हैं  कि  महाराष्ट्र

 के  मुख्यमंत्री  के  भाषण  की  किस  यू  ०  एन०  आई०  का  माननीय  सदस्य  उल्लेख कर  रहे

 केन्द्रीय  सरकार  को  इस  प्रकार  की  कोई  स्कीम  प्राप्त  नहीं  हुई

 प्रश्न नहीं  उठता  ।
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 17  1895
 लिखित

 उत्तर

 दिल्‍ली  के  थानों में  निर्दोष  लोगों  ों  यातना  देना  और  पीटना

 2507-  हों  मनोरंजन  हाजरा  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्‍ली  के  थानों  में  निर्दोष  लोगों  को  बंब  रता  पूर्ण  यातना  देने

 और  पीट  जाने  की  ओर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो इस  भ  सरकार  के  नोटिस  में  कितने  मामलों  को  लाया  गया  और

 इन  शिकायतों पर  कया  कार्यवाही  की
 गई

 ?

 गृह  मंत्रालय  उप-मंत्रों  एफ०  एच ०  जी

 ऐसी  दो  शिकायतें  ध्यान  में  BYE:  है
 ।

 पहलों  शिकायत  का  सम्बन्ध  एक  उपनिरीक्षक  द्वारा  शाहदरा  पुलिस को  हिरासत में

 एक  अभियुक्त  को  Det  से
 सब

 डिविजनल  मजिस्ट्रेट  द्वारा  जांच  की
 गई  थी

 ।  जांच  रिपोर्ट

 के  आधार  पर  भारतीय  दण्ड  संहिता  का  धारा  308  के  अंतगर्त  एक  मामला दल  feat  गया  भर  दो

 उप  निरीक्षकों  को  मित्तल  कर  दिया गया  ।

 हौज
 खास  पुलिस  से

 सम्बन्धित  दूसरी  शिकायत
 जो  समाचार

 का  विषय
 feet  पुलिस

 की  सतकंता  शाखा  ara  की  गई  जांच  में  आरोप  सिद्ध  नहीं

 ज्यों  में  टेलीविजन  सेटों  का  निर्माण  क  लिय  भारतीय  इलक्टानिक्स  निगम  द्वारा  राज्य

 सरकारों  के  साथ  बातचीत

 2508  भो  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि

 (*)
 भारतीय  इलेक्ट्रोनिक्स  निगम  टेलीविजन  सेटों

 के
 विपणन

 और  निर्माण  के  लिये  राज्य

 सरकारों  के  साथ  बातचीत  कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में
 अब

 तक  कितनी  प्रगति  हुई

 किन-किन  राज्यों  के  साथ  बातचीत  हुई

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इल  क्ट्रानिक्स  मंत्री  »  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष

 मंत्री  इन्दिरा  गांधी  )  :
 (#)

 तथा  इलेक्ट्रोनिक्स  कारपोरेशन  आफ  इंडिया  ने  एक

 ऐसी  योजना  बनाई है  जिसके  अंतगर्त  ) war (@) WT ATH  या  उनके  प्रशासनिक  नियंत्रण  में  काम

 वाले  औद्योगिक  यूनिटों  की
 टेलीविजनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  तकनीकी  जानकारों  दी

 जायेगी
 और  उनके  क्वारा  तैयार  किये  गये  टेलीविजन  कारपोरेशन  के  अपने  नाम से  बाजार  में  भेजे  जायेंगे  ।

 जानकारी  के  अंतरण  के  लिए  दोनों
 पक्षों

 को
 स्वीकार  व्यवस्था  करने  के  बारे में  बातचीत  चल  रही

 केरल
 राज्य  सरकार  के  एक  उद्योग  केरल  इलैक्ट्रानिकी  विकास  निगम  के  साथ  बातचीत

 की
 जा

 रही  इसके
 रान  राजस्थान  तथा  उडीसा  राज्य  सरकारों  के

 साथ  भी  बातचीत  जिन्होंने  इस  सम्बन्ध
 में  अपनी  रुचि  प्रकट  की
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 गाजियाबाद  के  एसडीएम  द्वारी  सीमेंट  परिजनों  का  जारी  किया  जाना

 2509.  Wt  चन्द्र  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  प्लाट के  आकार  और  निर्माण  काय  का  स्थिति  को  ध्यान में  रखे  बिना  हे  प्राइवेट

 मकानों  के  निर्माण  के  लिए  गाजियाबाद के  एस०  डॉ  एम०  का  कार्यालय  10  बोरो  सीमेंट  के

 मिट  प्रति  सप्ताह  जारी  कर  रहा

 क्या  एक  या  दो  परमिट  जिन  व्यक्तियों  ने  ल  लिये  हैं  उन  मामलों  में  अतिरिक्त

 सीटों  का  जारी  किया  जाना  भी  बन्द  कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  आगामी  मानसून  को  ध्यान  में  रखते  इस  कार्यवाही  से  भवनों को
 भारी  नुकसान  होने  की  सम्भावना  है  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार  स  राज्य

 सरकार  को  इस  मामले  में  लिखा  गया है
 तथा  प्राप्त  होने  पर  जानकारी  सदन

 में  प्रस्तुत  कर  दी

 जायेगी

 उत्तर  प्रदेश  मं  सीमेंट  की  कमी

 2510.  श्री  प्रबोध  चन्द्र  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  not  करेंगे कि

 क्या  सरकार
 को

 पता
 है  कि

 गाजियाबाद
 में

 सीमेंट  की  अत्यधिक  कमी
 है

 और  1973

 में  वहां  पर  सीमेंट  के  वितरण  पर  नियंत्रण  लगाने  से  घरों  का  निर्माण-कार्य  रुका  हुआ

 द  का  निरीक्षण  करने  के  faa  कर्मचारी  अपनी  छुट्टी  को  की  स्थिति  में

 क्या  सीमेंट  को  अनुपलब्धता  के  क।रण  सरकारी  कर्मचारी  प्रभावित  हुए
 है

 क्योंकि
 निर्माण

 नहीं  होते
 है

 और

 इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  कौन  से  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (att  प्रणब  कुमार  :  और
 (a

 ख

 बाद  में  सीमेंट  की  सम्पूर्ण  देश  में  हो  रही  सीमेट  की  कमी  का  ही  एक  अंग  इसका

 कारण  बिजली  की  अत्यधिक  कुछ  कारखानों में  कोयले  और  पानी  आदि  को  कमी  है  ।

 इसलिये  यह  असंभव
 नहीं  है

 हैं  fe  कछ  हद  तक  गाजियाबाद  में  सरकारी  वक्मंचारियों  यथा  अन्य

 के  द्वारा  आरंभ  किये  गये  निजी  निर्माण  कार्य  पर  इसका  प्रभाव  पड़ा  मेरठ  जिले  को  जिसको

 एक  तहसील  गाजियाबाद  है  किया  गया  सीमेंट  संभरण  निम्न प्रकार है

 1971  88135  Alo  टन

 1972  91895  मा०  टन

 1973  33151  म!०  टन

 से

 विकास  cor  औद्योगिक  परियोजनाओं  और  गह  निर्माण  ara  में  द्वतीय  को  कम  प्राथमिकता

 दी  जाती है  ।

 राज्य  में  सीमेंट  के  समान  वितरण
 क

 1  सुनिश्चय  करने
 के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार ने

 9  1973  को  सीमेंट  की  खुदरा  बिक्री  को  विनियमित  करने
 के

 लिये  आवश्यक  वस्तु
 1955  के  अन्तगंतਂ  उ०प्र०  सीमेंट  नियंत्रण  आदेश  जारी  किया है  गाजियाबाद

 को  सीमेंट

 शीघ्र  संभरण  करने  के  सीमेंट  कारखानों  को  भी
 निदेश दे  दिये  गयें  हँ

 ।  जैसे  जसे  बिजली  में

 कठौती  कम  होती  देश  में  सीमेंट  की  उपलब्धि  में  सुधार  होता  जायेगा  ।
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 8  1973
 लिखित  उत्तर

 राज्यों  वारा  शिक्षित  बेरोजगारों  परਂ  किया  गया  व्यय

 2512.  शी  हरि  किशोर  fag  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शिक्षित  बेरोजगारी  को  राहत  पहुंचाने  के  प्रयोजन  हेतु  राज्यों  द्वारा  नियुक्त  की

 गई  50  करोड़  रुपये  की  राशि  के  बारे  में  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बाते  कया ह  ?

 योजना  मंत्रालय  मे  राज्य  मंत्री  सोहन  मारिया )
 और  farfara  बेरोजगारी

 को  रोजगार  के  अवसर  सुलभ  करनें  के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों को  नी  धनराशि  आवंटित

 की  गई  माननीय  सदस्य  उसका  उल्लेख  कर  रहे  इसका  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :-“

 रुपयें }

 संक्षिप्त  विवरण स्कीम  का  नाम  आबंटित  -1972-  अनुमानित
 धनराशि  73  में  भ  किया

 अनुमानित  गया रोजगार

 व्यय
 नज

 1  2  3  4

 प्राथमिक  दिक्षा  का  विस्तार  और  अध्यापकों  को  Frafaa  30.00  29.94  51,388

 तथा  कोटि  में  सुघार  |  और  स्कूल  खोलना

 कृषि  सेवा  केन्द्र  च  किसानों  को  कृषि  निवेदन  0,42  0.41  792

 तथा  देने  के  लिए

 wig  सेवा  तथा  व्यापार

 केन्द्र

 3.  उपभोक्ता  सहकार  भण्डार  ,  विकास  क्षमता  वालें  0.50  0.58  694

 सहकारों  भण्डारों

 को
 सुदूर

 करना  |

 ग्रामीण  इंजीनियरी  सर्वेक्षण  सिचाई  और  पीने  2.79  1,43  3,461

 के  पानो  और  सड़क  सुविधायें
 आदि के  प्रवधान  वाली

 स्कीमें  तयार  करने  के  लिए

 ग्रामीण  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण

 करना |

 5.  छोटे  उद्यमियों  को  वित्तीय  लघु  उद्योगों  को  स्थापना
 के

 13.00  .10.00  5,000

 सहायता  |  लिए  छोट  उद्यमियों  को

 वित्तीय  सहायता  |

 6.  बाढ  नियंत्रण  और  इसको के  अन्तगंता  वा  भिन्न  6.06  6.06  2,530

 बिजली  afcaisariw  जमीं  राज्य मैं  fend,  लिज

 और  बाढ  नियंत्रण  परि

 Asta  की  जाँच  की

 ध  ne  nn जाती  है
 |

 क
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 7.  सड़क  परियोजनाओं की  ata  पांचवीं  योजना  कार्यक्रमों
 ey  0.90  0.68  3,332

 में  शमिल  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  क्षेत्र की  जिन  सड़क

 परियोजनाओं  पर  विवार

 फिया  जाना है  उनके  बारे

 में  जांच  और  परियों  जना

 रिपोर्ट  तयार  को  जानो

 ह

 8.  ग्रामीण  जलपूर्ति  के  लिए  के  स्थायी  0  44  0.32  611

 कल्प  एकक  |  रुप  से  असुविधा  वाले  क्षेत्रों

 में  ग्रामीण  जलपूर्ति  स्की  मों

 के
 लिए  विस्तृत  योजनायें

 त्या  अनुमान  तयार  करने

 के  बारे  में  आयोजन  और

 अभिकल्प  एकांक्षों  की

 स्थापना  के  लिए  100

 केन्द्रीय  .  सहायता  दी

 जाती है

 राज्यों  तथा  संघ  शासित  क्षेत्रों  rales  के  अन्तर्गत  राज्यों  27.00  26.18  3,70,000

 के  लिए  विशेष  रोजगार  तथा  संघ  बासित  क्षेत्रों  में

 क्रम  |  fafera  तथा  अशिक्षित

 दोनों  प्रकार  के  लोगों  के

 लिए  शहरी  तथा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  अनेक  रोजगार

 स्कीमें  तयार  तथा

 कवित की  हैं  ।

 a  i

 बिहार  में  उद्योगों  की  स्थापना  fad  लाइसेंस  जारी  करना

 2513.  भी  हरि किशोर  सिह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वर्ष के  दौरान  उत्तरी  बिहार  में  उद्योगों  की  स्थापना करने  के  लिए  कितने  लाइसेंस

 लारी  किये  और

 लाइसेंस  नारियों  द्वारा  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  कायें  में  कितनी  प्रगति  हुई
 ?

 ऑद्योगिक
 विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रोद्योगिकी

 मंत्री  ato  सुब्रहमण्यम  )  *

 और  (*) बहार  में  किसी 161-1973  से  30-6-1973  तक  की  अवधि  में  उत्तरी

 औद्योगिक  उपक्रम  की  स्थापना  करने के  लिए  कोई  लाइसेंस  अथवा  भाशय  पत्र  नह  मा

 गया |
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 17  1895  लिखित  उत्तर

 टेलीफोन  बिलों  को  बकाया  राशि  की  वसूली

 2514.  श्री  एन०  शिवप्पा

 भी  पो०  गंगादेवी

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 कलकत्ता  और  दिल्लो  के  बड़  टे  लॉफोन  जिलों  के  टे  लोफोन  बिलों  को  बकाया  राद  क्या

 किन  जिलों  में  सबसे  अधिक  राशि  बकाया  और

 (7)  बकाया  राशि  को  aga  करने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :

 4-4-1973  को

 बम्बई  फोन्स  83.39

 चै  '50  28

 दिल्‍ली  फोन्स  111  64

 (31-12-72  तक
 जारी

 किए  गए  बिलों  के  संबंध
 ध

 दिल्‍ली  टेलीफोन  जिला  ।

 (77)  टेलोफोन--राजस्व  की  बकाया  रकम
 को  वसूलो  को  हमेशा  एक  अत्यंत  महत्वपूर्ण  मामले  के  रूप

 में  लिया  जाता  है  राजस्व-वसूली  का  संभव  तरी  का  यह  है
 कि

 निर्धारित  तारीख
 को  बिल की  अदायगी  न  करने

 पर  उपभोक्ता  का  टेलीफोन  काट  दिया  जाय  ।  तथा  टेलीफोन  पर  उपभोक्ता  को  याद  दिलाने  के  बाद  ही

 यह  कदम  उठाया  जाता  है  ।  खेलो  फोन  काटने  के  बाद  व्यक्तिगत  संपर्क  स्थापित  करके या  पत्र  व्यवहार कर  वसूली
 की  जाती  है  ।  यदि  ये  उपाय  प्रभावहीन  साबित  होते है  तों  वसूली  की  संभावनाएं  सुनिश्चित  करने  की

 बाद  प्राइवेट  उपभोक्ताओं  के  मामले  में  कानू नी  कार्येवाह्दी  की  जाती  है  ।  जिन  उपभोक्ताओं  पर  टे  ली  फोन  बिलों

 को  रकम  बकाया  होतो  है  उनसे  इस  रकम  को  वसूली  के  लिए  डाकतार  विभाग  योजना  बद्ध  तरीके  से  प्रयास

 करता  पूरानी  बकाया  रकमों  को  वसूली  के  लिए  विभाग  ने  पिछले  सल  से  एक  विशेष  अभियान

 चलाया है  ।

 टे  लीफोन  के  बकाए  को  जो  रकमें  ऊ  पर  दिखाई  गई  उनमें  सरकारी  विभागों  के  ऊपर  बकाया  रकम  और

 उन  बकाया  बिलों की  राशि  भो  शामिल  जिनपर  अदालती  कार्यवाही  हो  रही  है  ।  ए  से  मामलों की  अलग

 से  जांच  की  जा  रही  है  ॥

 दिल्लो  में  फ्रासबार  एक्सचेंजों  का  कार्यकरण

 2515.  थो  एन०  शिवप्पा  :

 थी  पी०  महादेव

 क्या  संकार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  t

 (a)  क्या  दिल्लो  के  क्रास बार  एक्सचेंज  सुधार  रुप  से  कायें  नहीं  कर  और

 यदि  तो
 क्या

 कोई  सुधार  किये  ग्य  हूं  और  यदि  तो
 क्या
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 संचार  मंत्री  gare  नवीन  बहुगुणा  )  :  (#)  दिल्लो  के  क्रास बार  एक्सचेंज  उपस्करों में

 सीटों  में  कूछ  कमियां  और  निर्माण  संबंधो  कुछ  खराबियां  ध्यान  में  आई  हू  और  इसलिए  ये  एक्सचेंज
 अच्छे  स्तर  को  सेवा  नहीं  देर हैं  ।

 सीटों  की  अच्छा  तरह  जांच-पड़ताल  के  बाद  इनमें  जो  खराबियाँ  पाई  गई  है  उन्हे दुर  करने  का

 फसल  किया  गया है  ।  दिल्‍ली  के  जोरदार और  जनपथ  एक्सचेंजों  में  खराबियां  दूर  करने

 का  काम  चल  रहा  है  ।-

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  एककों  काय  क  पर्यवेक्षण  तथा  मूल्यांकन  के  लिये  एक  उच्चस्तरीय  निकाय

 2516.  शनी  एम०  कल्याण सुन्दरम  :  |

 भी  धमाका  अफजलपुरकर  :

 कया  योजना  मंत्री  योजना  आयोग  को सुदृढ  करने  के  लिए  उसमें  विशे  षज्ञों  और  व्यवसायियों  को  शामिल

 करने के  बारे  में  9  1973  के  तारांकित प्र  दन  संख्या
 1031

 के
 उत्तर

 के
 सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कपास
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  एककों  के  कार्य  पर्यवेक्षण  तथा  मुल्यांकन के  लिए  पूर्ण क्रम  से

 प्रधान  मंत्री  के  अधिकार  क्षत्र  में  एक  निकाय  स्थापित  करने  का  fara  किया  और

 (a)  यदि  तो  निकाय  के  सदस्य  कौन  होंग  तथा  इसके  et  क्या  होंगे  ?

 योजना  मंत्रालय  राज्य  मोहन  :  हां  ।

 प्रबोधन  तथा  मूल्यांकन  एकक  में  एक  सलाहकार  तथा  त।न  अन्य  परामर्शदाता  होंगे  ।  एकक
 उर्वरक  तथा  सिंचाई  जैसे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  में  अथ॑-व्यवस्था  की  प्रगति  का  प्रबोधन  करेगा

 प्रवान  मंत्रो  को  तिमाही  रिपोर्ट  भेजेगा  जिसमें  इन  क्षत्रों  की  वास्तविक  उपलब्धियों  के  साथ-साथ

 तई  परियों जना  ओं  को  बताने को  प्रगति भी  बताई  ATT गी  ।  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  की  परियोजनाओं के  कार्या

 वयन  से  पंबंघधित  आंकड़ों  का  भो  बारीकी  से  विदेश  षण  करेगा  तथा  उपयुक्त  उपायों  का  सुझाव  देगा  ।

 एन०  एस०  आई०  ato  के  बार  में  सिन्हा  समिति  का  प्रतिवेदन

 2517.  श्री  अरविन्द  एम०  पटेल  :

 at  Sto  पी०  जीजा  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः  :

 क्या  एन०  एस०  आई०  सी  ०
 के  बारे  में  सिन्हा

 समिति
 ने

 अपना  नाप  वुमन  प्रस्तुत कर  दिया  और

 यदि  ही  तो  उक्त  प्रतिवेदन  को  मुख्य  बातें  क्या हू  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  जियाउर  रहमान
 जी  हां

 रिपोर्ट  में  प्रमुखरूप  से  निम्नलिखित  विषय  लिये  गये  है

 (1)  किराया  खरीद

 (2)  उमकस्णीं  को  पटट्दॉरी  सैया  परामददात्रीं  सेवा

 तरकारी  खरीद  ; (3)  विपणन  त

 छिद
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 (4)  आद्य रूप  विकास  और  प्रशिक्षण  तथा

 (5)  औद्योगिक  इलाहाबाद

 तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  हारा  बनाये  गये  कथित  नार

 2518.  भी  एस०  एक  मरुगनन्तम

 श्री  ato  मायावी

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  किः

 क्या
 तामलनाड क: ... | थ

 he
 मुख्य  मंत्रो

 ने  दो
 नथ  नारे--इण्डिया  फार

 इडियट्स
 वासियों के

 लिए  )  और  मिलन डू
 फार  तमलियन्स  तमिल वासियों  के  sag

 और

 यदि  at,  तो  इस  चारे  में  केन्द्रीय  कार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 गृह
 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  )  सर  पर  संदिग्ध

 में  प्रस  रिपोर्ट  re  |

 सरकार  से  सम्बद्ध  aga  भेजने  के  लियें  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 परिवेशी  टायर  निर्माता  कम्पनियों  की  उत्पादन  क्षमता

 2519.  श्री  एस०  ए०  सरुगनन्तम  कया  औद्योगिक  मंत्री  यह  बताने की  कपा  करेंगे  कि

 भारत  में  टायर  बनाने  वाली  विदेशों  कम्पनी  की  क  ल  उत्पादन  क्षमता  कितनी  हैं  और  एन  का  वास्तविक

 उत्पादन  कितना  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रणब  कुमार  :  भारत  में  विदेशी  we

 ली  कम्पनियों  की  मोटर  गाड़ियों  के  टायर  बनाने  की  लाइसेन्स  प्राप्त/स्वकृत  क्षमता  36,45,000

 टायर  कप  1972  तथा  1973  में इन  कम्पनियों  में  कूल  उत्पादन

 इस  प्रकार  हुआ  zi

 ae  टायरों को  उत्पादन  संख्या
 आसानी  पय

 1972  न  40, 38,  100

 1973  से  e  15,211,552

 बंगाली  फिल्मों  का  निर्माण  करने  क  लिये  सशक्त  भारत  बंगलादेश  परियोजना

 2520.  श्री  समर  गुह  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बंगाली  फिल्‍मों  का  निर्माण  करने  के  लिए  संयुक्त  भारत  बंगलादेश  परियोजनाएं

 mera  करने  के  लिए  बंगलादेश  सरकार  ने  विशेष  रुचि  दिखाई

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्योरा  क्या  है

 8%
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 ग  क्या  oo ATTA-F TAT  संयुक्त  fea  निर्माण  उद्यमों  लिए  इस  प्रस्ताव  का  ब्यौरा

 तैयार  करने  के  लिए  पिछले  छः  महीने  से  कोई  रचनात्मक  कदम  उठाने  में  भारत  सरकार  विफल

 रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 सरकार सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री
 धमंवीर

 से

 को  बंगला  फिल्‍मों  के  निर्माण  संयुक्त  भारत-बंगलादेश  परियोजनाओं  के  लिए  बंगलादेश

 सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 डाक-तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिये  केरल  में  et  रों  et  निर्माण

 2521.  श्री  Yo  Fo  गोपालन  :

 शो  व्यालार  रवि  :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  डाक-तार  विभाग  के  कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  के  निर्माण

 के  लिए  सरकार  के  विचाराधीन  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  ऐसे  प्रस्तावों  की  मुख्य  बातें  कया

 संचार  मंत्री  हेमवती नन्दन
 :  (*)  जी  हां  ।

 केरल  राज्य  में  35  स्थानों  पर  1  करोड़  33
 लाख  रुपयों

 की  लागत  से  480  क्वाटर

 यूनिटों  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  है  ।  किन्तु  इनका  निर्माण  art  सामग्री  और  वित्तीय  साधनों  के

 उपलब्ध  होने  पर  निभा  करेंगा  ।

 योजना  आयोग  को  स्वीकृति  के  लिय  पड़ी  परियोजनाएं

 2522  श्री  व्यालार  क्या  योजना  मंत्र  यह  बत  ने  की ।  नर
 कपा  करेंगे

 केरल  की  सरकारी  क्षेत्र की  एजेंसियों  द्वारा  योजना  आयोग की  स्वीकृति  के  लिए  भेजो

 गई  परियोजनाओं  की  मुख्य  बातें  क्या

 इन  परियोजनाओं  पर  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  और

 क्या  राज्य  के  पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  इन  परियोजनाओं

 को  11621.0  स्वीकृत  करने
 .

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  से  केरल  सरकार

 केरल  से  क्षेत्र  अभिकरणों  को  योजना  आयोग  के  पास  स्वीकृति  के  लिए  कोई  भी

 योजना  बकाया  नहीं  पडी  है  ।
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 दिल्‍ली में  लाइसेंसशुदा  स्थानों  क  अतिरिक्त  अन्य  स्थानों  पर  पोस्टर  लगान  पर  रोक  लगान  संबंधी

 प्रस्ताव

 2523.  शी  उमराव  अफजलपुरकर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेगे  कि

 क्या  दिल्ली कास  में  स्थानों  के  अतिरिक्त  अन्य  स्थानों  पर  पोस्टर  लगाने पर  रोक  लगाने  का  सरकार  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  watz

 ि

 द  दिल्‍ली  नगर

 निगम  के  आयुक्त  द्वारा  जारी  की  गई  सार्वजनिक  सूचना  ,  जिसमें  उसने  उल्लिखित

 इत्यादि  पर  नोटिस  था  अन्य  कागज  fat  की  रोक  लगाई  गई

 हैं  की  एक  प्रति  संलग्न  है  ।  इस  आदेश  का  उल्लंघन  करने  वाले  व्यक्ति  के  विरुद्ध  दिल्‍ली

 नगर  निगम  अधिनियम  की  धारा
 397

 तथा
 398  के  अन्तर्गत  कारवाई  की  जा  सकती

 में  रखा  गया  ।  देखि य  संख्या  एल०  eto  5357/73]

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  बनाये  गये  वर्तमान  उपनियमों  के  अन्तर्गत  पोस्टर/बिल

 नगर  पालिका  ara  अपने  क्षेत्राधिकार  के  विभिन्न  भागों  में  लगाये  गये  म्यूनिसिपल  नोटिस

 बोर्डों  पर  ही  नगरपालिका  की  gatqafa  से  निश्चित  दरों  के  भुगतान  पर  चिपकाये  जा  सकते

 अन्य  स्थानों  पर  पोस्टरों  को  चिपकाने  की  इजाजत  नहीं  है  तथा  ऐसा  करने  पर  पंजाब
 नगरपालिका  1911  की  धारा  188  तथा  199  (I)  अंतगर्त  कारवाई

 की  जा  सकती है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता ।

 गोरखपुर  जिल  (Tomo)  का  विकास

 2524.  प्रो०  एल०  एल०  सक्सेना  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 am  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  विशेष  रूप  से  गोरखपुर  जिले  का  औद्योगिक  दृष्टि

 से  अत्यधिक  पिछड़ापन  देखते  इस  क्षेत्र  का  औद्योगीकरण  करने  और  इस  देश  के  शेष

 भाग  के  साथ  लाने  क  लिए  कोई  निश्चित  प्रस्ताव  सरकार  के  और

 क्या  इस  क्षेत्र  का  द्रुत  से  औद्योगिकीकरण  करने  के  प्रशन  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  इस  क्षेत्र  का  व्यापक  करने  का  विचार  है  और  यदि  तो  कब  तक
 ?

 देश के  पिछड़े  क्षेत्रों का  तेजी  से  औद्योगिकरण ब

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप मंत्रों  जियाउर  रहमान  :  और

 (@) ta
 oe

 करने  दे
 विचार  से

 केन्द्रीय  सरकार  इन  क्षेत्रों  में  औद्योगिक  एकक  स्थापित  करने  के  लिये  सहायता  तथा

 Searer  योजनायें  शता  कर  tk  1  gat  उतार  त  से  is  से  से  9.0 11.0  लिस  को  at.

 राज्य  के  उन  36  जिलों  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  है  जिनकों  उनमें  उद्योग  स्थापित

 करने  के  लिये  वित्तीय  संस्थाओं  से  रियायती  दर  पर  वित्त  प्राप्त  करने  के  लिये  चुना  गया  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  उत्तर  प्रदेश  के  कुल
 6

 जिलों
 में  से  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के

 3
 जिले  केन्द्रीय

 सहायता  के  पात्र तक  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  पूर्वी  उत्तर
 प्रदश ह्त द् >> ये  के  लिये  एक  संतो  feere: प्राधिकरण  की  भी  स्थापना  की  है  जिसे  ह “अपर्वाचल  निगमਂ  कहते  है  ।

 87
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 भारत  के  औद्योगिक  विकास  बैक  द्वारा  गठित  एक  संयुक्त  संस्था नात्मक  अध्ययन  दल
 नेਂ  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सर्वेक्षण  के  भाग  के  रुप  में  1971  में  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश
 के

 जिलों
 की

 औद्योगिक  क्षमता  का  सर्वेक्षण  किया
 ।

 लघु  उद्योग  विकास  कानपुर
 में  भी  लघु  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  विद्यमान  विभव  का  सुनिश्चित  करने  के के  विचार

 से  गोरखपुर  जिले  सहित  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  जिलों  का  सर्वेक्षण  कियां  है
 ।

 मांगों  को  जांच  करन  क  लिये  नाराज़  उद्योग  का  अध्ययन

 2525.  श्री  डी०  पो०  जडेजा

 श्री  वकारि या

 क्या  औद्योगिक  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कागज  की  मांग  की  जांच  a  के  लिए  उनके  मंत्रालय  ने  कागज  उद्योग

 का  अध्ययन  कर  लिया  है  और  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  किन  उपायों  की  जरूरत
 होगी

 और

 )  यदि  at,  तो  किये  गये  अध्ययन  का  क्या  परिणाम  निकला ?

 star औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  प्रणब  कुमार

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कागज  तथा  गत्ते  की  क्षमता  और  उत्पादन  ण  लक्ष्यों

 का  अनुमान  15  लाख  मी०  टन  एवं  13.3  लाख  मीट्रिक  टन  लगाया  गया  है  ।

 इस
 लक्ष्य  को  पूरा  करने  के  लिए

 लगभग  5
 लाख  मीट्रिक

 टन  की
 अतिरिक्त  क्षमता  उत्पन्न

 करनी  पडेगी  ।  इस  क्षमता  को  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैँ  ।

 केन्द्रीय  नई  दिल्लो  के  तार  कर्मचारियों  हारा  काम  करोਂ  आन्दोलन

 2526.  श्री  ae  नायक :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 am
 नई  दिल्‍ली के  केन्द्रीय  तारघर  के  तार  कर्मचारियों ने  कुछ  समय  पहलें  धीरे  काम

 करोਂ  आन्दोलन

 क्या  इस  अवधि  के  दौरान  डाक  अधिकारियों  ने  तार  साधारण  डाक  से  भेजे

 क्या  इस  सम्बन्ध  म  कोई  अधिसूचना  जारी  महीं  की  गई  थी  और  डाक  अधिकारी

 तारों  को  स्वीकार  करते  और

 क्या  इस  प्रकार  की  अनेक  शिकायतें  की  गई  है  कि  उन्होंनें बिना  किसी  प्रयोजन

 के  अपना  धन  बरबाद  और  तो  इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  करती

 क्रिया है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नंदन
 और

 (a)  जी  अप्रेल  1973

 में  चलाया गय  था  ।  इस  अवधि  दौरान  तारों  पर

 Senet,  व्यक्तियों  के  पहुंचने  और  प्रस्थान  करने

 की

 सूचनाओं  के  तारों  का  पारेषण  किया तेज
 गया  था

 ।
 बकाया  दूसरे  तार  अन्य  उपलब्ध  तेज  साधनों  से  उनके  गन्तव्य  स्थानों  को  भेजे

 गए  थे  |

 इस  बारे  में  एक  प्रेस  विज्ञप्ति  जारी  की  गई  थो  जिसमें  तार  भेजने  वालों  को  तारों
 के  पारेषण  में  विलंब  होने  के  बारे  F  क्र  fear  गया  था  सभी  डाक  अधिकारियों

 दी  की
 wy A afat  लिख  गी  लि  वे

 ला  दिन ्ण भजन
 कात

 को
 x  ra  सभी  ही



 777  कतयल्‍एगएयतल्‍एइएतएयएए  ण कटणणणणकलणणणणावल
 1973  लिखित  उत्तर

 कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थी ं।

 उड़ीसा  में  रूसो  सहायता-प्राप्त  परियोजनाओं  को  संभाव्यता  को  जांच

 2527. थी  बदली  नायक  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  उडीसा  में  रूसी  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  की  संभाव्यता की  जांच  करने

 के  लिए  भारत  सरकार  ने  रूसी  दूतावास  से  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  है  और  इस  बारे  में  रूसी  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  ह ै?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  जी  नहीं  ।

 oat  SOUl प्रश्न  al

 कोयले  को  कमी
 के

 कारण  औद्योगिक  उत्पादन  हं  कसी

 2528.  श्री  बक्शी  नापक  :  औद्योगिक  विकास  मंत्री  ag  बताने  की  छुपा  करेंगे

 कि

 क्या  देश  में  कोयले  की  कमी  के  कारण  अधिकांश  कारखानों  में  उनके  औद्योगिक

 उत्पादन  में  काफी  कमी

 क्या  इसके  परिणाम  स्वरूप  जितने  जन  घण्टों  की  हानि  उसके  बारे  में  कोई

 अध्ययन  गया  ह

 क्या  औद्योगिक  गतिविधियों  में  कमी  आ  जाने  के  कारण  अनेक  करारों  को  पुरा
 न

 कर
 सकने

 की  वजह  से  बिदेशी मुद्रा
 की

 ort  में
 काफी

 कमी  हो  गई
 और

 इस  बारे  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  fasta  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रों  ato  :  से

 कोयले  की  सप्लाई  में  कमी  के  करण  ईशपाल  उष्म  उर्वरक  तथा  सीमेंट  जेसे

 उद्योगों  के  उत्पादन  पर  कुछ  तक  प्रतिकूल  प्रभाव  पडा  है  इसकी  वजह  से  जन  घंटो  की  हानि

 तथा  निरेत  से  होने  वाली  अय  में  कमी  के  बर  मं  SH  ain  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 tat  तथा  परिवहन  के  अन्य  साधनों से  कोयले  के  लाने-लेजाने  के  पर  विचार

 करने  के  लिए  इस्पात  व  खान  मंत्रालय  ने  एक  उच्चस्तरीय  समिति  का  गठन  किया है  ।

 दिल्‍ली  से  गढ़वाल  भेजे  गये  तार  ओर  तार  मनीमाउंर  की  विलम्ब  से  डिलीवरी

 2529.  कुमारों  कमला  कुमारों  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 ~

 a  (®) ~
 वर्ष  1973  में  अब

 तक  दिल्ली  स्थित  डाकखानों  से
 feat

 तार  और  तार
 मनी भा डर

 ह

 प्रत्येक  टेलीग्राम  और  तार  मनीआडंर  की  डिलीवरी  में  कितने  दिन

 Fat  उक्त  डाक  की  डिलीवरी  सामान्य  डाक  की  डिलीवरी  की  तुलना  में  धीमी
 गति से

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 $9



 Written  Answers  August  8,  1973

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  जून  और  1973  के  दौरान

 13  तार  और  तार  मनीआर्डर  वितरित  किए  गए  इससे  पहलें  की  अवधि  के  तारों  का

 रिकार्ड  नष्ट  कर  दिया  गया  है  ।

 (a) & (a)
 से

 प्रत्येक  मामलें  से  संबंधित  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 पाला मऊ  के  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  aa  देना

 2530.  कुमारी  कमला  कुमारों  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पालामाऊ  जिला  के  कितने  व्यक्तियों  ने  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  रूप  में

 शन  के  लिये  आवेदन  पत्न

 पालामऊ  के  कितन  व्यवसायों  गे  पेंशन दी  गई  और

 क्या  बिहार  के  पालामऊ  जिले  के  कुछ  और  व्यक्तियों  को  पेंशन  दी  जायेगी ?

 गह

 मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  :  बिहार  के  पालामऊ

 जिले के  स्वतंत्रता  सेनानियों  से  241  आवेदन  पत्न  प्राप्त  हुए  हैं  ॥|

 140  मामलों  को  पेंशन  की  स्वीकृति के  लिए  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ॥

 55  मामलों  में  भेजी
 गई  सुचना  पूर्ण  नहीं  पाई  गई  ।  राज्य

 सरकार/व्यक्तियों
 से  अपेक्षित  सूचना  तथा  दस्तावेज  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।  सूचना  तथा  दस्तावेज

 x
 इत्यादि  प्राप्त  होने के  जो  पात्र  पाये  उनको  भी  पेंशन  स्वीकृत  कर  दी  जायगी

 संघ  लॉक  सेवा  आयोग  की  स्वीकृति  के  विना  मंत्रालयों  तथा  सरकारी  उपक्रमों

 में  की  गई  अस्थायी  नीय  बतियां
 !

 2531.  श्री  तरक  कुमार  ati  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  स्पष्ट  निदेश  के  बावजूद  सरकारी ..
 उपक्रम  अपने

 द्वारा की  गई  अस्थायी  के  छ  महीनों
 .  के

 अन्तर्गत  जैसा  .  कि  निदेश

 में ह  निर्धारित  संघ
 लोक

 सेवा  आयोग  के  अनुंमोदनार्थ  नहीं  भेजते :

 जहां  तक  इन  द्वारा  अब  तक  की  गई  नियुक्तियों  का  सम्बन्ध  है  क्या  इस
 ba

 प्रथा  का  तात्पयं  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  क्षेत्राधिकार  को  सीमित  करने  का  है  ;

 क्या .  तथा
 सरकारी

 .
 द्वारा  oat  वर्षों  इस  प्रकार  बनाये

 गये  एक  हजार  से  afar  पदों  को  जारी  रखने  के  लिए  संघ  लोक  सेवा  आयोग  ने  अपनी

 स्वीकृति  नहीं  दी  और

 यदि  तो  क्या
 इन

 पदों
 को  रिक्त  घोषित  किया  गया  है  और  यदि

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  प्रतिक्रिया  अपनाई  जायगी ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  मिर्धा )  तथा

 संघ  लोक  सेवा  अयोग  भारत  सरकार के  अधीन  केवल  सिविल  पदों  और
 अन्य

 निकायों  की  भक्तों  से  सम्बन्धित  है  जिन्हें  विशिष्ट  रूप  से  उनके  के  अन्तर्गत

 लाया गा  न  कि  सरकारी  उपक्रमों  में  होने  वाली  सामान्य  भर्ती से  ।

 96.0



 लिखित  उत्तर 1895

 समय  समय  पर  यथा  संशोधित  संघ  लोक  सेवा  आयोग  से  विनियमन

 1958,  इस  प्रकार  से  है

 पद  पर  अस्थायी  अथवा  स्थानापन्न  नियुक्ति  के  लिए  चीन  के  सम्बन्ध  में  आयोग
 से पर।मशं  करना  आवश्यक  नहीं  यदि

 नियुक्त  व्यक्ति  को  एक  ae  तक  इस  पद  को  सम्भालने  की  सम्भावना  न  तथा

 लोक  हित  में  तुरन्त  नियुक्ति  करनी  आवश्यक  हो  और  आयोग
 से  पत्न  व्यवहार

 में  अनावश्यक देरी  हो

 यह  व्यवस्था है  कि  --

 A)  ज्योंही  ऐसी  नियुक्ति  की

 उसे  आयोग  को  सूचित  करना

 (ii)  यदि  नियुक्ति छः  महीने  से  ऊपर  जारी  रहती  है  तो  उस  अवधि के  बारे  में

 जब  तक  नियुक्त  व्यक्ति  के  पद  को  संभालने  की  संभावना  उस  अवधि के x
 म
 ~

 अनुमान  बनाना  होगा  तथा  आयोग  को  सूचित  करना
 और

 (11)  यदि  ऐसे  अनुमान  में  यह  उल्लेख  कि  नियुक्त  व्यक्ति  द्वारा  नियुक्ति  की

 तारीख  से  एक  वर्ष  से  अधिक  अवधि  तक  पद  को  संभालने  की  संभावना  है  तो
 आयोग  से  पद  को  भरने  के  सम्बन्ध  में  तुरन्त  परामर्श  किया  जाएगा  0.0

 यह  कहना  सहीਂ न  होगा  fe  मंत्रालय  उपरोक्त
 विनियमों  at

 अपेक्षा  के  अनुसार  संघ  लोक  सेवा

 आयोग
 को

 बिलकुल  ही  सूचना  नहीं  देते
 ।  फिर  ca  मामले जहां  अस्थायी  नियुक्ति

 तारीख

 से  सूचना के  भेजने  में
 एक  वर्ष

 से  अधिक  देरी  हो  जात  है  नियु वित्त यों  से
 संबंधित

 देरी  के

 मामल  परिशिष्ट  के
 अन्तर्गत

 आयोग  की  वार्षिक  रिपोर्ट में  शामिल  किए  जाते  है  ।  इस

 सम्बन्ध  में  आयोग  की  1  1971  से  31  1972  तक  की  बाइसवीं  वार्षिक  रिपोर्टें

 के  परा  34  41  ओर  भी  ध्यान  आकृष्ट  जाता  जिसकी  एक
 1  1973  को  सदन  के  पटल  पर  खी  गई  थी  ।  संघ  लोक  सेवा

 आयोग
 के  क्षेत्राधिकार

 को  सीमित
 का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  क्योंकि  एसी  नियुक्तियों  में  अनियमितताएं

 न  सकती  हें  |  इसके  साथ  इन  नियुक्तियों  की  तब
 तक  पुष्टि  नहीं  होती

 जब  तक
 कि

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  उन  पर  अपनी  स्वीकृति  नहीं  दे  gary  ऐसी  अनियमित  रूप  की

 नियुक्तियों
 के  मामले  सम्बन्धित

 विभिन्न  मंत्रालयों/विभागों
 के  ध्यान  में  लाये  गये  हैं

 तांकि  वे  उन  परिस्थितियों  की  जांच
 कर्‌

 जिनके  अधीन  एसी  नियुक्तियां  की  गई  थीं

 उसके  लिए  जिम्मेदारी  निर्धारित
 कर  और

 जहां
 भी  आवश्यक  हो  ऐसी  अनियमितताओं

 को  दूर  करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  ame  इसक  अतिरिक्त  समय  समय  पर  सभी

 विभागों  को  सलाह  दी
 गई  है  कि  वे  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  साथ  पराजय  के  सम्बन्ध  A

 नियमों  कें  उपबन्धों  का  सख्ती  से  अनुपालन  करें  ।

 कुछ  ५ ७ एस  मामलें  जिनमें  आयोग  बिता  उनक  परामर्श से  कतिपय  पदों  में  की

 उपयुक्त  समय  पर
 इन्कार

 कर  देता गई  नियुक्तियों  को  जारी  रखने  पर
 सहमत  होने  से

 फिर
 नियुक्तियों

 की  के  में  निश्चित  आंकड  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  इस  प्रकार  क

 कुछ  मामले
 अयोग

 की  वार्षिक  रिपोर्टों
 में

 देने  में  देरी  तथा  हि

 से  सम्बन्धित  पेराग्राफ ों  में  शामिल  किए  जाते  हैं  ।

 कोई  भी  नियुक्ति  जोकि  उपर्युक्त  विनियम  परन्तुक  (iii)  के  अनुसार  संघ
 लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  अनुमोदित  की  गई  हो  उसे  तथा  माना  जाएगा  ।  एस  तदर्थ

 नियुक्त  गए  व्यक्तियों
 के  स्थान  पर  संघ  लोक

 आयोग
 के  परामर्श  से  आवश्यक

 रुप  से  नियमित  रूप  में
 मं

 नियुक्त  किए  व्यक्तियों  को  लाना  होगा  ह

 iB



 Written  Answers  Sravana  17,  1895  (Saka)

 पुलिस  के  कर्मचारियों  wt  सरकारी  क्वार्टरों  का  आवंटन

 2532.  at  शशि  भूषण  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  दिल्‍ली  में  अधिकारियों  सहित  पुलिस  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 दक्षिण  दिल्‍ली  की  पुलिस  में  कितने  अधिकारियों  और  अन्य  पुलिस  कर्मचारियों
 को  सरकारी  क्वाटर  अलाट  किए  गए  हैं  ;

 दक्षिण  दिल्‍ली  में  पुलिस  कर्मचारियों  के  लिए  और  अधिक  क्वाटर  बनाने  की  क्या
 योजना  हैं  और  क्या  इस  उद्देश्य  के  लिए  भूमि  प्रप्त  कर  ली  गई  और

 क्या  दक्षिण  दिल्‍ली  में  पुलिस  कर्मचारियों  के  लिए  सहकारी  गृह  निर्माण  समिति
 बनी

 हुई  है  और  यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  =)
 र  तथा  सरकार  ने  उसकों  क्या

 wat  दो  हैं  और  यदि  तो  कया  ऐसी  समिति  बनाई  जायेगी  ताकि  पुलिस  कर्मचरियों
 को  अपने  कार्य  स्थन  के  निकट  स्वयं  अपने  क्वार्टरों  का  सीना  करने  में  मदद  मिल

 सके
 ?

 गृह  मंत्रालय  नें  T4-aA RT  ~ (ati  एक०  एच०  1,804  |

 635  ।

 कुल  मिलाकर  टाइप  1  के  2,  टाइप  V  के  4,  टाइप  IV  के  16  टाइप  111

 72,  Il  के  232  और  टाइप 1  के  537  क्वॉटर  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  भूमि  प्राप्त  कर
 ली  गई  है  ।  कौन  खास  और  महरौली  में  भी  afa  प्राप्त  कर  लो  गई  है  जो  दिल्‍ली  पुलिस
 लाइन  और  दक्षिण  व  नई  दिल्‍ली  जिलों  के  लिए  निश्चित

 की  गई  इन  दों  परियोजनाओं
 के  पुरा  हो  जाने  पर  feararaat  अतिरिकत

 आवास
 की  व्यवस्था  हो  जायेगी  :-

 टाइप  VI  के  2,  टाइप  के  4  टाइप  के  16,  टाइप  111  के  72,  टाइप  रहे  के

 के  224  और  टाइप  1  के  280  क्वाटर  ।

 ‘ahaa  दिल्लो  में  gfe  कर्मचारियों  कीਂ  कोई  सहकारी  मकान  निर्माण  समिति

 नहीं  है  ।  सरकार  ने  प्लाट  आधार  पर  किसी  मकान  निर्माण  सहकारी  '  समिति  को  भूमि
 आवंटित  न  करने  का  निश्चय  feat  हैं  ।  मकाम  सहकारी  मकान  निर्माण  समितियों  के  समूह
 की  भूमि  आवंटित  की  जा  सकती  है  किन्तु  ऐसी  किसी  समिति  में  दिल्ली  पुलिस  की  कोई

 रूचि  नहीं  है
 ।

 उत्तर  प्रदेश  के  लिय  पांचवीं  योजना

 2533.  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उत्तर  प्रदेश ने  योजना  आयोग  को  3500  करोड  रुप  की  अपनी  पांचवीं  योजना

 भेज  दी  है  :

 क्या  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  पांचवीं  योजना  अवधि  में  देश  के  लिए  विकास  की

 दर  5.5  प्रतिशत  में  निर्धारित और  स्वीकृत  की

 यदि  तो  क्या  आर्थिक  रूप  से  पिछड़े  राज्यों  की  चौथी  योजना  से  मात्र  दुगनी
 का  आबंटन  करके  इस  विकास  दर  को  बनाये  रखने  को  कहा  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  आयोग  ने  एक  पत्न  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  सरकार से  कहीं

 हैं  कि  उसकी  पांचवीं  योजना  2100  करोड़  रुपए के  आवंटन  अधिक  नहीं  होनी

 और

 घट
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 यदि  तो  क्या  इसका  यह  wa  नहीं  है  कि  उत्तर  प्रदेश  6.5  ar  7  प्रतिशत

 विकास  दर  से  अधिक  की  योजना  न  बनाये  और  पिछड़ा  बना  रहे  ?

 योजना  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  मोहन  मारिया )  तथा  ह

 तथा  विकास  दरों  की
 संभाव्यता  बहुत  सी  बातों  पर  निसार  करती

 जनम  कि  राज्य  की  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  किया  जाने  वाला  निवेश  शामिल  है  ।

 योजना  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  से  अपने  प्रस्ताव  परीक्षात्मक  सीमाओं  में  भेजने  को  कहा

 तथापि
 राज्यों  की  पांचवीं  योजनाओं  के  आकार  तथा  विकास  दर  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम

 रूप  से  Haat  अभी  फिया  जाना  है  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  seat  स्थापित  करना

 2534,  श्री  राजदेव  सिह  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  के  बार  में  केन्द्रीय  सरकार  की

 औद्योगिक  नीति  जारी

 क्या  पांचवीं
 पंचवर्षीय

 में  पिछड़ें  क्षेत्र  के  लिये  क्षेत्र  में  कोई
 उधोग

 स्थापित री

 के  बार  में  विचार  किया  -  बा  रहा  अदि  तो .  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 ग  यदि  तो  इसकी  कारण  है  ?

 आद्योगिक  विकास  मंत्रालय में  उपमंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  जी  git

 और ( (7)  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  अंतिम  रूप  गया

 इलेक्ट्रानिक्स  कारपोरेशन  आफ  हैदराबाद  म  आधुनिक  इलेक्ट्रॉनिक  उपकरणों  का  उत्पादन

 2535.  श्री  राजदेव  fag  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  हैदराबाद  इलेक्ट्रानिक्स
 कॉरपोरशन  आफ  इंडिया  जो  एक  सरकारी

 उपक्रम  गत  घेर  एक  करोड़  रुपये  का  लाभ  हुआ

 क्या  इस ने  अपना  उत्पादन  दुगना  कर  दिया

 क्या  उक्त  निगम  ने  विभिन्न  आधुनिक  उपकरणों  का
 जिनमें

 राजस्थान  परमाणु
 बिजली  संयंत्र  की  पुरी  नियंत्रण  प्रणाली  भी  शामिल  उत्पादन  किया  और

 यदि
 उसकी  आधुनिक  इलेक्ट्रानिक  उपकरण  की

 उत्पादन  क्षमता  का

 विस्तार  किया  जायेगा  जिसमें  देश  की  कुल  आवश्यकता  को  पूरा  किया  जा  सके  ?

 प्रधान  परिमाण  ऊर्जा  सूचना  और  प्रसारण  तथा  अन्तरिक्ष

 इन्दिरा  :  हां  ।

 वर्ष  1971-72  के  उत्पादन  की  तुलना  में  वर्ष  1972-73  में  80%,  अधिक  उत्पादन

 होगा ।

 कम्पनी
 ने  राजस्थान

 विघुत  परियोजना  के  पहले  aire  के  लिए  सघन

 का  हस्ती  करने  वाला
 नियंत्रण  पूरा  कंट्रोल  पैनल  तथा  उपकरणों  क्र  किमि

 के
 area

 Fataee  परिचित  |  ते  |  उपकरणों  तथा  प्रणालियों  का  उत्पादन  भी  सफलतापूर्वक  rar

 हैं  ।
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 कम्पनी  द्वारा  एक  विस्तार  कार्यक्रम
 कार्यान्वयन

 किया  जा  रहा  ्  जि
 सका

 लक्ष्य  थ  1975-76  के  अन्त
 तक

 22  करोड़  रुपये  कं  मूल्य  के
 माल

 का  उत्पादन  करने

 की  क्षमता  प्राप्त  करना  ।  इससे
 उन  इलेक्ट्रानिकी  उपकरणों

 के
 मामले

 में  जो  इल
 इलेक्ट्रान  कस

 कारपोरेशन  आफ  इंडिया  लिमिटेड  को  उत्पादन-क्षेत्र  के  अन्तर्गत  आते  देश  की  आवश्यकता  यें

 तक  पूरी  की  जा  सकती  है  ।

 दिल्‍ली  a  गलत  व्यक्तियों  को  पेंशन  और  तांख्रपन्नों  का  दिया  जाना

 2536.  शी  पी०  जी०  मावलंकर  क्यो  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  ताम्रपत्रों  और  स्वाधीनता  सेनानियों  की  पेंशन  को  प्राप्त

 करन  वाल  कुछ  ब्यक्ति  हकदार  नहीं  और

 यदि  at,  उनकी  संख्या  कितनी  और  एसे  मामलों  A  सरकार  ने  क्या

 वाही  की  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०
 एच

 ०  तथा
 यद्यपि  कुछ

 हुई  है  तथापि  अभी  तक  कोई  नहीं  पाया  गया  जांच  करने  पर  कुछ  frase

 निराधार पाई  गईं  ।  अन्य  शिकायतों  की  अभी  जांच  की  जा  रही  है  और  दिल्‍ली  प्रशासन

 से  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  उचित  काय  वाही  की  जायगी

 पांचवीं  योजना  में  अहमदाबाद  में  टेलीविजन  wer

 2537.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  कृप

 रय  कि
 as ¢

 ~
 क्या  चालू  वित्तीय  ag  के  दौरान  अहमदाबाद  टेलीविजन  केन्द्र  स्थापित  किया

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी मुख्य  बातें  क्या  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण
 मंत्रालय

 उप-मंत्री  धरमवीर  fag) :
 तथा  (a)  जब कि

 एसा  करना  चालू  वित्तीय
 at  में  संभव  नहीं  ऐसी  संभावना  हैं  कि  उपग्रहीय

 इन्स्ट्रवशनल
 दौरान टेलीवीजन  प्रयोग  क  सजदा  में  आई०

 एस०
 आर०  lo  के

 सहयोग
 से  1974-75

 के
 द

 एक  पायलट  प्रयोगात्मक
 टेलीविजन  केन्द्र  की

 स्थापना  हो  जाये
 ।  पांचवीं  योजना  के

 अहमदाबाद
 में  एक  कज पणं (क  रुपए

 टेलीविजन
 केन्द्र  स्थापित  करने  का

 सप्ताह
 योजना  आयोग  के

 परामर्श  से  विचारधीन  हैं  ।  पायलट  केन्द्र  नियमित  टेलीविजन  केन्द्र  के  स्थापित  होने  तक

 चाल  रहेगा  |

 देय  राशि  स  अधिक  राशि  वाल  टेलीफोन  काल  बिलों  क  संबंध  म॑  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  की  शिकायतें

 2538.  श्री  पी०  जी०  मावलंकर  शक o  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  weT

 क्या  सरकार  को  देश  के  मुख्य  शहरों  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  से  एसी  शिकायतें

 आप्त  हुई  है  कि  उनके  टेलीफोन  काल  बिलों  में  देवरानी  से  बहुत  अधिक  राशि  दिखाई  जाती

 यदि  तो  क्या  यह  गातो
 सीधे  डायल  घुमाकर  टेलीफोन  करने  दोषपूर्ण

 के  परिणाम स्वरूप  क

 >
 क उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  को  दूर  करने  लिये  .  सरकार  कया  कदम  उढ़ा  रही
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 संचार  मंत्री  हेमलता  नन्ही  :  जी  ai  कुछ  उपभोक्ताओं  की  शिकायतें

 प्राप्त हुई  है  ।

 शिकायतों  के  जितने  भी  मामले  आते  उनमें  से  ज्यादतर
 मामलों  में  उपभोक्ताओं

 को  एसा  अनुभव  होता  है  कि
 उनके

 बिल  ज्यदा  रकमों  के  बनाए  गए  |  उन्हें  ऐसा  अहसास

 इसलिए  होता  है  क्योंकि  वे  ara  fatal  से  कितने  उपभोक्ता  ट्रंक  salad  की  कालें

 करत  टमक  उन्हें  अन्दाज़ा  नहीं  रहता  ।  कुछ  मामलों  में  सक्रिय  की  या  उपस्कर  को  खराबी

 से  ज्यादा  काले  मीटर  हो  जाती  है  ।

 जो  शिकायतें  छान  बीन  के  बद  सही  साबित  होती  हैं  उन  पर  रियायत  देने  की

 पद्धति  पहले  से  ही  मौजूद  है  ।  दिल्‍ली  दे  लीफोन  जिले  की  टेलीफोन  बिल  बनाने  की  प्रणाली

 की  जांच  करने  के
 लिए  एक  समिति  भी  बनाई  गई  है  ।  आशा  है  कि  यह  समिति  अपनी

 सिफारिशें  जत्दी  ही  पेश  कर  समिति  की  रिपोर्ट  आने  पर  उसकी  जांच  की
 जाएगी

 और  यदि  आवश्यक  हुआ  at  आगे  कार्यवाही०  की  जाएगी ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  बार रमें में  पोलिसीਂ

 न

 की  वैज्ञानिकों  और  शिक्षा  शास्त्रियों  द्वारा

 आल

 2539.
 श्री  भान  fag  सौरा  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 (=)  कया  वैज्ञानिकों  और  शिक्षा  शास्त्रियों  ने  और  प्रौद्योगिकी  के  बारे  में में  ड्राफट

 पोलिसी  विवरण  की  we  आलोचना  की

 यदि  तो  जो  आलोचना  की  गई  है  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 उस
 पर

 सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  प्रौद्योगिकी  मंत्री  सी०  से
 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  की  विभिन्न

 क्षे  त्रीय  मीर
 अ

 |

 V2 frateat

 में  कई  प्रो  और  अन्य  व्यक्तियों  ने  विज्ञान  भर  प्रौद्योगिकी

 योजना  के  उपागम  पर  जिसे
 विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  की
 राष्ट्रीय

 समिति  निकाला  है

 विचार  विमर्श  कथा  है  ।  वे  सभी  सके-सम्मत  रुप  से  इस  प्रपत्र  के  उपक्रम  में  उचित  मूल

 आमुख  तथा  दरशन  से  सहमत  हुए  हैं  ।  परन्तु  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  पर  पर्याप्त  बल  न  देने

 के  लिए  इसकी  कुछ  आलोचना  थी  इसके  अतिरिक्त  कार्यान्वयन
 संबंधी  पहलूओं  पर  कुछ

 चिन्ता  erat  की  गयी  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति
 ने  पांचवी  योजना

 में  सम्मिलित  करने  के  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  कार्यक्रमों  के  निर्माण  में  वैज्ञानिकों  द्वारा

 व्यक्त  किये  गये  इन  विचारों  पर  ध्यान  feat  है  ।  सरकार  यथावधि  इन  पर

 करेगी  |

 राष्ट्रीय
 आय

 के  बार  में  चावल  पत्र

 2540.  श्री  भान  सिह  दौरा

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  राष्ट्रीय  आय  के  बारे  में  एक  वर्ष  पहले  तैयार  किया  गया  श्वेत  पत्र  अभी

 arp  प्रकाशित  नहीं  किया  गया  और

 यदि  तो  श्वेतपत्र  को  प्रकाशित  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है
 ?
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 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  :  A®)
 जी  राष्ट्रीय  आय

 सबंधीਂ  स्वत-पत्र  का  1972  का  अंक  अभी  तक  प्रकाशित  नहीं  हुआ  है  ।

 उक्त
 विलंब  उसमें

 किए  गए
 संशोधनों  क

 कारण  हुआ  है  ।  राज्य  सरकारों  से
 प्राप्त  होने  वाले  ताजे  आंकडों  और  परिणामों  के  संबंध  में  संबद्ध  अभिकरणों  ढारा  की  गई
 जांच  का  समावेश

 करने
 के  लिए  संशोधन  करना

 आवश्यक  हो  गया  ari  वे

 कन
 अनुमान

 राष्ट्रीय  आय  संबंधी  श्वेत-पत्र  के  1973  के  अंक  में  शीघ्र  प्रकाशित  किए  जायेंगे

 चौथी  योजना  क  दौरान  प्राप्त  fea  जाने  दाल  लक्ष्यों  में  कमी

 2541.  शी  भान  सिह  भौंरा  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्यो  at  1973-74  के  लिए  सभी  वार्षिक  योजना  लक्ष्यों को  प्राप्त  कर  बने

 के  बावजूद  चौथी  योजना  के  अधिकांश  लक्ष्यों  की  पूर्ति  में  भारी  कमी  रही

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 किन-किन  क्षेत्रों  में  मुख्य  रूप  से  कमीਂ  रहने  की  संभावना  है
 ?

 योजना
 मंत्रालय

 राज्य
 मंत्री

 मोहन  :  से  जसा संलग्न
 apr

 विवरण  में  बताया  गया  अनेक  कारणों  से  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कमियां
 ने  की

 कमियों  के  कारण  तथा  ७  निराकरण  के  उपाय  चौथी  योजना
 के

 म

 मध्यावधि  मूल्यांकन
 दस्तावेज  में  विस्तृत  रूप  में  बताया  गया  है  ।

 विवरण

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना--लक्ष्य  तथा  उपलब्धियां

 विकास  का  चौथी  योजना  संभावित  कमी

 पोषक  लक्ष्य  उपलब्धि  में  )

 4  5

 1.  कृषि

 खाद्यान्न  दस  लाख  मी०  129  115  10

 व्यापारिक

 फसल

 तिल  ”?  10,5  9.4  10 (1)

 (2)  TAT  150.0  135.0  10

 कपास  180  किलोग्राम  की  8. 0:  6.5  18 (3)
 दस  लाख  गांठ

 (4)  जट  तथा  मेहता  ye  8.5  6.7  18

 faa  दस  लाख  हैक्टेयर  2323  41.4

 (aakeerr

 बिजली  दस  लाख  कि०  वा०

 में  cartier  देती  5.0  19  ith.
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 विकास  का  चोथी  कमी एकक  संभावित

 शिक्षक  का  लक्ष्य  उपलब्धि  )

 1  3  4  5

 3.  औद्योगि  उत्पादन

 इस्पात  इनगाट्स  दस  लाख  ato  टन  10.0  7.54  24 (1)

 (2)  तयार  इस्पात  1.0  8.1  5.42  33

 (3)  कायल  प  93.5  80.0  14

 सीमेंट  18  16 (4)  ह  15

 (5)  प  51.4  38.0  26

 (6)
 पारप्क़रत  उत्पादन  प  26  22  15

 (7)  उर्वरक

 1500  1200  52 (1)  नाइट्रोजनयुक्त  हजार  टन

 फासपटिक

 (91,317, ) )  पी  900  400  55

 11 (8)  अलमूनियम  पी  200  195

 ही  31  18  41 (9)  लंबा

 (  )  पी  4700  4000  14

 (11)  सूती  कपडा  दस  लाख  मीटर
 nn  re

 5100  4200  17

 नेपा  मिल्स  का  जीर्णोद्धार  ( feattaera )

 2542.  श्री  भान  सिह  भोरा  क्या  औद्योगिक  विकास  यह  बताने  की  wat  करेंगे

 कि

 नेशनल  न्यूजर्प्रिट  एंड  पेपर  मिल्स  के  कागज  के  पुराने  संयंत्र  का

 जीर्णोद्धार ज जो  1968  में  पुरा  होना  अभी  TH  पूरा  नह  हुआ

 यदि  तो  जीर्णोद्धार  कार्यों  को  पुरा  करने  में  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  है

 और

 : पुराने  संयंत्र  का  जीर्णोद्धार  शीघ्र  करने  के  लिय  क्या  कदम  उठाये  गये
 ~

 औद्योगिक  fasta  मंत्रालय  म  उप-मंत्री
 ७ (श्री च  प्रणब कुमार  मुखर्जी )  :  सं

 गज
 बनाने  की  द्वितीय  मशीन  अधिष्ठापित

 हो
 जाने  से  कः/गज  निर्माण  की  क्षमता  लुगदी

 बनाने  की  क्षमता  से  कहीं  aaa  हो  गई  है  ।  अत  एवं  पुरानी  कागज  मशीनों  का
 जीर्णोद्धार

 1974  कं  अन्तिम
 छमाही

 में  करने  का  प्रस्ताव  है  लुगदी  संयंत्र  पूर्णता  तक

 यह  कायें  पुरा  हो  च् संक ॥

 ama  नक्सलवादियों  की  मतिदिधियां

 2543.  शनी  रोशन  सन

 शना  बनमाली  पटनायक

 क्या  पह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  हाल  ही  में  राज्यों  में  दियों
 की  गतिविधियां  बढ़  रही

 यदि  तो  वे  राज्य  कौन-कौन  से  हूँ
 जहां

 यह
 बहू

 पुनः  प्रगट  हुआ  और

 उनमें  से  कितने  व्यक्ति  अभी  भी  जेलों में  हैं  और  वे  किन-किन  राज्यों की  जेल  में  है
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 qe  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (3  ase  एच०  मोहसिन  )  :  तथा  सरकार  के

 पास  उपलब्ध  के  अनुसार  पश्चिम  बंगाल  में  फिर  कुछ  नक्सलवादियों  गतिविधियां

 ध्यान  में  आई  HirET  उत्तर  प्रदेश  और  पंजाब  की  स्थिति  में  कोई

 नीय  परिवार  नहीं  हुआ  है  ।  शेष  राज्यों  में  नक्सलवादियों  की  गतिविधियां

 त्मक  तथा  प्रचारात्मक  गतिविधियां  तक  सीमित  रही  हूँ  ।

 च जम्मू  मंसूर  और  नागालैण्ड  राज्यों  तथा

 अण्डमान  व  दमन  व  मिनिकाय

 अरुणाचल  चंडीगढ़  और  पण्डिचेरी  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार
 at

 वहां  कोई  भी  नक्सलवादी  जल  में  नहीं  र  शेष  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से

 प्रदर्शित  है  |

 देश  म  टेलेक्स  एक्सचेंज

 2544.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 इस  समय  देश  में  कुल  कितने  टैलेक्स  एक्सचेंज  काम  कर  रहे  हूं  और  उनमें

 ष्ठापित  लाइनों  की  कुल  क्षमता  कितनी  और

 वर्ष  1973-74  के  दौरान  कुल  कितने  tara  तन्त्र  का  विस्तार  किये  जाने  की

 संभावना है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :
 इस  समय  देश  में  44  टेबलेट्स

 ~

 काम  कर  रहे  है  ।  इनकी  कुल  लाइनों  को  क्षमता  11230  लाइनें  है  ।

 आशा  है  कि  वर्ष  1973-74  के  दौरान  कोटा

 और  कोल्हापुर  में  नए  टैक्स  एक्सचेंज  चालू  हो  जाएंगे

 दूरी  वाल
 स्थानों

 क  लिय  बुक  को  गई  ट्रंक-कालों  में  विलम्ब

 2545.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  :

 भी  नवल  किशोर  शर्मा

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  fe  लम्बी  दूरी  के  स्थानों  के  लिये  बुक
 कराई  गई  ट्रंककालों  में  बहुत  विलम्ब  होता  और

 =  और  सरकार  का  विचार  इस  दिशा  में  क्या यदि  तो  इसके  क्या  कारण  श

 कदम  उठाने का  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  ब
 हुगली  )

 :
 और  (1)  अपर्याप्त  ट्रंक

 सीटों  और  (ii)

 दैवी  प्रकोपों अथवा  तांबे  के  तारों  की  या  क  कभी  सडक  सिविल  ऐजेंसियों

 जसे  अन्य  संगठनों  के  काम  करने  के  कारण  में  अक्सर  खराबियाँ  आ  जाती  है  ।  इस

 लिए  कुछ  मार्गों  पर  लम्बी  दुरी  की  ट्रंक  कालें  मिलने  में  कभी  कभी  देरी  हो  जाती  है  ।

 आवश्यकताओं  और  साधनों  के  आधार  पर  सरकार  नें  माइक्रोवेव  कोएक्सिअल  और  कैरियर
 जैसी  उच्चस्तरीय  प्रणालियों  स्थापित  करने  की  योजनाएं  बनाई  है  ताकि  ट्रंक  सीटों  की  संख्या

 बढ़ाई  जा  सके  ।  इन  योजनाओं  का  विभिन्न  चरणो  में  कार्यान्वयन  हो  रहा  है  ।  जिन  ट्रंक  मार्गों

 पर  तांबे  के  तारों  की  चोरियां  होती  उन  सभी  मार्गों  के  सेक्टरों  में  तांबे  के  तार  की  जगह

 अल्यूमिनियम  के  तार  लगाए  जा  रहे  है  1

 १  (१
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 लिखित

 उत्तर

 देश  म  नय  केन्द्रों  क  लिय  दि लेक्स  सेवा  का  बिस्तार

 2546.  श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  नये  केन्द्रों  के  लिए  टेलेक्स  सेवा  का  विस्तार  करने  का  सरकार  का

 विचार  और

 यदि  तो  किन  किन  स्थानों  पर  और  इस  कार्य  के  कब  तक  पूरे  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :

 जिन  नए  स्थानों  में  टैक्स  की  सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  अब  तक  मंजूरी

 दी  जा  चुकी  उनकी  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  ये  टेलेक्स  स्टेशन  वर्ष
 1973-74  और  पांचवीं  योजना  की  अवधि  के  दौरान  उत्तरोत्तर  खोल  दिए  जाएंगे  ।

 विवरण

 ay  1973-74  और  पांचवें  पंचवर्षीय  की  अवधि के  दौरान .  उत्तरोत्तर  खोले  जाने  वात

 टेलेक्स  एक्सचेंजों  की  सुची  ॥

 1.  9.  भावनगर  17.  जोध पुर
 2.  अकोला  10.  देहरा दून  18.  कोल्हापुर
 3.  अलैहि  19.  कोठा 11.  fears
 4.  अमल वेर  12.  दु गो पूर  20.  नासिक
 5.  अमरवती  21.  पंजिम 13.  गुर्जर
 9  आसनसोल  14.  हुबली  22.

 7.  बाद  15.  जबलपुर  23.  राउरकेला
 नि

 भ  fest  16.  जामनगर  24.  सा गली

 25.  वाराणसी

 Kidnapping  of  B.S.F.  Soldiers  by  Pakistan  from  Western  Indo-Pak  Border

 2547.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be

 pieased  to  state:

 (a)  whether  Pakistan  Soldiers  have  kidnapped  some  Jawans  of  the  Border
 Security  Force  from  Western  Indo-Pak  border;  and

 (b)  if  so,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard?
 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  F.  H.  Mohsin):  (a)

 No,  Sir.

 (b)  Does  not  arise.

 Award  of  Tamra  Patras  to  Freedom  Fighters  by  Delhi  Administration

 2548.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be
 pieased  to  state  the  number  of  freedom  fighters  who  have  so  far  been  awarded

 Patrasਂ  by  Delhi  Administration?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Uma  Shankar  Diskshit)  ;  1220  Tamrapatras
 have  so  far  been  presented  to  freedom  fighters  in  functions  organised  by  Delhi
 Administration

 मुर्ग़ाबीयों  ओर  जल  पक्षियों  के  प्रियजनों  की  संरक्षण  योजना  आरम्भ  करने  के  लिए  भारत  की

 गोला  भूमियों  का  मानचित्र

 2549.  श्री  सी०  कज  जाफर  क्या  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह a  .
 की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  पर्यावरण  संबंधी  आयोजन  और  समन्वय  संबंधी  राष्ट्रीय  समिति  मुर्ग़ाबीयों
 +  गीली और

 जल  पक्षियों  के  प्रिय  स्थानों  की  संरक्षण  योजना  आरंभ  करने  के

 कमियों  का  मानचित्र  तैयार  किया  और

 939.0
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 यदि  a,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  ato  और  अब
 तक  कोई

 ऐसा  मानचित्र  तैयार  नहीं  किया  गया  है
 ।

 देश
 की

 महत्वपूर्ण  गीली  भूमियों  का
 एक  सर्वेक्षण

 किया  गया  है  तथा  उपलब्ध  आधार  सामग्री  पर  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 आई०  ए०  एस०  और  अन्य  केन्द्रीय  सेवा  परिक्षाओं  के  पाठ्यक्रम  बदलने  के  लिये  एक  उच्च

 स्तरीय  समिति  की  नियुक्ति

 2550.  को  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  क्या  प्रधान  मंत्री  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की

 परीक्षाओं  में  प्रश्नों  के  उत्तर  हिन्दी  या  अंग्रेजी  में  देने  के  बारे  में
 9  1973  के

 कित  प्रश्न  संख्या  9763  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार

 ने  आई०  ए४  एस०  और  अन्य  केन्द्रीय  सेवा  परीक्षाओं  के  पाठ्यक्रम  बदलने  के  लिए  एक

 उच्चस्तरीय समिति  की  नियुक्ति  की  है  ?

 प्रशासनिक गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  म  राज्य  dat  राम  :

 सुधार  आयोग  द्वारा  कामिक  प्रशासन  सम्बधी  अपनी  रिपोर्ट  में  at  गई  सिफारिश  संख्या
 13  के  अनुसरण  अखिल  भारतीय  और  श्रेणी  1  केन्द्रीय  सेवाओं  में  भर्ती  के  लिए
 परीक्षा  पाठ्यक्रम  के  पुनरीक्षण  के  प्रश्न  पर  बिचार  करने  के  लिए  अन्य  बातों  के  पाथ

 एक  समिति  at  गठन  किया  जा  रहा  है  ।  समिति  की  संरचना  तथा  विचारो  विषय

 तैयार  किए  जा  रहे  है  ।

 अमृतसर  में  टेलीविजन  स्टेशन

 2551.  श्री  aaa  लाल  भाटिया  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  sar  की  कृप

 करेंगे  कि

 अमृतसर  में  टेलीविजन  स्टेशन  कब  से  चालू  हो  और

 इसकी  स्थापना  में  विलम्ब
 कयों  हो  रहा

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  स  उप-मंत्री  (at;  धमंवीर

 है  ।
 अमृतसर  टेलीविजन

 प्रेषण  केन्द्र  के  शीघ्र  ही  चाल  होने  को  उम्मीद

 यह  कुछ  आवश्यक  स्टूडियो  उपकरणों  के
 न

 होने  के  कारण  हुआ  ।

 वबा पो ड़ित  क्षेत्रों  को  सदस्यीय  सलमान  के  लिये  विशेष  योजनाएं

 2552  है  वाई०  ईश्वर  रड डा  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पांचवी  योजना  की  अवधि  के  दौरान  योजना  आयोग  देश  में  निरन्तर

 रूप  से  सूखा  पीडित  क्षेत्रों  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिये  कोई  विशेष  योजना  बनाई  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 योजना  के  लिये  कुल  कितने  व्यय  का  प्रस्ताव  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य
 :

 मंत्री  मोहन  मारिया  से  योजना  आयोग

 द्वार

 tes  ee

 विकास  से  सम्बन्धित  अभियान  दल  की  सिफारिशों  के

 आधार  पर  आयोग  देश  के  eater  से  सूखाग्रस्त  क्षेत्रों  के  समेकित  विकास  की  एक  व्यापक

 स्कीम  को  पांचवी  योजना  में  शामिल  करने
 पर

 विचार  कर  रहा  कुछ  ऐसे  प्रमुख  तत्व
 जो  कि  इस  प्रकार  के  एकीकृत  विकास  के  लिए  नीति  बन  सकते  है

 .:-
 ्

 (1)  सिंचाई  संसाधनों  का  विकास  तथा

 (2)  मिट्टी  तथा  तभी  संरक्षण  और
 (3)  फसल  उगाने  की  पद्धति  का  पुनर्निधारण  तथा  चारागाहों  का

 (4)  aft  पद्धतियों  में

 100



 लिखित  उत्तर 8  97  3

 (5)  पशुधन  का

 (6)  पेय  जल  की  आपूर्ति  की

 (7)  ग्रामीण  संचार  का  विकास

 (8)  सीमान्त  कृषकों  और  खेतिहर  मजदूरों  की

 क्षेत्रीय
 संगठन विचार  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  में  विकास  कार्यक्रम  एक

 माध्यम  से  कार्यान्वित  किया  जाएगा ।  यह  संगठन  उपलब्ध  सुविधाओं  तथा faa  में  कार्यरत

 विभिन्न  विकास
 विभागों  की  जत  शक्ति  को  प्रभावशाली  रूप  से  उपयोग  में  लाएगा  ।  इस

 कार्यक्रम  के  लिए के केन्द्रीय  में  लगभग  200  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  अनुमान  लगाया

 गया  तथा  राज्य  योजना  से  भी  समान  मात्ना  में  अंशदान  जाएगा ॥

 पलिस  डोर चर  आफ  इन्नोसेट  सार्क  छपा  समाचार

 2553.  श्री  वाई०  ईश्वर  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ~
 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  15  जुलाई  1973  के  आफ  इंडिया

 में  पुलिस  टोर चर  आफ  शीर्षक  के  अंतगर्त  प्रकाशित  समाचार  की  और  दिलाया

 गया  और

 यदि  तो  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 गृह  मंत्रालय  उप  मंत्री  एफ०  एच०  जी  श्री मन ।

 श्री  पवन  कुमार  के  नियोजक  द्वारा  उसके  विरुद्ध अपराध  न्यास  भंग  की  रिपोर्ट

 हौंज  खास  थाने  में  की  गई  एक  मामला  दर्ज  किया  गया  और  पुलिस  द्वारा  जांच  पडताल

 की  जा  रही  है
 ।

 श्री
 पवन

 कुमार  जांच  पडताल  में  सम्मिलित  हुआ  है  किन्तु  उसे
 इस

 मामलें
 में  न  तो  गिरफ्तार किया  गया  और  करने और  न  ही  नज़र बन्द  किया  गया  था  ।  पुलिस  तंग

 के  आरोप  की  जांच  की  गई  थी  और  आरोप  सिद्ध  नहीं  हुआ  ।

 लघु  उद्योग  विकास  निगम  द्वारा  छोट  उद्यमियों  का  निरुत्साहित  किया  जाना

 2554.  को  पी०  गगादव  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 कया  लघु  उद्योग  विकास  निगम  तथा  राज्यों  में  इसकी  सहयोगी  संस्थाओं  में
 गये  ह्

 a.
 गाय  कार्यवाही  की  अनिश्चतता  से  भारत  के  लघु  उद्यमी  निरुत्साहित  हो

 यदि  तो  क्या  परेशान  करनें  वाली  ऐसी  प्रक्रिया  में  तुरन्त  संशोधन  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाये  जायेंगें
 ?

 ऑद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ज़ियाउर  रहमान
 जी  नही ं।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 पांचवीं  योजना  के  लिये  faq  संसाधन

 2555.  भ  पी०  गंगा

 श्री  एस०  एस०  परता

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa:

 (*)  कया  पांचवीं  योजना  के  लिए  वित्तीय  संसाधनों  का  पुनर्मूल्यांकन  करने  के  लिए बनाए  गए  नए  कार्यकारी  दल  से  अपनी  रिपोर्ट  योजना  आयोग  को  दे  दी  और

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष  क्या  है
 ?

 योजना  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्रों  मोहन  धारी
 cat)  पांचवीं  योजना  अवधि  के

 लिए  वित्तीय  संसाधनों  का  विश्लेषण  करने  के  बारे  में  कार्यकारी दल  की  रिपोर्ट  की

 अभी  इंतजार की  जा  रही

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 भारत  में  ब्रिटिश  शासन  को  बनाये  रखने  म॑  योगदान  देने  वालों  के  आश्रितों  को  वंशानुगत  अनदान

 2556.  को  झारखंड  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन  लोगों  के  आश्रितों  को  जिन्होनें  भारत  में  ब्रिटिश  शासन  बनाये  रखने  में
 स्वेच्छा  से  अथवा  अन्यथा  योगदान  दिया  वंशानुगत  अनुदान  अभी  भी  दिये  जा  रहे  और

 यदि  तो  तत्संबंधी तथ्य  कया  है  ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  चन्द्र
 :  तथा

 ब्रिटिश  सरकार  ने  भूतपूर्व

 शासकों  के  परिवारों  को  क्षेत्रों  के  विलय  अथवा  क्षेत्रीय  अधिकारों  के  समर्पण  करने  पर  मुआवजे

 के  रूप  में  उनके  वंशजों  और  आश्रितों  की  वंशानुगत  पेंशन  स्वीकृत  की  थी  ।  ब्रिटिश  सरकार

 द्वारा  स्वीकृत  की  गई  ऐसी  राजनैतिक  पेंशनों  की  स्वतंत्रता  के  समय  की  स्थिति  एक

 विवरण  संलग्न  मे  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  5358/73|  इनके

 भुगतान  को  जारी  रखने  का  प्रश्न  ।

 फैजाबाद  में  सन्नी  मुसलमानों  के  जुलूस  पर  पुलिस  द्वारा  लाठं:चाजं  mcrae

 2557.  नौ  आर०
 had
 eo  क्या  गृह  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PH)  उत्तर  प्रदश  के  फैजाबाद  में  16  1973
 को  सुन्नी  मुसलमानों ने  एक

 जुलूस  निकाला  था  जिस  पर  पुलिस  ने  लाठी  मार्च  किया

 क्या  फैजाबाद  के  आयुक्त  ने  इसकी  जांच  की  थी  और  यदि  तो  उसका  क्या
 परिणाम

 क्या  तत्कालीन  मुख्य  मंत्री  ने  राज्य  विधान  सभा  में  आश्वासन  दिया  था  कि  सुन्नी
 मुसलमानों  के  विरुद्ध  मामले  वापिस  ले  लियें  और

 इस  मामले  की  विंमान  स्थिति  क्या  है
 और

 उन  मामलों
 को

 वापस  लेने  के  लिए

 कया  कदम  उठाए  जा  रहे है
 ?

 गृह
 मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  से  उत्तर

 सरकार से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  दण्ड  प्रकिया  संहिता  की  धारा  144  के  अधीन

 ASTI NUNS a  का  उल्लंघन  करते  हुए  16  अप्रैल  1973  को  फैजाबाद  में  एक  ऐसा  जुलूस
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 तन काला  गया  था  ।  जिस  समय  जिला  प्राधिकारी  जिस  वालों  से  तितर  बितर  हो  जाने के

 लए  आग्रह  कर  रहे थे  तब  जुलूस  वालों
 म  से

 कुछ
 हिसा पर  उतारू  हो  गये  तथा  पथराव

 शरू  कर  दिया  जिस  पर  जुलूस  को  अवध  जमाव  घोषित  किया  गया
 दलन

 |  क्योंकि  fer  गये
 x

 एस  आदश  n  बावजूद  जूलूस  वालें  तितर  बितर  नहीं  हुए  पुलिस  को  हल्का

 लाठी  चार्ज  करना  पड़ा  और  अवैध  जमाव  को  तितर  बितर  किया  ।  इस  सम्बन्ध  में  चार

 मामले दर्ज  किये  गये  थे  तथा  विचारण  के  लिये  लम्बित  है  ।

 ऐसी
 कोई

 सूचना  नहीं  है
 कि

 उत्तर  प्रदेश  के  तत्कालीक  मुख्य  मंत्री  ने  राज्य  विधान
 सभा  में  कोई  अश्वासन  दिया  था  कि  ये  मामलें  वापिस  लें  लिये  ज जायेंगे

 फैजाबाद  डिवीजन  के  आयुक्त  को  इस  घटना  की  जांच  करने  को
 गे

 कहा  गया  है  ।  जांच

 अभी  जारी  है  ।

 फैजाबाद  म  सिमट  क  [: ठ: है

 2558.  श्री  आर०  Fo  सन्हा  :  औद्योगिक  विकास  यह  बताने  की  कृपा  करा

 क्या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश के  फैजाबाद  जिले  सिमेंट को
 भारी  कमी  के  बारे  मे

 और

 वितरण  व्यवस्था  को  ठीक  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हें  या  उठाए  जायेंगे  ताकी

 सभो  जरूरतमन्द  व्यक्तियों  को  सीमेंट  उपलब्ध  हो  सके  ?

 औद्योगिक  विरासत  मंत्रालय में  उप-मंत्री  (sti  प्रणब  मुखर्जी )  :  समग्र देश में  सोमा

 की  कमी  के  फैजाबाद  में  सीमेंट
 _

 को  कुछ  कमीं  है  परन्तु  इस  कमी

 को  भारी  कमो  नहीं  कहा  जा  सकत  है  ।  फैजाबाद  को  दिये  गए  सीमेंट  का  परिमाण  निम्न  प्रकार  है  :-

 ह  eee  बनना a en

 वर्ष  मी०  टन

 1971  19880

 1972  19154

 1973  6691

 से  मई  तक
 ————

 उपलब्ध  सीमेंट  का  समान  वितरण  करने  के  लिए  ,  राज्यों  की  पिछल  पांच  वर्षों  की  खपत

 के  आधार  पर  जुलाई  1973,  से  जून  1974  तक  की  अवधि  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  को  कोटा  निर्धारित

 किया  गया  है  और  राज्य  सरकार  की  सिफारिशों  के  अनुसार  उसका  आवंटन  किया  जाता  है  ।  उत्तर  प्रदेश
 के  लिए  अतिरिक्त  कोटे  देने  पर  भी  सहमति  दे  दी  गई  है  ।  राज्य  में  सीमेंट  के  समान  वितरण  का  सुनिश्चय
 करने  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सीमेंट  की  खुदरा  बिक्री  को  विनियमित करने  के  लिए  9  1973

 को  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  1955  के  अंतर्गत  सीमेंट  नियंत्रण  आदेश जारी  किया  है  ।  फैजाबाद के

 लिए  शीघ्रता  से  सीमेंट  देने  के  बारे  में  संबंधित  कारखानों  को  भी  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं
 ।

 a  1.
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 उत्तर  प्रदेश  राज्य  किनारों  Arar  परिषद  के  अध्यक्ष  को  गिरफ्तारी

 2559.  Al  अ'र०  Wo  सिन्हा  कया  गह  मंत्री  यह  बताने  की  ट्
 करा  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  राज्य  कर्मचारी  संयुक्त  परिषद  के  अध्यक्ष  श्री  पी०  एन ०  सुकुल को उत्तर को  उत्तर
 प्रदेश में  पो०  सी०  के  विद्रोह के  दौरान  गिरफ्तार  किया  गया  था  ;  और

 उनके  विरुद्ध  विशिष्ट  आरोप  क्या  हैं  और  उनके  मामले  में  निर्णय  कब  तक  ले  लिया

 गह  मंत्रालय  उत्तर  प्रदेश  राज्य  कर्मचारी Guo  एच ०  मोहसिन
 संयुक्त

 परिषद  के
 अध्यक्ष

 श्री  पी०  एन०  सुकुल को  26-5-73  को  गिरफ्तार  किया  गया  था

 उन्हें  पुलिस
 के

 लिए  उत्तेजना  )  1922  की  धारा  3  और  भारत  रक्षा

 के  अधीन  अपराधों  के  लिए  गिरफ्तार  किया  गया  था  और  अभी  जेल 1971  के  नियम  43(5)  के

 में  मामला  न्यायाधीश  है  और  यह ह  कहना  संभव  नहीं  है  कि  न्यायालय  द्वारा  कब  निर्णय  किया  जायगा  ।

 गर  अनु सचिवीय  तथा  ददा लियों  म  पद  बनाना

 2560.  रहै  ना ०  Fo  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 a

 क्या  गेर  अनुसचिवीय  तथा  तकनीकी  पदालियों  में  अनुसचिवीय  पद  बनाए  जा  रहे  हैं  ;

 भविष्य  में  पदों  के  सृजन  के  सिद्धान्तों  की  जांच  करने  तथा  उन्हें  निश्चित  करने  और

 सामान्य  Sty  से  वालों  में  पदों  को  दिन  पदा  लियो  के  अन्तर्गत  लाने  के  लिए  एक  समिति  बनाई  गई  हैं

 क्या  इस  समिति  की  रिपोर्ट  आने  तक  अनुसचिवीय  कार्य  के  लिए  बनाए  गए  पदों पर

 गैर

 अनुसचिवीय  सेवा  के  अधिकारियों  को  लगाया  जा  रहा  है  ;  और

 इस  असंगति  को  दूर  करने  के  लिए  NQt  ने  क्या  कदम  उठाए  है
 !

 संचार  मंत्र  हम वब ता  नन्दन  :  तथा  डाक  तौर  महानिदेशालय में

 काम  की  जरूरत के  मुताबिक पद  बनाये  जाते  हैं  ।  उन  कामों  के  लिए  जो  मूल  रूप  में  सचिवालयी
 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  अधीन  पद  बनाये  जाते  ऐसे  पद  जहां  यथा  स्थान  कार्य  का  अनुभव  जरुरी

 हो  अन्य  संवर्गों  अर्थात  तार  और  लेखा  संवर्गों के  अधीन  मंजूर किये  जाते  हें  ।  उन  अभ्यावेदनों

 पर  विचार  करने  के  लिए  ,  जिनमें  गया  है  कि  आमतौर  से  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  के  कर्मचारियों  के

 लिए  उपलब्ध  पदों  को  अन्य  सेवाओं  के  अधीन  कर  दिया  गया  एक  विभागीय  समिति  को  गठन  किया

 गया है  ।  समिति  का  रिपोर्ट  को  प्रतिक्षा  है  ।

 जी  नहीं  ।  चूंकि  सचिवालयीन  कार्य  से  सम्बन्धित पदों  को  केवल  केद्रीय  सचिवालय  सेवा

 में  बनाया  जाता  इसलिए  उन्हें  गैर  सचिवालय  सेवा  के  कम  चोरियों  से  नहीं  भरा  जाता  ।

 प्रश्न  नहीं  ।

 कोड  प्रणाल  को  लोकप्रिय  बनाना

 2561.  श्री  बी०  के ०  दास चौ धरो  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रचार  के  अभाव  के  कारण  पर  पते  लिखने  की  नई  कोडਂ  प्रणाली  नगरीय

 क्षेत्रों  में  अभी  तक  लोकप्रिय  नहीं  हुई  है  ;

 क्या  भेजने  वाले/पाने  वाले  कार्यालयों  के  अज्ञान  के  कारण  कोड
 ”

 नम्बरों  वाल  पत्र

 गलत  पतों पर  डाल  दिए  जाते  हैं  ;  और

 पिन  कोडਂ  प्रणाली  के  लोकप्रिय  बनाने के  लिए  सरकार ने क्या  कदम  उठाए  हैं  ?
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 1973
 लिखित  उत्तर

 संचार

 मंत्र

 हेमवती  नवीन  :  जी  नहीं  ।  ऐसे  मामलों  में  प्रगति  धीमी

 we  at  डाक  वस्तुओं  के  ऊपर  जो  सामान्य  पता  लिखा  रहता  उसी  के  अनुसार डाक
 at  तजा  को  डिलीवरी  की  जाती है  ।  इसलिए  जिन  पत्रों  पर  पिन  कोड  नम्बर  लिखा  रहता  वितरण  कर्मचारियों

 की  अनभिज्ञता  के  कारण  उनको  गलत  डिलीवरी  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पिन  कोड  प्रणाली at  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  निम्नलिखित कदम  उठाए  गए  ह

 (1)  1972  से  नवम्बर  1972  तक  तीन  महीने  की  अवधि  में  विभिन्न  सिनेमाघरों  में

 सिनेमा  स्लाइड  दिखाए गए  थे  ।

 पिन  कोड
 (  2)  आकाशवाणी

 के
 विविध  भारती  कार्यक्रम  में  सुचना  प्रसारित  की  गई  थी  जिसमें  जनता  से

 का  प्रयोग  करने  की  प्रार्थना  की  गई  थी  ।

 (3)  समाचार  पत्तों  में  विज्ञापन  देकर  पिन  कोड  के  प्रयोग  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 (4)  भारत  सरकार  के  सभी  मंत्रालयवि/भागों  के  सचिवों  और  राज्य  सरकारों  के  मुख्य  सचिवों

 द

 दो

 mg

 ि  ट

 सर  काम  कतारी  corr

 a

 re

 तिव  हेग

 को  ये  हिदायतें  दें  कि  वे  अपने  सभी  पत्नाचार  में  पिन  कोड  का  प्रयोग  डाकतार  विभाग  के  सभी  कार्यालयों

 को  भी  अपने  पत् नाचार  में  पिन  कोड  का  प्रयोग  करने  की  ताकीद  की  गई  है  |

 आकाशवाणी  के  सभी  स्टेशन  डाइरेक्टरों  से  निवेदन  किया  गया  है  कि  वे  जब  अपने  पतों  को

 घोषणा  करें  तो  साथ  में  उनके  पिन  कोड  नम्बर  भी

 (6)  सकील  पिन  डाइरेक्ट रि यां  छपाई  गई  हैं  और  बिक्री  के  लिए  रख  दी  गई  हैं  ।

 (7)  अखिल  भारतीय  पिन  चाटों  की  तीन  लाख  प्रतियां  छपाई  गई  ह  और  बिक्री  के  लिए  वकीलों
 को  दे  दी  गई  हैं  ।  इन  चोटों  में  600  महत्वपूर्ण नगरों  के  पोस्टल  इंडेक्स  नम्बर  दिए  mes  एक  बहुत

 बड़ी  प्रतिशत  में  ये  चार्ट  बिक  भी  चुके  हैं  ।

 (8)  एशिया  72  और  राष्ट्रीय  उद्योग  मेले  में  भारत  के  पिन  कोड  का  एक  नक्शा भी  दिखाया

 गया

 (9)  जोन  के  अनुसार  एक  अखिल  भारतीय  पिन  कोड  डाइरेक्टर  छपाई  जा  रही है  जिसे  बिक्र

 के  लिए  रख  दिया  जाएगा  ॥

 (10 0)  सकील  अध्यक्षों  से  कहा  गया  है  कि
 वे

 अपने  यहां  की  क्षेत्रीय  भाषाओं
 में

 पिन  चाटें  छपवांएं
 और  उन्हें  बिक्री  के  लिए  रख  दें  ।

 (11)  ज्यादा  डाक  वालों  से  कहा  जा  रहा  है  कि  वे  डाक  भेजने  की  अपनी  सूचियों  में  प्रत्येक

 पते  के  आगे  पिन  कोड  नम्बर  लिखें  |  इस  संबंध  में  डाक  कमंचारी  उनकी  मदद  कर  रहे  है  ।

 (12)  समाचार  पत्रों  में  विज्ञापन  देने  वालों  को  उनके  पोस्टल  इंडेक्स  नम्बर  सूचित  किए  जा  रहे

 हँ  और  अनुरोध  किया  जा  रहा  है  कि  वे  अपने  पत्राचार  में  इन  पिन  कोड  नम्बरों  का  प्रयोग  करें
 ।

 (13 3)  पाने  वालों  को  डाक  वस्तुएं  देने  से  पहले  उन  वस्तुओं  पर  पोस्टल  इंडेक्स  नम्बर  की  रबड़  मोहर

 छाप  लगा  दी  जाती  है  ताकि  उन्हें  अपने  वितरण  क्षेत्र  का  पोस्टल  इंडेक्स  नम्बर  मालूम  हो  जाए  ।

 (1  4)  भविष्य  में  जब  भी  डाकघर  में  इस्तेमाल  में  आने  वाली  सोचें  और  मोहरे  बनवाये  जाएगी
 तो  उन  पर  पोस्टल  इंडेक्स  नम्बर  दे  दिया  जायगा  |

 (15 5)  पिन  कोड  प्रणाली  पर  एक  डाक्यूमेण्टरी फिल्म  तैयार  कराने  की  कार्यवाही  को  जा

 वर्गों 16)  अन्तर्देशीय  कार्डों  और  पोस्टकार्ड ों पर  3  नर  और  3  वाली  एक

 geet  छपाई  गई  है  ताकि  उस  पर  पिन  कोड  नम्बर  लिखा  जा  सके  ।
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 विदेशों  से  चोरो  छिपे  टे  लोवलीन  सेट  लाथे  जाने  के  बार
 में  टेलीविजन  सेट  निर्माताओं

 के  प्रतिनिधि

 मंडल  से  प्राप्त  अभ्यावेदन

 2562.  डी०  डी०  देसाई  :  कया  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  की  :

 क्या  टेलीविजन  सेट  निर्माताओं  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  विदेशों  से  निरन्तर  चोरी  छिपे
 मरीज
 sa

 ~
 विजन  सेट  लाये  जाने  के  बारे  में  उनसे  मिला  था  ओर  Tawra  दन  दिया  था  ;  और

 यदि  तो  अभ्यावेदन  के  प्रति  सरकार  क  व्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  धनंतर  tae)  :  टेलीविजन  सेट  निर्माताओं

 का  कोई  औपचारिक  प्रतिनिधि  मंडलਂ  सुचना  और  प्रसारण  राज्यमंत्री  से  नहीं  मिला  |

 देश  में  टेलीविजन  सेटों  को  चोरी  छिपे  लाया  जाना  रोकने  के  लिए  सेंट्रल  एक्साईज  एंड  कस्टम

 बोर्ड  और  पी  ०एंड  Spoqrs  के  मध्य  एक  समन्वित  हल  निकालने  का  प्रयास  किया  जा  है  ।  स्थिति  की

 निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।

 feat  के  लिये  बिट्स  का  निर्माण

 2563.  को  डी०  डी०  पई  :  क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  देश  में  100  से  200  मि०  मि०  डायमीटर  की  feat  के  लिए  क्रास  और  बटन  बिट्स  के

 निर्माण  के  लिए  स्वदेशी  क्षमता  का  विकास  कर  लिया  गया  है  ?

 क्या  अभी  तक  आपात्ति  की  गई  सभी  feat  के  लिए  बिट्स  की  व्यवस्था  करने  की  स्वदेशी

 क्षमता  पर्याप्त है  ;  और

 यदि  तो  क्या  देश  में  कुओं  की  खुदाई  का  कार्य  कर  रही  विभिन्न  समाज  कल्याण  अन  भट्

 संगठनों  के  सभी  प्रकार  के  बिट्स  के  देश  में  ही  निर्माण  के  लिए  स्त्रोतों  की  खोज  की  थी  ?

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  प्रणब  कुमार  :  हां  ।  पूना  की

 एक  फर्म  36X  165  मिलीमीटर  आकार  की  ड्रिल  बिट्स  बना  रही  है  तथा  उनकी  उत्पादन  दर

 प्रतिवर्ष  8000  बिट्स  है  |

 देश  में  अभी  तक  पानी  के  कुएं  खोदने  तथा
 खनन

 के  लिए  ग्रिल  बिट्स की
 जरुरतें  यह

 पुरी  कर  रही  थी  ।  फिर  सुखे  की  स्थितियों  आदि  के  कारण  इस  समय  goa  कार्य  अचानक

 बढ़  गया  है  तथा  इनकी  सप्लाई  की  मांग  भी  अत्यधिक  बढ़  गई  है  ।  कोयमबतूर  की  एक  अन्य  फर्म  को  प्रतिबंध

 3500  ड्रिल  बिट्स  के  निर्माण हेतु
 आदेशपत्र  दिया  गया  है  ।

 सरकार  के  पास  ड्रिल  बिट्स  बनाने  औद्योगिक  लाइसेंस  के  लिए  किसी  भी  समाज  कल्याण

 अंतर्राष्ट्रीय  संगठन  से  अभी  तक  कोई  आवेदन  पत्न  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  जब  कभी  भी  ऐसा  आवेदन  पत्र  प्राप्त

 होगा  उस  पर  गुणावगणों  के  आधार  पर  विचार  किया  जायगा  ।

 पांचवीं  योजना  में  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्यक्रम

 2564.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :

 थो  राम  प्रकाशन

 क्या  विज्ञान  अर  Taha  मंत्री  पह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पांचवीं  योजनावधि  में  पूरे  किए  जाने  वाले  विज्ञान  और
 प्रो दयो  गिकी  काय  क्रमों  की

 रुप  रेख
 क्या  है  ;.

 इस  प्रयोजनार्थ  कितने  नियतन
 का  प्रस्ताव  और

 वैज्ञानिकों  और  तकनीकी  जानकारी  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  जुटाने  के  लिए  योजनाओं

 की  रूपरेखा कया  है  ?
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 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  स०  सुब्रहमण्यम  विज्ञान

 और  प्रौद्योगिकी  की  राष्ट्रीय  समिति  दवारा  बनाए  गए  कार्यक्रमों  का  मुख्य  गरीबी
 को  दूर  करने  के  उद्देश्य  से  तथा  उद्योग  में  हमारे  विंमान  और  भावी  निवेश  के  प्रतिलाभ  को  अधिकाधिक

 उपलब्ध  करने  के  प्रयोजन  से  हमारे  यक्रमों  को  सोधे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकी  आत्म-निभ रता
 का  विकास  करना  इनमें  HA-2YACITT  के  सभी  मुख्य  xa  सम्मिलित  प्राकृतिक
 परिवार  कल्याण  तथा  इंधन  और  ऊर्जा  उद्योग  तथा  सुचना  Hea  जेसी  अन्य  अवस्था धनात्मक

 आवश्यकताएं  इत्यादि  ।

 विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  कार्य  क्रमों  पर  अभी  योजना  आयोग  तथा  दूसरों  से  विचार  विमश

 है  अतएव  इस  स्थिति  में  इस  कार्य  के  लिए  प्रस्तावित  नियतन  की  सुचना  देना  एक  समय-पूर्वे  कायें

 होगा  ।

 सरकार  ने  1971-72  के  दौरान  अन्य  लोगों  के  शिक्षित  बेरोजगार

 वैज्ञानिकों  तथा  प्रौद्योगिकी  वादों  को  रोजगार  देने  के  प्रयोजन  से  कुछ  योजनाएं  प्रारम्भ  की  थीं  ।  1973-

 74  में  एक  लाख  रोजगार  भी  प्रारम्भ  किया  गया  था  ताकि  सभी  अभियन्ताओं  और

 श्रेष्ठतम  योग्यता प्राप्त  प्रौद्योगिकीविदों  को  वर्ष  के  अन्त  तक  रोजगार  उपलब्ध  हो  सके  |

 देश  में  संचार  व्यवस्था  का  विकास

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : 2565.  श्री  अर्जुन  सजा

 देश  में  संचार  व्यवस्था  के  विकास  के  लिये  पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  में  कितनी  राशि

 का  प्रस्ताव

 विभिन्‍न  राज्यों  राज्यवार  कितना  धन  नियत  किया  गया  और

 पांचवीं  योजना  में  माइक्रो-बेच  प्रणाली  दवारा  उड़ीसा के  कौन-कौन  से  शहरों  को  जोड़ने  का

 प्रस्ताव  है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  दूर  संचार  डाक-तार  विभाग  की

 पांचवीं  व  वर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  जिसे  योजना  आयोग  ने  अभी  मंजूर  नहीं  किया  यह  प्रस्ताव

 है  कि  देश  में  संचार  प्रणाली  के  विकास  पर  करीब  1200  करोड़  रुपये  खच  किये  जाये  |

 डाक  संचार  :

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  डाक  व्यवस्था  के  विकास  के  लिये  विभाग  की  पंचवर्षीय  योजना

 के  मसौदे में  108  करोड़  रुपयों  के  कुल  वित्तीय  परिव्यय  का  प्रस्ताव  किया  गया  योजना
 आयोग  के  साथ  विचार-विमर्श के  परिणामस्वरूप  कुछ  मांगे और

 स्कीमें  कम  कर  दी  गयी  इन  स्कीमों  के

 सम्बन्ध  में  योजना  आयोग  की  अन्तिम  मंजूरी  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 पुरी  योजना  संश्लिष्ट  रूप  मे ंहै  ।  इसमें  देहाती  और  शहरी  इलाकों  तथा  विभिन्‍न  राज्यों  की
 आवश्यकताए  शामिल  जो  दूर  संचार  प्रणाली  के  एक  राष्ट्रीय  ढांचे  से  जुड़ती  इसलिए  धनराशि  का

 बंटवारा  सिफ  राष्ट्रीय  आधार  पर  कियां  गया  हैं  ।

 डाक  संचार  :

 विकास-योजनाएं  पुरे  देश  के  लिय  तैयार  की  जाती  हँ  और  इनका  राज्यवार  बंटवारा  नहीं  किया  जाता  ।

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  में  भारत  में  करीब  14000  किलोमीटर  लम्बे  माइक्रोवेव

 माग  चालू  करने  का  प्रस्ताव  ह  से  माइक्रोवेव  मागं  चालू  किये  उनकी  योजनाओं  को  अभी

 अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  हैं  ।  तथापि  भुवनेश्वर  तथा  कटक  माइक्रोवेव  के  जरिये  पहले  से  ही  जुड़  हुए

 ह
 और

 पांचवीं  योजना  अब घ  के  दौरान  संबलपुर  तथा  राउरकेला  भी  माइक्रोवेव  प्रणाली  से  जुड़  जायेग  ।
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 देश  में  घाट  में  चल  रहे  शाखा  डाकघर

 2566.  श्री  अजन  सेठी  :  कया  संचार  मंत्री यह यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  कितने  शाखा  डाकघर  घाट  में  चल  रह ेहैं  और  उन्हें  गेर-अदायगी  योग्य

 अंशदान  राशि  दी  जा  रही  है  ;

 क्या  सरकार  का  विशेष  रूप  से  पिछड़  क्षेत्रों  में  गैर-अदायगी  योग्य  अंशदान  राशि  की

 मात्रा  कम  करने  का  है  ;  और

 id यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथा  क्या  है

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा
 +(e)

 यह
 सुचना

 नीचे  दी  गई
 ——

 चंदे  के  आधार  पर  काम

 राज्य  कर  रहे  शाखा

 घरों  की  संख्या

 आधा  *  81

 असम  21

 अरुणाचल  10

 मणिपुर  101

 मेघालय  e

 मिजोरम

 40

 त्रिपुरा  79

 बिहार  425

 facet

 गुजरात  369

 दादरा  नगर  हवेली

 व  कश्मीर  क  187

 केरल  े  e  32

 लक्कादिव-मिनीकाव  द्वीपसमूह

 क  1237 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  435

 गोआ-दमन-दिव  e

 मसूर  e  e  222

 e  * उड़ीसा  359

 पजाब  *  333

 हरियाणा  153

 चंडीगढ़

 हिमाचल  प्रदेश  250

 राजस्थान  65

 48

 पांडिचेरी
 ——rs  me
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 चंद  के  आधार  पर  काम

 राज्य  कर  रहे  शाखा

 घरों  संख्या
 ——$—

 उत्तर  प्रदेश  186

 पश्चिमी  बंगाल  323

 किन  कन निकोबार  द्वीप  समूह

 योग  4966
 —

 नहीं  ।  लोकहित में  जो  डाकघर  खोले  जाते है  उनके  लिये  सरकार  कुछ  एक  सीमा  तक

 घाटा  उठाती  है  और  जब  घाटा  उस  सीमा  से  ज्यादा  होता  है  तो  चंदा  अदा  करना  होता

 बहुत  पिछड़े  इलाकों  में  डाकघर
 प्रतिवर्ष  1000  रुपय

 घाटा
 उठाकर  खले  जात ेहै

 ।
 और  बहुत  खास

 मामलों  में  विभाग  डाकघर  खोलने  में  प्रतिवर्ष  2500  रुपय  तक  घाटा
 उठाता  है

 ।  इसके
 विपरीत

 सामान्य  इलाकों  में  जनसंख्या  के  आधार  पर  डाकघर  खोलने  के  लिये  घाटा  500  रुपये  और  750  रुपय  तक

 उठाया  जाता है  ।  इस  बारे  में  आग  और  ढील  देना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  |

 अपर  भाग  में  दिय  गए  उत्तर  को  मध्य नज़र  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 समाचारपत्र  वित्त  निगम  की  स्थापना

 2567.  Mt  श्रीकृष्ण  अग्रवाल  :  क्या  सूचना  और  प्रता  रण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि
 =

 क्या  समाचार  पत्र  वित्त  निगम  की  स्थापना  करने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 उत  निगम  की  स्थापना  कब  तक  हो  जायंगी  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  ay a av
 :  से  हां

 समा  चार पत्र  वित्त  निगम  स्थापित  करने  हेतु  एक  विधि  यक  लोक  सभा  में  शीघ्र  ही  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव

 इसके  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  अभी  विचाराधीन  है  ।

 दिल्ल  a  नई  उलीचो  डायरेक्टरों  का  arty  किया

 2568.  श्री  राज  राज  सिंह  देव  क्या  संचार  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  में  हाल  में  नई  टेलीफोन  डायरेक्टरी  जारी  की  गई  थी

 क्या  कछ  दिन  बाद  ही  इस  नई  डायरेक्टरी  की  प्रतियों  का  वितरण  हठात  बत्द  कर

 दिया
 गया

 रेट यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं और  क्या  नई  टेलीफोन  डाय
 ्

 री  में  अनेक  गलत

 टेलीफोन  नम्बर  या  वे  टेलीफोन  नम्बर  भी  ह  जो  काफी  पहले  बदल  गए  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 संचार  मंत्री  (at  जी  हां  ॥

 हों
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 डाइरेक्ट रियों  का  वितरण  आरम्भ  करने  के  परिवहन  की  अप्रत्याशित  कठिनाइयों
 के  कारण  डाइरेक्ट रियों  सप्लाई  को  बरकरार  नहीं  रखा  जा  इसलिए  डाइरोक्ट्यों

 क
 आगे  और

 वितरण
 बन्द  करना  पड़ा  |  Zana  डाइरेक्टरों में  इस  प्रकार  एक

 बहुत
 बड़ी  संख्या

 में  गलत  इंदराज  छपने  के  कोई  खास  मामले  विभाग  की  जानकारी  में  नहीं  आए  है  ।

 कुछ  गलतियां  विभाग  की  जानकार  में  लाई  गई  थीं  ।  टेलीफोन  डाइरेक्टरों  के  अगले

 संस्करण  की  पॉलिसी  में  इन  गलतियों  को  सुधार  दिया  गया  है  ।

 ददा  खोल  गए  काल  आफिस  तथा  पब्लिक  छल  आफिस

 2569.  ८. है  नारायण  चन्द  पारा दार  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1970-71,  1971-72  और  1972-73  में  देश  में  सर्किलवार  कल  कितने  काल

 आफिस  तथा  पब्लिक  काल  आफिस  खोले

 प्रत्येक  सकील  से  इनमें  से  कितने  अलाभप्रद  पाय  गय  जिनके  लिए  विभाग

 ने  भाडा  तथा  गारंटी  की  शर्तें  मांगी  थी  fa  सम्बद्ध  पार्टियों  ने  स्वीकार  कर  लिया  और

 ऐसे  काल-आफिस  कितने  हैँ  जिनके  लिए  भाड़ा  तथा  की  शर्तें  तो  गई  थों

 qed  जो  सम्बद्ध  पार्टियों  को  स्वीकार्य  नहीं

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  से  यह  सुचना  सभा-पटल  पर  रखी

 जाती  है  |

 मसें  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०

 साप्ताहिक  और  मासिक  पत्रों  को  श्रव्य  और  tea  प्रचार  निदेशक  हारा  विज्ञापन  के  faq  जाने

 का  आधार

 2570.  श्री  ना'रायण  चन्द  पाराशर  क्या  सपना  और  प्रसारण  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 दिव  मासिक  पत्रों  को  श्रव्य  और  दृश्य  प्रचार  निदेशक

 दवारा  विज्ञापनों  के  दिये  जाने  का  आधार  क्या  और

 क्या  विकास  शील  बोलियों  और  भाषाओं  के  पत्र-पत्रिकाओं  को  भी  एसे  विज्ञापन  दिये

 जाते  भले  ही  उनकी  कम  प्रतियां  वितरित  होती  क्योंकि  भाषाओं  के  विकास  में  उनका

 काय  अग्रणी  होता  है  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  भाषा  की  दृष्टि  से  पिछड़े  क्षेत्रों  एवं  समाज  के

 ant  में  उनकी  उपयोगिता  होती

 सुचना  ओर  प्रसारण  मुख्यालय  में  उप-मन्त्री  धमाकों  सरकार  के

 विभिन्‍न  अभियानों  के  लिए  समाचार  पन्नों  और  पालिकाओं  का  चयन  करते  समय
 निम्नलिखित

 बातें  ध्यान  में  रखी  जाती

 (1)  प्रभावी  खपत  (arate:  1000  से  कम  बिक्री  वाले  समाचारपत्रों  का  उपयोग  नहीं
 किया  ;

 (2)  प्रकाशन  में  नियमितता  महीने  का  प्रकाशन  आवश्यक  है  )

 (3)  पाठकों  की  श्रेणी
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 (4)  पत्रकारिता
 संबंधी  नैतिकता  स्वीकृत  स्तरों  का

 (5)  अन्य  बातें  जसे  प्रभाव  छपाई  उपलब्ध  धन  के  अन्दर-अन्दर  किन-किन

 भाषाओं  और  क्षेत्रों  में  विज्ञापन  देने  a Q)  आर

 (6)  विज्ञापन  की  दरें  जो  सरकार  की  प्रचार  आवश्यकताओं  के  लिए  उचित  और  स्वीकार

 समझी  जा  ||

 ज

 तिसपर  परमाणु  बिजलीघर  स  बिजली  फो  Tai  मलय

 2571.  शा  नारायण  चन्द  पाराशर  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  से  बिजली  का  बिक्री  मूल्य  केन्द्रीय  विद्युत  बोले  और  राज्य

 क

 छोडें  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  निर्धारित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्या  परमाणु  ऊर्जा  अधिनियम  की  धारा  22  (1)  के  अन्तगंत  अपेक्षित

 अधिसूचना  जारी  की  गई  है  और  यदि  तो  यह  अधिसूचना  कब  ज।री  की  और

 इस  अधिसूचना  दवारा  निर्धारित  किया  गया  बिजली  का  बिक्री  मूल्य  क्या  है
 ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा

 लक्ट्रानिक्स

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा  अन्तरिक्ष  मंत्री

 इन्दिरा  गांधी  )  था
 1969  में  सिचाई  एवं  विद्युत  मंत्रालय  के

 सचिव  द्वारा  आयोजित  सम्बन्ध  Uns  की  बैठक  में  लिये  गए  निर्णयों  के  आधार  पर  महाराष्ट्र  एवं

 गुजरात  राज्य  चविदयत ९१४ ५  बोर्डों  के  साथ  विचार-विमर्श  करने  के  बाद  तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  से  पैदा

 होने  वाली  बिजली का  बिक्री  मूल्य  31  1973  तक
 के  लिए  निर्धारित  किया  गया था  ।  जहां  तक

 1-4-1973
 के  बाद  के  बिक्री  मृत्य

 का  सम्बन्ध  एक  प्रस्ताव  परमाणु  ऊर्जा  अधिनियम  की  धार

 22(1)  के के  अंतगर्त  केन्द्रीय  विद्युत्‌  प्राधिकरण  की  सहमति  के  लिए पेश  fear  ज  है  ।

 क्योंकि  केन्द्रीय  विद्युत्‌  प्राधिकरण  की  सहमति  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हुई  इसलिए

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 प्रमाण  बिजलीघरों  की  स्थापना  के  लिय  SII FI  स्थानों  का  चयन  करने  के  लिय

 बनाई  गई  समिति  का  रिपोर्ट

 2572.  श्री  नारायण  चन्द  पारा दार  1  प्रमाण  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेगे  कि

 क्या  सरकार  ने  30  1970  को  विशेषज्ञों
 की  एक  तकनीकी  समिति  पश्चिम

 और  दक्षिणी  क्षेत्रों  में  परमाणु  बिजलीघरों  की
 स्थापना

 के  लिए  उपयुक्त  स्थानों  का  चयन  करने  के  लिए  नियुक्त
 की  यदि  तो  उसके  सदस्य  कौन-कौन है ं;

 क्या  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  और

 यदि  तो  समिति  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं  और  उसने  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कौन  से  उचित  स्थान

 aq  ह

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इल feared  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा
 अन्तरिक्ष  मंत्री  इन्दिरा  :  हाँ  ।  समिति  के  वर्तमान  सदस्यों के  नाम  नीचे

 दिये जा  रहे  2:
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 aft  वी०  आर०  परामशंदाता  विद्युत  अध्यक्ष

 योजना  इंजीनियरी  प्रभाग

 सदस्य श्री  जे०
 सी०  अध्यक्ष  एवं  मुख्य  कार्यपालक  परमाणु  विद्युत

 प्राधिकरण

 सदस्य श्री  To  के ०  रसायन  भाभा  परमाणु
 संधान  केन्द्र

 श्री  के०  के०  परमाणु  खनिज  प्रभाग  ry  सदस्य

 श्री  एस०  एल०  प्रमुख  डिजाइन  इंजी  विद्युत  परियोजना

 इंजी  नियति  प्रभाग

 श्री  टाटा  सदस्य  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्युत  आयोग  .

 श्री  जी०  tho  अनन्त  सुपर  firs
 ड

 केन्द्रीय  सलाहकार
 जल  एवं  विद्युत  आयोग

 डा०  के०  एस०  भारतीय  सांख्यिकीय  सर्विस ASAT  e  सलाहकार

 श्री  के०  टी०  इंजीनियरी  सेवा  भाभा  परमाणु  केवल  उत्तरी  वियतनाम

 अनुसंधान  क्षेत्र  के  लिये

 योजित  सदस्य

 समिति ने  उत्तरी तथा  पशिचमी  क्षे  त्रों के  लिए  अपनी  रिपोर्ट  पेश  कर  दी  है  ।

 उत्तरी  क्षेत्र  के  बारे  में  समिति  की  सिफारिशों  पर  विचार  करने  के  बाद  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश

 के  नरौरा  नामक  स्थान  पर  एक  परमाणु  बिजलीघर  की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  है  ।  जहां  तक  पशिचमी

 क्षत्र  का  सवाल  समिति  की  रिपोर्ट  अभी  तक  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।  अब  समिति  द्वारा  दक्षिण  क्षेत्र

 के  विभिन्‍न  स्थलों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पांचवीं  योजना वधि  क  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सावंजनिक  टेलीफोन  लगाना

 2573.  श्री  नारायण  चन्द  पाराशर  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 नया  पांचवें  पंचवर्षीय  योजना  में  ग्राम  ण  क्षेत्रों  में  इन  क्षेत्रों
 के

 अत्यन्त  पिछड़पने  को  ध्यान  में

 रखते  सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाकर  टली  फोन  सुविधायें  प्रदान  करने  के  लिए  डाक  और  तार  विभाग  ने

 एक  योजना  बनाई  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  कम  से  कम  सामुदायिक  विकास  खंडों
 के  मुख्यालयों  को  वर्गीकृत  स्टेशन  घोषित

 का  विचार है  ?

 संचार  मंत्री  हेमवती  नन्दन  :  और  चूंकि  विभाग  को  पाँचवां

 वर्षीय  योजना  अभी  मंजूर  नहीं हई  इस  लिए  पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 सार्वजनिक  ट  लीफोन  घर  खौलने  से  संबधित  ब्यौरे  निक।ले  नहीं  गए  ह  जब  यहं  व्यौरे  निकले  जाएंगे  तब

 खण्ड  विकास  मुख्यालयों  की  भावश्यकता  ं  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाएगा  |
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 पांचवीं  योजना  q  विदेशी  सहायता

 2574.  को  एच०  एन०  मुकर्जी  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 पांचवी  पंचवर्षीय

 यो
 जन  लए  विदेशी  सहायता  की  मात्रा  के  बारे में  कोई  अनुमान

 लगाए  गए

 यदि  हां  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 क्या
 अपेक्षित  मात्रा  में  विदेशी  सहायता  उपलब्ध  हो  और

 यदि
 तो

 देश  में  हो  आवश्यक  संसाधन  जुटाने  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  प्रबन्ध  कि
 लना  रहे  हें  ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहन  सें  जैसा  कि

 1974-79  के  प्रति  दृष्टिकोणਂ  नामक  दस्तावेज  में  उल्लेख  किया  पांचवीं  योजना

 के  संसाधनों  के  अभ्यास
 के  अनुसार  पांच  वर्ष  को  अवधि

 में
 3000  करोड़  रुपये  को  कल  विदेशी

 सहायता  मानली  गयी  हैं  ।  सहायता  की  यह  राशि  उपलब्धता  की  दृष्टि  से  यथार्थ  समझी  गयी  है  ।

 फिर  भी  संसाधनों  संबंधी  पुनर्गठित  कार्यकारी  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  पंचवर्षीय  योजना

 के
 लिए  उपलब्ध  होने  वाली  विदेशो  सहायता  को  मात्रा  का  भो  पुनरीक्षण  करता

 wet  है  ।  अगले
 लगभग  दो  सप्ताह  में  दल  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  हो  स्थिति  को  gat  चल  पायेगा  |

 सदर  बाजार  क  दंगों  के  बार  मं  रूल्स  आऊट  जुडिशियल  प्रोबਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित

 समाचार

 2575.  श्री  राम  प्रकाशन  :  क्या  गृह  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  19  1973  के  टाइम्सਂ में  सदर
 बाजार  के  दंगों  के  बारे  में  wear  आउट  जुडिशियल  प्रोबਂ  शोषक

 से  प्रकाशित  समाचार
 को  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 गृह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  म  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  (  और

 सरकार  ने  उक्त  समाचार  देखो  हैं  ।  उप-राज्यपाल  दिल्लो  ने  उन  परिस्थितियों  तथा  कारणों

 क  प्रशासनिक  जांच  करने  का  आदेश  fear  था  जिनके  परिणामस्वरूप  12  और  13  1973

 के  मध्य  को  में  दंग  हुए  थे  ।  उप-राज्यपाल  की  जांच  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  है  तथा  विचाराधीन  है  ।

 देश  में  ट्रकों  और  बसों  के  टायर  बनान  वाल  कारखाने

 2576.  श्री  राजा  कुलकर्णी  :

 श्री  Sto  पी०  जडेजा

 औद्योगिक  विकास  dal  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  देशमें  टायर  बनाने  वाले

 कह  कहां  पर  उनके  नाम  क्या
 उनकी  स्थापित  क्षमता  कितनी  कितन  है  और  वें  विभिन्न  प्रका

 के  टायरों  का  कितना  कितना  निर्माण  कर  रहे

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  प्रणब  कुमार
 :.  मोटर  गाड़ी  टायर  तथा

 ट्यूब  बनाने  वाले  एककों  के  नाम  उनके  र  थापना  लाइसेंसी  प्राप्त/स्वीकृत  क्षमता  तथा
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 Seal

 उत्पादन  निम्नलिखित  हूं
 :--

 मानना न

 एकक  T  नाम  स्थान  शायरों  की  19724  1973

 लाइसेंसी

 स्वीकृत  क्षमत  तक

 ह

 कार

 1  म०  नीलम  इंडिया  साहा गंज  8,  68,  900  11  20,192  4,56,357
 न

 लिमिटेड  कलकता  2  72,1007

 2  म०  डाला  इंडिया  अम्बत्तूर  5;  80,  000  4,  99,070  1,03,073*

 लिमिटेड  मद्रास

 3  मे०  फायर स्टोन  टायर

 एण्ड  रबड़  कम्पनी  6,  74,000  9,  78,  274  3,  93,864

 4  म०  सीट  टायर

 इण्डिया  लि०  बम्बई  6,  50,000  8,  28,  78 2  3,  13,752

 बल्लभगढ़ ०
 गुड इयर  इण्डिया

 हरियाणा  6,00,000  6,11,782  2,54,506

 6
 मे०  मद्रास

 फैक्टरी  लि०  मद्रास  6,  10,000  4,87,278,  1,10,119

 3,90,000T
 7  मे०  प्रीमियर  crag

 लिमिटेड  00,000  40,003  1,37,214

 8  मे०  sTaH  टायर  कलकत्ता  00,000  1,  12,017  1,  33,037

 लिमिटेड
 i  i  nn  वात  का  ा

 2,  00,  0001

 पर्ण  प्रयोग  योजना  के  अंतगर्त  मान्यता  प्राप्त  अतिरिक्त  क्षमता  |

 श्रमिक  अशांति  के  कारण  बन्द  पड़े  रहना  इसलिए  उत्पादन में  हानि

 हिन्द  दिल्ली  क  वाहन  पर  हमला

 577.  श्री  जगदीश  भटटाचाय  :

 att  रास  सहाय  पाण्डे  क्या  गृह  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करने  कि :

 क्या
 सरकार  का  ध्यान  10  1973  को  समाजविरोधो  तत्वों  द्वारा  fag

 दिल्‍ली  के  डा०  आर०  के०  ग्रोवर  को  छूरा  थोपने  की  घटना  की  और  दिलाया  गया

 आर

 यदि  at,  तो  अपराधियों का  पता
 लगाने

 के  लिए  सरकार
 ने

 क्या
 कदम  उठाय

 गृह  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  एफ०  एच०  :  जी  श्यामो  |

 मामले  में  जांच-पड़ताल  पहले  दिल्लो  पुलिस द्वारा  को  गई  थो  ।  20-7-1973  को  मामले

 का  are  पड़ताल  केन्द्रीय  आसूचना  थि  को  हस्तांतरित  कर  दी  गई  थी  ।  अपराधियों को  पहचानने

 और  पकड़ने  सभी  प्रयत्न  किये  at  रहे
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 लाा

 बम्बई  are  दिल्‍ली  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  लाइनों  की  क्षमता

 2578.  श्री  त्रिदिव  चौधरी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 इस  समय  बम्बई  और  दिल्‍ली  नगरों  at  ट्लिफोन  एक्सचेंजों  में  लाइनों

 की  क्षमता  कितनी  कितनी  है  और  चौथी  पंच-वर्षीय  योजना  के  अन्त  में  यह  क्षमता  कितनी

 पांचवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  तीन  नगरों  की  टेलीफोन  व्यवस्था  के  लिए  कितनी
 अतिरिक्त  लाइनों की  एक्सचेंज  क्षमता  नियत  की  गई  हैं  और  पांचवीं  योजना  के  अन्त  में  इन  नगरों

 की  लाइन  एक्सचेंज  क्षमता  कल  कितनी  और

 (wT) as are बड़  नगरों  को  लाइन  एक्सचेंज  क्षमता  और  टेलीफोन  यंत्र  किस  आधार  पर  नियत  किय

 जाते

 संचार  मंत्री  हम वती  नन्दन

 कलकत्ता  बम्बई  दिल्ली

 (1)  1973 तक  कुल  क्षमता  1,  31,580  769,  200  10,050

 (11)  चौथी  योजना  के  अन्त  तक

 संभावित  क्षमता  1,  33,580  1,84,300  1,15,450

 पांचवी
 में

 जीतनी
 लाइनें  अलाट की  गई  हैं  और  जितने  चालू  होने  की  सम्भावना

 उ उनके
 ब्योरे  नीचे  दिए  गए  हैं

 कलकत्ता  बम्बई  दिल्ली

 —

 (i)  उन  लाइनों  की  संख्या  जिन्हें
 पांचवी  योजना के  wale के

 अनुसार  अलाट  किए  जाने  की

 ह  81,300  1,  93,000  1,  37,000 संभावना  है  ।

 (11)  चौथी  योजना  में  उसके

 पहले  अलाट  की  गई  उन  लाइनों

 की  संख्या  जो  पांचवीं  योजना  में

 53,700  67,000  49,  300 चाल  की  जाएंगी

 (in)  पांचवीं  योजना में  अलाट  की

 गई  जिन  लाइनों  के  चालू  होनें
 70,700 की  संभावना  उन  की  संख्या  51,300  1,  21,000

 (1४)  पांचवी  योजना  के  अन्त  में  कुल

 संभावित  सज्जित  क्षमता  2,  38,600  3,7  2,  300  2,  35,000

 ये  अलाटमेंट
 प्रती  क्षा-सूचियां  और

 मांगों  के  पूर्वानुमानों  के  आधार  पर  किए  जाते

 पांचवीं  योजना
 के  मसौदे  के  बशर्तें  कि  साधन  उपलब्ध

 दिल्‍ली  आदि

 जैसे  बड़े  शहरो ंके  लिए  पर्याप्त  संख्या  में  उ  पाकर  अलग  करने  प्रस्ताव  है  कि  टेलिफोन  प्राप्त

 करने  के  लिए  प्रतिक्षा  की  अवधि  घट  कर  एक  साल  से  कम  हो  न  जाए
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 Sravans

 (7,
 1695  (Saka)

 Nationalisation  of  Bidi  Industry

 2579,  Shri  M.  S.  Purty:  Will  the  Minister  of  Industrial  Development  and

 Science  and  Technology  be  pleased  to  state:

 (a)  the  State-wise  number  of  persons  working  in  the  bidi  manufacturing  1n-

 dustry  of  the  country  at  present;  and

 (b)  whether  Government  propose  to  nationalise  the  bidi  industry?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Industrial  Development  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  (a)  A  .Statement  is.attached.:

 (b)  No,  Sir.

 STATEMEN
 ूਂ

 ण  नन

 Name  of  the  State  Estimated  No.  of  Workers
 in  Bidi  manufacture

 लवाण

 Madhya  Pradesh  20,000

 Bihar  4,600

 Andhra  Pradesh  18,300

 West  Bengal  1,30.000

 Punjab

 Kerala  64,500

 Gujarat  12,000

 Tamil  Nadu’  12,000

 Maharashtra  16,500

 10  Mysore  5,000
 ee  ee  ee

 Note  to  the  information  from  Cental  Board  of  Excise  and  Cus-
 toms,  production  of  bidies  in  other  States  has  not  been  reported.

 Note  of  bidi  is  done  in  cottage  and  small-scale  sectors.  There
 is  no  large  scale  bidi  manufacturing  unit  in  the  country.  The  figures  regarding  the
 estimated  number  of  workers  engaged  in  bidi  manufacture  in  different  States  are
 based  on  the  information  furnished  by  the  State  Governments  a  few  years  back.
 The  latest  figures  are  not  available.

 Development  of  Backward  Regions  Through  Television

 2580.  Shri  M.  S.  Purty:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcasting  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  any  efforts  has  been  made  by  Central  Government  for  the  deve-

 lopment  of  backward  regions  such  as  Adivasi  areas  in  any  State  through  Television;
 and

 (b)  if  so,  the  names  of  such  States  and  the  amount  sanctioned  for  the  pur-
 pose?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  and  (b)  Afl  the  mass  media  and  the  State  and  the  Central
 Government  agencies  have  to  work  together  for  the  development  of  backward  and
 Adivasi  regions.  The  development  of  these  areas  cannot  be  effected:  by  TV  alone.
 No.  TV  Station  has.  yet  been  established  which  exclusively  covers  the  backward  and
 tribal  areas  as  such.  Some  proposals  are  under  consideration  for  expanding  the  T.V-
 network  to  cover

 backward
 areas  also  during  the  Fifth  Plan  period.
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 लिखित  उत्तर

 अनुसूचित  जातियों  त्या  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिये
 कल्याणकारी  योजनायें  क्रियान्वित

 करन  के  लिये  एक  पृथक  मंत्रालय  बनाना

 2581.  को  एम०  एस०  परती  :
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  देश

 में  अनुसुचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  की  में  सुधार  करने  ga  संविधान  में

 दी  गई  meat  को  लागू  करने  तथा  कल्याणकारी  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  केन्द्र  में  एक
 आदिवासी  के  अधीन  एक  पाक  मंत्रालय  की  स्थापना  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ?

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  इलेक्ट्रानिक्स  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  अन्तरिक्ष

 मंत्री  इन्दिरा  :  नहीं  ।

 तारापुर  परमाणु  संयंत्र  में  दोष

 2582.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  परमाणु  ऊर्जा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनका  ध्यान  23  1973  के  में  प्रकाशित  इस  आशय  के  समाचार

 की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  अमरीकी  जनरल  इलैक्ट्रिक  और  उनके  भारतीय  सहायक

 इंडिया ने  एक  a  संयंत्र  भारत  के  सिर  थोप  दिया  और  इसी  कारण  तारापुर
 संयंत्र  में  आरम्भ

 स  बड़े  दोष  रहे  है  और  यह  कि  भारतीय  इंजीनियरों  को  इस  बात  की  पुरी  जानकारी

 थी  परन्तु  भारत  को  संयंत्र  सौंपने  से  पहले  उत  निर्माणकर्ताओं  ने  सम्बद्ध  भारतीय  अधिकारियों

 को  प्रभावित  कर  लिया

 क्या  उन्होंने  इस  अरोप  की  जांच  की  और  यदि  तो  इसके  क्या  परिणाम

 सरकार  ने  सम्बन्धित  यूनिटों  को  qa:  चलाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  जिससे  कि

 महाराष्ट्र  और  गुजरात  में  फिर  से  बिजली  का  गम्भीर
 संकट

 पैदा  न

 प्रधान  परमाणु  ऊर्जा  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  तथा

 अन्तरिक्ष  इन्दिरा  :  हां  ।

 से
 ये  आरोप  निराधार  हैं  ।  इनकी  जांच  कराने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  समझी  गई  <) द  |

 तारापुर  परमाणु  बिजलीघर  के  दोनों  यूनिटों  को  अन्तिम  बार  जब  इंधन

 के  लिए  बंद  किया  गया  था  उसके  बाद  चालू  होने  के  समय  स  लेकर  अब  वे  सन्तोषजनक  रूप

 से  काम  कर  रहे  हैं  तथा  अपनी  लगभग  पुरी  क्षमता  से  बिजली  पैदा  कर  रह ेहै
 ।  बिजलीघर  से  बिजली

 की  सप्लाई  में  हाल  ही  में  जो  रुकावट  हुई  थीं  वे  बिजलीघर  की  किसी  खराबी  के  कारण  नहीं थीं  ।
 उनका  एकमात्र  कारण  गुजरात  तथा  महाराष्ट्र के  राज्य  विद्युत  बोर्डों  ट्रांसमिशन  लाईनों  का

 फेल  हो  जाना  था  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्युत  आयोग  के  विशेषज्ञों
 के  एक

 दल  ने  ट्रांसमिशन  लाइनों

 के  खराब  होने  के  कारणों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  ताजपुर  तथा  स्थानों  में  लगे  स्विच

 वार्डों  की  जांच  1973  के  अन्तिम  सप्ताह  में  की  थी  ।  कारणों  का  अध्ययन  करने  के  लिए  परमाणु
 ऊर्जा  आयोग  के  अध्यक्ष  ने भी  एक  समिति  नियुक्त  की  जिसमें  परमाणु  ऊर्जा  वि  महाराष्ट्र
 राज्य  विद्युत  ats,  गुजरात  राज्य  विद्युत  बोले  तथा  टाटा  पावर  कम्पनी  के  प्रतिनिधि  सम्मिलित

 थे  ।  इस  समिति  ने  अपनी  अन्तरिम  रिपोर्ट  हाल  ही  में  की
 है

 तथा
 उसे

 कार्यान्वित  करने
 के

 उद्देश्य  से  दोनों  राज्यों  के  विद्युत  बोर्डों  तथा  केन्द्रीय  जल  एवं  विद्युत  आ  ग  के  साथ दी  गई

 सिफारिशों  पर  विचार-विमर्श  किया  जा  रहा  है  ।
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 पश्चिम  ama  मं  औद्योगिक  परियोजनाओं  की  स्थापना

 2583.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :

 श्री  समर  गुह  :

 क्या  औद्योगिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पृ०
 बंगाल  से  नई  औद्योगिक  परियोजनाएं  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 ?

 मिलने  को  आशा
 यदि  तो  उनकी  मुख्य  बातें  क्या  और  इससे  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार

 ये  परियोजनाएं कब  तक  आरम्भ  हो  जाएगी  ?

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिक  मंत्री
 ato

 :
 से

 a 1-1-1972  से  31-12-1972  तक  की  अवधि  में  पश्चिम  बंगाल  में

 की  स्थापना  के  लिए  54  औद्योगिक  लाइसेंस  तथा  47  आशय  पत्न  जारी  किये  q

 उद्योग  जिनके  लिए  ये  जारी  किये  गये  बिजली  के  औद्योगिक

 खाद्य  रबर  की  वस्तुओं  आदि  है  ।  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  होने  की  तिथि  से

 उत्पादन  प्रारंभ  करने  में  उद्योग  को  तीन  से  चार  at  का  समय  जाता  है  ।

 इसलिए लाइसेंस/आशय  पत्न  कार्यान्वयन  की  विभिन्न  स्थितियों  में  कितने  लोगों
 को  रोजगार  मिल  सकगा  इसके  आंकडे  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दार्जिलिंग|  पहाड़ियों  में  हिंप्पियों  की  गतिविधियां

 2584.  श्री  सरोज  मुखर्जी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 vat  दारजिलिंग  पहाडियों  विशेष  कर  सोनादाह  क्षेत्र  में  चिप्पियों  को  नष्

 शरणार्थियों  के  शिविरों  में  रहने  की  अनुमति  दी  जा  रही

 क्या  ये  हिप्पी  जासूसी  और  तस्करी  कर  रहे

 क्या  दारजिलिंग  पहाडियों  में  शरणार्थियों  और  स्थानीय  लोगों  में  तनाव  बना  हुआ

 जिसे  हिप्पियों  ने  उकसाया  और

 यदि  a,  तो  सरकार  ने  उक्त  क्षेत्र  में  गडबडी  पैदा  करने  से  हिप्पियों  को  रोकने

 लिए  कदम  उठाए  है  ?

 गृह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  एफ०  एच०  जी  श्रीमान  ।

 ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  कि  वे  जासूसी  और  तस्करी  कर  रहे  है  ।

 जी  श्रीमान  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ॥
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 दिल्लो  विश्वविद्यालय  के  कफ
 को

 गिलानी  बार  म
 र

 कांस्टेबलों  के
 के  एक  दल  द्वारा  अतिरिक्त  जिला  मिस्टर

 के  आदेशों  की  अवहेलना  करना

 2585.  को  नवल  किशोर fag  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  12  1973 के  आफ  इंडियाਂ  में  प्रकाशित  इस

 आशय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  उत्तर  जिले  के  पुलिस  अधीक्षक  के  नेतृत्व
 में  कांस्टेबलों के  एक  दल  ने  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय के  को  गिराते  समय  क्षेत्र  के

 *

 अतिरिक्त  जिला  मजिस्ट्रेट  के  आदेशों  की  अवहेलना  की  है

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  दोषी  अधिकारियों  के

 खिलाफ  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 गृह  मंत्रालय  उप  मंत्री  एफ०  Tao
 जी

 श्रीमान  ।
 किन्तु

 समाचारपत्र  की  यह  रिपोर्ट  की  पुलिस  द्वारा  fat  मजिस्ट्रेट  के  आदेशों  की  अवहेलना

 की  गई  निराधार है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 a  Tt संगत  तथा  नाटक  प्रभाग  के  बार में  कर raid  Tae  ।  जांच
 +

 रिपोर्ट

 कपा

 को  मुख्तियार  सिंह  मलिक  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  संगीत  नाटक  प्रभाग  के  कार्यों के  बारे  में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  अपनी  जांच

 पूरी कर  ली  और

 )  यदि  तो  जांच  का  क्या  परिणाम  निकला  और  उक्त  मामले  में  सरकार
 क्या  कार्यवाही की

 ro
 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय थ ेनें  उप  मंत्री  (ati  तथा  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरों  गीत  और  नाटक  प्रभाग  के  कुछ  अधिकारियो  के  की  जांच कर
 अ

 रहा
 है  ।  उसन  इस  बीच  पांच  aiagat a wat में  अपनी  जांच  पुरी  कर  ली  है  ।  जिसपर  wy  अनुवर्ती

 कार्यवाही  चालू  है  ।

 Irvegularities  committed  by  the  News  papers  im  regard  to  News-Print

 2587.  Shri  Sudhakar  Pandey:  Will  the  Minister  of  Information  and  Broadcast-
 ing  be  pleased  to  state:

 (a)  the  names  of  the  newspapers  which  committed  irregularities  of  made  bung-
 ling  in  regard  to  newsprint  during  the  last  three  years;  and

 (b)  the  action  taken  against  them?

 The  Deputy  Minister  in.  the  Ministry  of  Information  and  Broadcasting  (Shr?
 Dharam  Bir  Sinha)  (a)  and  (b)  Allegations  of  irregularities  in  regard  to  newsprint
 are  investigated  by  the  Chief  Controller  of  Imports  &  Exports.  A  statement  cover-
 ing  the  period  1970-73  is  attached  based  on  information  supplied  by  that  Depart-
 ment,
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 लिखित  उत्तर

 वकालत  व
 8  1973]

 Increase  in  the  Fifth  Plan  outlay  due  to  rise  in  prices

 2588.  Shri  Sudhakar  Pandey
 :  Will  the  Minister  of  Planning  be  pleased  to

 state  :

 (a)  the  estimated  increase  in  the  outlay  on  the  proposed  productive  schemes
 included  in  the  Draft  Fifth  Five  Year  Plan  as  a  result  of  the  steep  rise  in  prices;

 (b)  whether  additional  resources  would  be  mobilised  therefor  or  the  Plan
 would  be  pruned;  and

 (c)  the  schemes  which
 will

 be  affected?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Planning  (Shri  Mohan  Dharia):  |  (a)
 10  (c)  Draft  Fifth  Five  Year  Plan  will  be  based  on  reassessment  of  the  financial
 resources  now  being  undertaken  by  the  Working  Group  on  the  subject  in  the  light
 of  the  recent  rise  in  prices  and  other  relevant  factors  such  as  the  Centre  and  State

 Budgets  for  1973-74  and  the  performance  of  the  economy  in  1972-73.  The  Draft
 Plan  document  will  also  indicate  outlays  under  various  sectors  of  development  and

 production  programmes/schemes  to  be  implemented  during  the  Fifth  Plan  period.

 mobilisation  would  be A  feasible  and  realistic  target  of  additional  resource
 fixed  for  the  Fifth  Plan  period.  Within  the  estimated  overall  resources,  every
 ffort  would  be  made  to  make  adequate  provision  for  the  ‘core’  sector  and  produc-
 tive  schemes  in  order  to  attain  the  basic  objectives  set  out  in  the  document

 proach  to  the  Fifth  Plan  1974-79”,

 Production  and  consumption  of  news  print

 2589.  Shri  Sudhakar  Pandey
 ‘casting  be  pleased  to  state:

 Will  the  Minister  of
 Information

 and  Broad-

 (a)  the  quantity  of  news-print  consumed  during  this  year  upto  March,  1973;

 {b)  the  quantity  of  news-print  produced  indigenously  and  the  quantity  imported
 from  the  various  countries;

 (c)  whether  the  news-
 the  current  year;  and

 print  would  be.  available  in
 the  required  quantity  during

 (d)  the  basis  on  which  the  available  news-print  would  be  allotted?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Information  &  Broadcasting  (Shri
 Dharam  Bir  Sinha):  (a)  Newspapers  which  obtained  newsprint  quotas  in  the  1972-
 73  licensing  period  have  not  yet  supplied  figures  of  their  respective  newsprint  con-

 sumption  for  the  period.  The  information  asked  for  is,  therefore,  not  available  at
 present.

 (b)  &  (८)  The  figures  for  1972-73  &  73-74  are  as  follows

 72-73  73-74

 (tonnes)  (tonnes
 anticipated)

 0.773 Indigenous  production  of  A  Vyli  fil  40,000

 newsprint

 Imported  newsprint  available  1,98,600  1,26,700
 for  allocation

 (d)  Under  the  Newsprint  Allocation  Policy  for  1973-74,  the  basis  for  arriving
 -at  the  newsprint  entitlement  of  a  ne  wspaper  is  its  performance  in  1972-73  by  utilisa-
 tion  of  newsprint  authorised  for  that  period,  reduced  by  a  cut  of  30%  representing
 the  shortfall  in  availability  of  >wsprint.
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 महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  के  टलो फोनों  को  जप्त  माइक्रोफोन  द्वारा  सुनना

 2590.  श्री  एच०  एम०  पटेल  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 bi — kay  ee  द
 क्या  सरकार  का  ध्यान  23  1973  के  च ५  में  प्रकाशित इस  समाचार

 ओर
 दिलाया  गया  है  कि  विपक्षी  राजनीतिक  दलों

 के
 सम्मेलनों  की  कार्यवाहियों  को और  संसद

 पत्रकारों  और  अन्य  महत्वपूर्ण  व्यक्तियों  के  टेलीफोनों को  क्रमश

 टेप
 किया

 जाता  हैं  और  गुप्त  माइक्रोफोन  लगा  कर  सना  जाता  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है
 ?

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  चन्द्र  सरकार  ने  उल्लिखित  समाचार

 हे  ह

 उसमें  निहित  आरोपों  तथा  aratat  का  कोई  आधार  नहीं  है  ।

 सरकारो  उपक्रमों  में  वरिष्ठ  कार्यकारी  अधिकारियों  सहित  सरकारी  कर्मचारियों  के खिलाफ

 भ्रष्टाचार के  आरोप

 2591.  है  राम कंवर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  प्रकरण  कि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  वरिष्ठ  कार्यकारी  अधिकारियों  सहित
 कितने

 सरकारी
 कर्मचारी  है  जो  वर्ष  1972

 के  दौरान  विभिन्न  प्रकार  के  भष्टाचार  के  आरोपों  में  भारत

 सरकार  द्वारा  ध अन्तग्रस्त  पाये  गये  और

 उन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  वह  क्या  है
 ?

 गह  मंत्रालय  और  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  श्री  राम  निवास  :  तथा

 सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  और  इसे  यथाशीघ्र  सदन के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  क  yey  सशस्त्र  पलिस  दल  के  कामिक  संघ  के  नताओं  को  गतिविधियां

 2592.  प्रो  राम कंवर  :  क्या  गह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (4)  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  प्रान्तीय  सशस्त्र  पुलिस  दल  ने  अपने  को  संघटित  कर  के
 कामिक  संघ  बना  लिया

 (@)  क्या  इस  कामिक  संघ  का  कथित  पंजीकरण  भी  हुआ  था  और  यदि  तो  क्या

 1! ऐसी  अनुमति  देने  से  पूर्व  इसके  परिणामों  को  ध्यान  में  रखा  गया

 क्या  कार्मिक  संघ  के  उच्च  पदाधिकारियों  ने  प्रान्तीय  सशस्त्र  पुलिस  दल  के

 चोरियों  को  सेना  के  साथ  सल्लम  खुला  झगडे  के  लिये  और

 क्या  कार्मिक  संघ  के  बडे  पदाधिकारी  घटना के  पश्चात  छिप  गये है  और

 यदि  तो  इस  बारे  में
 ~

 सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है

 गह  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  (att  एफ०  एच ०  :  (*) )  _  और

 जी कर्म
 श्रीमान्‌

 ।
 किन्तु  प्रादेशिक  सशस्त्र  पुलिस  दल  के  कुछ  कर्मचारी  ६,

 उत्तर  प्रदेश  नामक  एक  संघ  में  शामिल  हो  गये  जो  उत्तर  प्रदेश  में  समिति  वारी  रव
 अधिनियम  (  1860  का  अधिनियम सं०  21)  के  अन्तर्गत  पंजीकृत  हुई
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 ऐसे  पंजीकरण  के  लिए  सरकार  की  पूर्वानुमति  आवश्यक  नहीं  थी  ।

 जब  कि  सेना  के  साथ  खुल्लम  खुल्ला  संघर्ष  के  लिए  परिषद  के  नेताओं  are

 प्रादेशिक  सशस्त्र  पुलिस  बल  के  कमंचारियों  को  प्रत्यक्ष  रूप  से  नहीं  भड़काया  गया  परिषद
 ता at  गतिविधियों  से  प्रादेशिक  सशस्त्र  पुलिस  के  कुछ  कर्मचारियों  में  गंभीर

 हुई  जिसके  परिणामस्वरूप  उत्तर  प्रदेश  में  प्रादेशिक  सशस्त्र  पुलिस  बल  के  कर्मचारियों  और

 सेना के  ama  संघ  जब  प्रादेशिक  सशस्त्र  पुलिस  बल  की  बटालियनों  को

 निश्शस्त्र  करने  के  लिए  सेना  को  बुलाया  गया  था  |

 राज्य  पुलिस  कर्मचारी  उत्तर  प्रदेश  के  सभी  छः  पदाधिकारियों  को

 तार  कर  लिया  गया  है  और  जेल  में  है  ।  उत्तर  प्रदश  के  राज्यपाल  द्वारा  उनमें  से  चार  को
 भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  311(2)  के  उपबन्ध  के  अधीन  सेवा  से  बरखास्त
 कर  दिया है

 Postal  stamp  on  the  occasion  of  Lenin  Centenary

 2594,  Shri  Phool  Chand  Verma  e e  Will  the  Minister  of  Communications  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  of  India  issued  a  20  paise  postal  stamp  on  the  occa-

 and
 sion  of  the  Lenin  Centenary  depicting  Communist  emblem  of  sickle  and  hammer;.

 (b)  whether  the  Soviet  Union  has  also  issued  any  postal  stamp  depicting  Ashok
 Chakra,  the  emblem  of  our  country?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna):  (a)  No,  Sir.  A  post-
 age  stamp  was  issued  on  22-4-1970  on  the  occasion  of  the  birth  centenary  of  V.  I.
 Lenin,  wherein  his  portrait  was  depicted  but  not  the  Communist  emblem  of  ham-
 mer  and  sickle.

 (b)  Yes,  Sir.  A  stamp  showing  the  State  Emblem  and  the  National  Flag  of
 India  was  issued  by  the  Soviet  Union  to  commemorate  the  25th  Anniversary  of
 Indian  Independence.

 Trunk  calls  booked  from  Chandigarh  for  places  in  Pakistan

 2595.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Communications  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Trunk  Calls  booked  for  places  in  Pakist  an  from  Chandigarh
 during  the  year  1970  and  1971;

 and
 (b)  the  Telephone  numbers  from  which  these  calls  were  booked  in  Chandigarh;

 (c)  the  other  particulars  of  these  calls?

 The  Minister  of  Communications  (Shri  H.  N.  Bahuguna)  :  (a)  to  (c)  Calls  to
 Pakistan  from  exchan  ges  all  over  India  were  being  transitted  from  Bombay,  Delhi
 and  Amritsar  exchan  ges.  Amritsar  exchange  stopped  booking  calls  to  Pakistan  from
 A  ugust  1971  and  New  Delhi  and  Bombay  from  November,  1971.  Records  of  indi-
 vidual  calls  made  wer
 not  available  now.

 €  not  required  to  be  kept  beyond  a  period  of  one  year,  and  are

 were  booked  from
 Some  other  old  records  available  at  Delhi  indicate  that  15  calls

 1971,
 Chandigarh  via  Delhi  to  various  stations  in  Pakistan  in  1970  and
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 Research  in  Cement  Industry

 2596.  Shri  Phool  Chand  Verma:  Will  the  Minister  of  Science  and  Technology
 be  pleased  to  state

 (a)  whether  any.  suggestion  has  been  made  to  Government  for  conducting  re-
 search  in  cement  industry  because  it  is  becoming  uneconomical;  and

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto ?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technology  (Shri  C.

 Subramaniam)  (a)  &  (b)  A  Cement  Research  Institute  of  India  is  already  function-

 ing  at  New  Delhi.  This  Institute  is  a  cooperative  venture  in  which  both  Council  of
 Scientific  &  Industrial  Research  (CSIR)  and  the  entire  Indian  Cement  industry  acti-

 vely  participate.  The  Institute  is  providing  Research  and  Development  (R&D)  and
 concrete other  technical  services  in  several  directions  to  the  cement,  concrete  and

 construction  industries  in  the  country

 राष्टीय  आय  के  अनुमानों  a  afe

 2597.  शना  सा०  जनादनन  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  गे  कि

 क्या
 चौथी  योजना  के  आधार

 at
 के  लिए  राष्ट्रीय

 आय
 के  अनुमानों  में  एक

 बडी  लूटी  होने  से  अनेक  मूल  योजना  पूर्वानुमानों  में  बाधा  आ  पडी

 यदि  तो  आधार  वर्ष  की  राष्ट्रीय  आय  के  अनुमानों  में  कौन  सी  त्रिपद

 क्या  इस  बीच  यह  त्रुटि  सुधार
 ली  गई  है  और  अनुमानों  को  संशोधित

 कर  लिया
 गया  है

 ?

 योजना  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मोहन  :  जी

 wat

 ।
 _  चौथी  पंचवर्षीय

 योजना  के  आधार  ay  1968-69  के  लिए  राष्ट  आय  के  में  कोई  afe  नहीं

 पाई

 केन्द्रीय  सांख्यिकीय  संगठन  द्वारा  पहले  प्रकाशित  किए  अनुमानों का
 इस  समय  किया  जा  रहा  क्योंकि  उनमें  कृषि  उत्पादन  के  पूणत: ह  संशोधित  अनुमान

 1971  अंक  के  प्रकाशन  के  समय  उपलब्ध समाविष्ट  करना  है  जो  कि  श्वेत-पत्र  के  मई

 नहीं  इस  प्रकार  के  संशोधन  को  त्रुटि  नहीं  माना  जा  सकता  क्योंकि  भल  से  की  गई
 संशोधित  आंकड़े  राष्टीय गणना  या  गलत  आंकडों  का  इस्तेमाल  करके  नहीं  किया  गया  है  ।

 आय  संबंधी  श्वेत  पत्न  के  1973  अंक  में  शीघ्र  प्रकाशित  किए  ज  |

 )  और  प्रश्न ही  नहीं  उठता ।

 उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  की
 जांच  करने  के

 लिये  समिति

 2598.  रहे  सो ०  जनादेश  कया  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्री  यह यह  बताने की  कृपा
 रंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  भारतीय  उद्योगों  में  विदेशी  सहयोग  प्रश्न  की  जांच  करने

 के  लिए  गठित  की  गई  विशेषज्ञ  समिति  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि
 तो  समिति  ढारा  क्या  सिफारिश  की  गई  और

 सरकार  द्वारा  इस  पर  क्या  निर्णय  किये  गये ये
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 8  1973

 i hn लिखित
 उत्तर

 औद्योगिक  विकास  तथा  विज्ञान  ओर  प्रौद्योगिकी  मंत्रो  ato  :  जी  हां  ।

 इस  समिति  की  सिफारिशें  सरकार  की  प्रौद्योगिकी  आयात  नीति  की  विभिन्न
 स्याओं  से  संबंधित  प्रौद्योगिकी  अर्थ  मूल्यांकन  और  प्रौद्योगिकीविदों के  उचित  चयन  की

 प्रौद्योगिकी  के  निरंतर  आयात  को  रोकने  के  उपाय  तथा  देशीय  प्रौद्योगिकी  का

 इत्यादि  ।

 सरकार  समिति  की  सिफारिशों  पर
 अभी

 विचार  करेगी
 ।

 Discovery  on  plant  breeding  by  an  Indian  scientist  in  New  Zealand

 2599.  Shri  Shrikrishna  Agrawal:  Will
 the

 Minister  of.  Sefence  and
 Technology

 be  pleased  to
 state :

 (a)  whether  Government  are  aware  that  a  scientist  of  Indian  origin  in  New
 Zealand  has  made  a  new  discovery  in.  the

 (b)  whether  Government  propose  to  recall  such  Indian  scientists  from  the

 foreign  countries  so  that  they  may  prove  useful  for  the  industrial  development  of
 the  country;  and

 (c)  if  so,  the  outcome  of  the  efforts  made  in  this  directions  so  far?

 The  Minister  of  Industrial  Development  and  Science  and  Technoology  (Shri  C.
 Subramaniam):  (a)  Information  on  an  Indian  Scientist  having  made  a  new  discovery
 in  New  Zealand  in  Plant  Breeding  as  reported  in  some  news  papers  has  come  to  the
 notice  of  the  Government.

 (b)  The  Government  of  Inida  have  been  taking  various  measures  to  facilitate  the
 return  of  well  qualified  Indian  Scientists,  Technologists,  etc.  from  abroad  and  their

 settling  in  India.  The  Scientists  Pool,  instituted  in  1958  for  temporary  placement  of
 well  qualified  scientists  etc.  and  the  scheme  of  creation  of  supernumerary  posts  for

 notable  measures  in quick  absorption  of  outstanding  scientist  etc.  are  but  some
 this  regard.  It  is  necessary  to  emphasise  that  merely  recalling  the  scientists  without

 providing  the  necessary  facilities  and  resources  to  work  will  be  counter  productive.

 (c)  Since  1958  more  than  8,930  Indian  Scientists,  Engineers,  Medical  Personnel
 abroad  were  offered  temporary  placement  in  the  Scientists  Pool.  Of  these  4,791
 joined  the  pool  service  on  their  return.  Of  these  who  joined  4,391  have  since  settled
 in  regular  employment  in  India.

 Discussion  in  Central  Zonal  Council  meeting  regarding  the  activities  of  Muslim
 ague

 2600.  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  :

 Shri  N.  Misra:

 Will  the  Minister  of  Home  Affairs  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  the  Central  Zonal  Council  has  ex  pressed pirtsoowvu  its  deep  concern  on  the
 increasing  activities  of  the.  Muslim  League;

 (b)  whether  its  activities  were  mainly  responsible  for  the  recent  communal
 riots  in  Delhi  and  other  States;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  declare  this  communal  organisation  as
 unlawful  and  if  not,  the  reasons  therefor ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  and  in  the  Depart-'
 ment  of  Personnel  (Shri  Ram  Niwas  Mirdha):  (a)  While  reviewing  the  communal
 situation  in  the  two  States  in  the  Central  Zonal  Council  a  reference  was  made,
 inter-alia  to  the  activities  of  the  Muslim  League  in  general.
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 alling  Attention  to  Matter  of  August  8,  1973

 Urgent  Public  Importance
 णणणअअशणणणणणण

 (b)  Government  do  not  have  any  such  definite  information.

 (c)  The  House  is  also  aware  that  associations  whose  activities  are  prejudicial
 to  the  maintenance  of  communal  harmony  and  to  the  interest  of  national  integra-
 tion  can  be  dealt  with  under  the  provisions  of  Criminal  Law  (Amendment)  Act,
 1972.  The  provisions  of  this  Act  have  been  suitably  brought  to  the  notice  of  the
 State  Governments/Union  Territory  Administrations.  The  question  whether  the

 provisions  of  the  Act  should  be
 invoked

 in  respect  of  any  association  is  examined

 ty  Government  from  time  to  time  in  the  light  of  the  material  available  with  Gov-
 ernment  in  respect  of  such  associations

 18  WA,  1973  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  7425  के  उत्तर  म॑  शुद्धि  करन  वाला  विवरण

 Statement  Correcting  reply  to  unstarred  question  No.  7425  dated  18-4-73

 औद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  3aq-Hal  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )

 पिछले  तीन  वर्षों  में  एकत्रित  किए  गए  उपकर  का  राज्य  वार  और  वर्षवार  विवरण

 समान  अनुबंध  सख्या  1  दिया  गया  है  ।  मे  रखा  गया  |  देखिए  संख्या  एल०  टी ०

 5360/73]

 व्यय  का  राज्यवार और

 वर्षवार
 पिछले  तीन  वर्षों  में  विकास  तथा  अन्य  कार्यों  पर

 विवरण  संलग्न  अनुबंध  2  में  दिया  गया  gtਂ  में  रखा  देखिए  संख्या

 ल० ल  ate  5360/73]

 उक्त  उत्तर  में  उल्लिखित  अनुबंध  1  और  2  संलग्न  उनमें  दिए  गए  alas  नमक

 जयपुर  द्वारा  भेजे  गए  आंकड़ों  के  आधार  पर  तैयार  किए  गए  जिसे  उन्होनें

 अपने  देश
 भर

 में  फैले  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  gone  पर  प्राप्त  किया  था
 ।

 बाद  में
 नमक

 आयुक्त  की  जानकारी  में  यह  तथ्य  लाया  गया  कि  उनके  क्षेत्रीय  कार्यालयों  से  दूर
 भाष

 पर

 प्राप्त  किए  गए  आंकड़ों  सहीं  नहीं  थे
 ।

 अतः  नमक  आयुक्त  ने  बताया  है  कि
 सही

 आंकड़े
 अनुबंध  3  और  4  में  दिए  गए

 विलम्ब  का  कारण

 आंकड़ों  की  गलती  उत्तर  देते  समय  ठीक  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  सही  आंकड़ें  उत्तर

 दिए  जा  चुकने  के  पश्चात  प्राप्त  हुए  थे  ।

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  और  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGLNT  PUBLIC  {MPORTANCE

 विमुद्रीकरण  के  भय से  सौ  रुपये  के  नोटों  को  ale  नोटों  सें  बदलवाने  के  लिये  बैंकों में  लोंगों  को  भीड

 लगने  का  समाचार

 श्री
 पी०  बेंकटासुब्बया  :  में  faa  मंत्री

 का  ध्यान  अविलम्बनीय
 लोक

 महत्व
 के  निम्नलिखित  विषय  की  ओर  दिलाता  हूं  और  उनसे  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह

 इस  संबंध  में  एक  वक्तव्य  दें  |

 *चविमद्रीकरण  के  भय  से प  rat  रुपये  के  नोटों  को  छोटे  नोटों  में  बदलवाने  के  लिए  बैंकों

 में  लोगों  की  भीड़  लगने  का  समाचारਂ  ।
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 1895  अविलम्बनीय  लॉक  महत्व  क

 विषय  की
 ओर

 ध्यान  दिलाना

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  | ह  आर०
 :  भारत  सरकार  ने  छोटे  मूल्य

 के  नोटों  की  मांग  के  अचानक  बढ़  जाने  के  बारे  में  अखबारों  में  छपी  खबरें  देखी  इसके

 परिणामस्वरूप  रिजर्व  बैंक  के  बम्बई  और  नयी  दिल्‍ली  स्थित  कार्यालयों  में  सौ  सौ  wit के

 नोट  छोटे  मूल्य  के  नोटों  में  बदलवाए  जाने  के  लिए  भारी  संख्या  में  पर  किए  गए  है
 और  दिल्‍ली यद्यपि  यह  बात  सही  है  कि  पिछले  दिनों  में  ford  बैंक  के

 स्थित  कार्यालयों  में  छोटे  मूल्य  के  नोटों  की  मांग  में  वृद्धि  हुई  है  किन्तु  अन्य  केन्द्रों  में  सौ

 सौ  रुपये  के  नोटों  को  बदलवाने  के  लिए  जनता  में  आमतौर  पर  कोई  हलचल  नहीं  संभव  है
 कि  ford  बैंक  के  इन  दोनों  कार्यालयों  में  अधिक  संख्या  में  सौ  सौ  रुपये  के  इस  अफवाह

 के  कारण
 पेश

 किए  गए  हों  कि
 सौ

 रुपये  के  नोटों  का  विमुद्रीकरण  होने  जा  रहा  है
 ।

 भारत
 सितम्बर  1972  में  वांचू  समिति  की  रिपोर्ट  पर  हुई  बहस  के  दौरान  लोक  सभा  में

 तथा  उससे  पहले
 और

 बाद  संसद  में  पूछे  कई  प्रश्नों  के  उत्तर  में  यह  स्पष्ट  कर
 चूकी है  कि  100  रुपये  के  नोटों  सहित  बड़े  मूल्य  के  नोटों  का  विमुद्रीकरण  करने  का  कोई

 प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।  सरकार  इस  निणेय  को  पूरे  जोर  के  साथ  फिर  से  दोहराना

 चाहती  है
 ।

 वित्त  मंत्री  ने  भी  7  अगस्त  1973  को  राज्य  सभा  मूल्य  वृद्धि  के  संबंध

 में  बहस  का  उत्तर  देते  समय  इसके  बारे  में  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी

 ५
 aft  पी०  बेकंटासुब्बया :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य  से  प्रतीत  होता  है  कि  मामलें

 शी पी० की गंभीरता  क  ay  पया  है  ae  कहा  क  बा  सौर  लल्ला  ल  कत  मे  भीड़
 थी  पर  सामान्य  जनता  पर  उसका  कोई  प्रभाव  नहीं  माननीय  मंत्री  के  इस  स्पष्ट  aaa

 के  पश्चात  भी  कि  विमुद्रीकरण नहीं  अभी  भी  अफवाहें  ta  रही  है  जिनक  परिणाम

 स्वरूप  मूल्यों  में  अत्यधिक  वृद्धि  हो  रहीं  सोने  का  मूल्य  बढ़कर  500  रुपये  तोला  हो  गया

 _  इसका  देश  की  अर्थव्यवस्था  पर  बहुत  कुप्रभाव  पड़  रहा  है
 ।

 इस  प्रकार  की  गलत
 अफवाहें  समय  समय  पर  फैलाई  जाती  है  ।  इस  के  पीछे  एक  बहुत  बड़ा  गिरोह  है  औंर  इसमें
 व  क  ge  wfemfon  का  aa  दोता

 बैंकों  में  सौ  रुपये  के  नोटों  को  छोटे  नोटों  मं  बदलने  के  कहा  जाता  है  30

 प्रतिशत  तक  कमीशन  लिया  जा  रहा  है
 ।

 कई  बड़े  लोगों  ने
 80,000

 रुपये  के
 सौ

 रुपए

 के  नोट  छोट  नोटों  में  बदले  सरकार  ने  इन  अफवाहों
 को

 रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की  है  ?  पिछले  कुछ  समय  से  बैकों  में  सौ  रुपये  के  नोट  जमा  किए  गए  है  ।  मैं  जानना

 श्वाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  से  कितनी  राशि  जमा  की  गई  है

 श्री  Fo  आर०  ि गण दां  :  विमुद्रीकरण  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 वित्तमंत्री  ने  3  अगस्त  को  वाशिग टन से  भारत  आने  पर  समाचार  पत्र  संवाददाताओं  के  समक्ष

 यह  स्पष्ट  किया  कि  सरकार  के  सामने  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जहां  तक  इस  अफवाह  का  संबंध  है  यह  दिल्ली न्य भ  और  बम्बई
 तक

 ही  सीमित  है
 ।  ford

 बैंक  के  सूत्नों  के  अनुसार  1973  को  बम्बई  में  सौ  रुपये  के  23,249  नोट

 जमा  किए  गए  और  7  1973  को  दिल्‍ली  में
 सौ

 रुपये  के  8,312  नोट  जमा  किए

 गए
 |

 यदि  जून
 और

 जुलाई  के  आंकड़ें  देखे  जाए  तो  प्रतीत  होगा  कि  उधर

 अफवाह  के  बावजूद  वृद्धि  असामान्य  नहीं  कही  जा
 सकतीं

 |

 =
 भारत  में  सोने  के  मूल्य  में  वृद्धि  पिछले  महीनों  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  4  सोने  के  मूल्य

 असामान्य  वृद्धि  के  परिणाम  स्वरूप  है
 ।

 आम
 तौर  पर

 भी  इस  मौसम  में  सोने  के  मूल्य
 विधि  हो  जाती  है
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Saravna
 17.0  1895  (Saka  )

 Urgent  Public  Importance pe  oo

 प्रो०  मधु  दण्डवत  सौ  रुपये  के  नोटों  को  छोटे  नोटों  में  बदलने  की  स्थिति
 के  दो  पहल  है

 पहली  बात  तो  यह  है  कि
 व्यापारीਂ  अफवाह  फैलाते  हैं

 ।

 करण  के  भय  के  परिणामस्वरूप  ant कों  भाग  रह ेहैं  और  सौ  रुपये  के  मोट  बदल  रहे

 माननीय  मंत्री  नें  इस  बात  का  उत्तर  नहीं  दिया  किं  एक  विख्याति  व्यक्ति  ने  80,000 रुपये  के

 नोट  छोटे  नोटों  में  बदले  |

 विमुद्रीकरण की  अफवाह  का  कारण  काला  धन  है  ।  सरकार  ने  काले  धन  का  पता

 लगाने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 है

 ।
 देश  में  काले  धन  के  जमा  हो  जाने  का  एक  महत्वपूर्ण

 कारण  यह  है  कि  उत्पादन  तथा  गैर  उत्पादन  व्यय  q  बहुंत  असमानता  है  |
 अत्यधिक

 लाइसेंस  नीति  तथा  अफ़सर  शाही  आदि  के  कारण  भी  काला  धन  जमा  होने  में
 क  fret  थि  wea

 ea
 मे  कालग  ९ 1,  BEEK  सबा  कार  देते  one  के  सहा

 शी  art  धन  की  प्रवृत्ति  को  बल  मिल  रहा  है  ।  क्या  विभिन्न  कर  वसूली  संगठनों  की

 अकर्मण्यता  के  परिणामस्वरुप  काला  धन  अधिक  जमा  नहीं  हो  रहा  है  ।

 सरकार  ने  कालें  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  क्या  कायेवाही  की  है  ?  जब  भी  सदन  में

 विमुद्रीकरण  की  मांग  की  गई  तो  वित्त  मंत्री  द्वारा  हमेशा  यहीं  बताया  गया  कि  यह  सुझाव
 अव्यवहारिक  है  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  1946  में  विमुद्रीकरण  किया  गया  जिसके  फलस्वरूप

 काले  धन  की  अधिक  राशि  का  पता  लगाने  में  अधिक  सफलता  नहीं  मिलीं
 ।

 परंतु  क्या  यह
 सच  नहीं  है  कि  1946  के  विमुद्रीकरण  के  समय  सौ  रुपये  दस  रुपये  नोटों

 का  विमुद्रीकरण नहीं  हुआ  था  और  क्या  1946  में  देश  की  करेंसी  की  76  %  भाग  यह

 दो  नोट  ही  जब  देश  की
 76

 प्रतिशत  करेंसी  को  विमुद्रीकरण  से  बाहर  जाए

 तो  vat  उपाय  से  सफलता  की  क्या  आशा  की  जा  सकती  है  ।
 यह  oh  युक्तिसंगत

 कि  1944
 नहीं  है

 ।
 सरकार  को  बेल्जियम  का  उदाहरण  अपने  सामने  रखना  चाहिये  जहां

 में  विमुद्रीकरण  परिणामस्वरूप  करंसी  16  करोड़  च्, कंक से  घट  कर  5  करोड़  फ्रैंक  हो  गई  ।

 परंतु  यह  सच  नहीं  है  कि  हमारी  सरकार  इसी  कारण  से  विमुद्रीकरण  «  नहीं  करना

 चाहती  क्यों  कि  सरकार  और  काल  धन  वालों  के  बीच  गठजोड़  है
 ।

 वहीं  लोग  सत्ताधारी
 दल  के  कोष

 में
 धन  देंतें  थ  सरकार  की  का  कारण  यही  है  ।

 यदि  सरकार  नहीं  करना  चाहती  तो  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार को
 कम दर  पर  नन्  जारी  करने  चाहिये  ।  दूसरें  सरकार  को  कड़ाई  से  जगह  जगह  छापे

 मारने  इन  उपायों  से  पता  लगने  वाले  काले  धन  को  विकास  कार्यों  पर  व्यय  कियां

 जाना  चाहिए
 ।

 सरकार
 को

 सब  लोगों  से  पूछना  चाहियें  कि  किस  के  पास  कितना  सोना
 उसके  पश्चात  सरकार  को  इस  बारे  में  अधिकतम सीमा  निश्चित  करनी  चाहियें  जिससे

 हैं। उ  माता  में  सोना  नहीं  रखा  जा  aw  जो  अपने  सोने  की  मात्रा  की  घोषणा  न  कर

 उनका  सारे  का  सारा  सोना  जब्त  कर  लिया  क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  उपाय  को
 लागू  करने  को  तत्पर  है

 ।
 इस  प्रकार  के  उम्र  उपाय  ही  काल  धन  के  चलन  व  विमद्रीकरण

 की  अफवाह  आदि  को  रोक  सकते

 थी  के०  कार गणेश  :  माननीय  सदस्य  ने  काले  धन  और  विमुद्रीकरण  आदि  के  बारे  में

 ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  की  सीमा  से  बाहर  है  ।'
 जो  कुछ  कहा  है  शह
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 ह  1973  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 विषय  की  ओर  ध्यानਂ  दिलाना
 —

 काला  इसका  उपयोग  तत्संबंधी  विभिन्न  समस्याओं  पर  सदन  में  अनेक  बार  विस्तार  से

 बिचार  हो  चुका  विधेयक  सदन  की  प्रवर  समिति  के  समक्ष  सरकार  ने  अपनी  स्थिति

 स्पष्ट  कर  दी  है  ।  अतः  विस्तारपूर्वक  इन  बातों  में  जाना  संभव  नहीं  ।  सरकार॑  ने  are

 समिति  की  सिफारिशों  के  अनुसार  काले  धन
 पर

 नियंत्रण  करने  के  लिए  अनेक  उपाय  उठाय

 है
 ।  सोने  के  संबंध  में  दिये  गये  सुझाव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  स्वर्ण  नियंत्रण

 नियम  में  संशोधन  अपेक्षित  होगा  ।  सरकार  इन  सभी  मामलों  पर  निरन्तर  विचार  कर  रही

 है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  बतायें  गये  उदाहरण  के
 संबंध

 में  सरकार  के  VN \  सूचना  उपलब्ध

 नहीं  ।  यदि  किसी  वाणिज्यिक  बैंक  में  इस  प्रकार  की  बात  हुई  भी  होगी  तो  बैंक  द्वारा

 qe  सूचना  नहीं  बताई  जायेंगी  ?

 शा  कृष्ण  गदर
 हाज़िर  सरकार  ने  जांच  समिति  के  अंतरिम  प्रतिवेदनों

 को  प्रकाशित  नहीं  किया  परंतु  उसकी  प्रतियां  बाजार  में  चोरी  से  बिकती  एक

 भूमिपतियों  आदि  को  लाभ  पहुंचाना  चाहती  है  इसी  कारण  उक्त  समिति  के

 प्रतिवेदन  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  ।  काला  आयकर  अपवंचन  बाजारी

 आदि  आज  के  आधिक  संकट  का  मूल  कारण  इन्हीं
 के

 कारण  सोने  मूल्य  में  वुद्धि  ही
 रही  है  और  उसके  परिणाम  स्वरूप  रुपये  का  मूल्य  कम  हो  रहा  है  एवं  खाद्य  पदार्थों  तथा

 अन्य  पदार्थों  का  मूल्य  बढ  रहा  है  ।  वियतनाम  में  इतने  समय  से  युद्ध  चल  है  पर  वहा

 पर  मलय  विधि  नहीं  है  ।

 सरकार  काले  धन  का  पता  लगाने  और  मुद्रास्फीति  पर  नियंत्रण  करने  में  सफल  नहीं

 होने  आर्थिक  संकट  के  परिणामस्वरूप
 भारतीय

 की
 जडे  हिल  रही  है i

 यह  संकट  सरकारी  नीतियों  के  परिणामस्वरूप  है  ।  पिछले  अर्थात  1972-73  में  उत्पादन

 में  5
 प्रतिशत  वृद्धि  हुई  जब  कि  मुद्रा  की

 उपलब्धता  में  15.  प्रतिशतता  वृद्धि  हुई  ।

 1969  और  1973  के  बीच  मुद्रा  की  उपलब्धता  में  90  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  मुद्रा  की

 यह  बाढ  गैर  उत्पादन  कार्यों  पर  लगी  है  ।  इसीसे  ही  मूल्यों  में  विधि  हुई  है  ।  सरकार  द्वारा

 रुपये  के  निरन्तर  कम  होते  मूल्य  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  जा  रहे
 >

 सट्टेबाजों
 और  एकाधिकारिय  पतियों  द्वारा  सोना  जमा  करने  को  रोकने  के  लिए  सरकार  क्या  कर  रही

 श्री  आर०  गणना  माननीय  सदस्य  ने  केवल  राजनीतिक  स्थिति  का  वर्णन  कियां

 हम  बैंकों  में  सौ  रुपये  के  नोटों  को  छोटे  नोटों  में  बदलने  के  लिए  नोट  के  सीमित  प्रश्न

 पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  केवल  इतना  कहना  है  कि  ध और  बम्बई  दो  नगरों में

 कुछ  लोगों  में  विमुद्रीकरण  का  भय  छा  गया  है  और  उन्होंने  इन  नोटों  को  छोटे  नोटों  में

 बदला  इस  सब  को  यदि  माननीय  सदस्य  गंभीर  संकट  का  चिन्ह  समझे  तो  इससे  इन्कार

 नहीं  किया  जा  सकता  कि  देश  के  सामने  यह  संकट  है  ।  मैंने  पहिले  ही  बताया  है  कि  किसी

 व्यक्ति  के  पास  यदि  2000  ग्राम  से  अधिक  शद्ध  att  है  तो  उसे  स्वर्ण  नियंत्रण  अधिनियम

 के  अन्तर्गत  इसके  संबंध  में  घोषणा  पडती  है  ।

 जहां  तक  पांचू  समिति  के  प्रतिवेदन  की  बात  है  सरकार  ने  एक  प्रस्तुत  किया

 है  जो
 कि

 प्रवर  समिति  के  समक्ष  है  ।  वांचू  समिति  की  एक  महत्वपूर्ण  सिफारिश  सम्पत्ति
 के  अधिग्रहण  के  बारे  में  थ  ।  उस  पर  कानून  बनाया  जा  चुका  है  ।  इस  wa के
 500  मामलों  की  जांच  की  गई  है  अथवा  की  जा  रही  है  ।

 a  रणबहादुर  सिंह  :  माननीय  मंत्री
 इस

 विषय  को  सीमित  चाहतें  at

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सौ  रुपये  के  नोटों  को  दिल्ली  और  बम्बई  में  छोटे  नोटों  में  बदलने

 को
 देखते  हुए  कया  सरकार  को  यह  समाचार  भी  प्राप्त  हुआ  है  कि  कया  गेहूँ  उत्पादक  राज्यो

 में  वाणिज्यिक  मण्डियों  में  भी  यह  काम  तेजी  से  हो  रहा  है  ?

 62%
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  August  8,  1973
 Urgent  Public  Importance

 ro तयल्‍एएए  ए  लालााएल्‍यल्‍एल्‍एलाशल

 [att  रणबहादुर

 प्रचलित  नोटों  में  100  रु०  के  नोटों  का  कितना  प्रतिशत  है  ।  समाचार छपे  थे  कि

 ara  वाणिज्यिक बैंकों  में  वेतन  100  रु०  से  नोटों  में  दिये  जा  रहे  है  ।  क्या  100  र०

 के  नोटों  की  कमी  है  ?

 यह  भी  सुना  गया  है  100  रु०  के  नये  नोटों  को  छपने  के  बाद  भी  प्रचलित  नहीं  किया

 बया
 ।

 इससे  लोगों  में
 100  ४०

 के  बीटी  के  बाद  किस  लाने  की  अपनाई  मल  अ

 में  स्थिति
 स्पष्ट  करें  |
 कुछ  भी  तथ्य  है

 तो
 इससे  लोगों  की  परेशानी  बढे  मंत्री  महोदय  इस  बारे  में

 भी
 के

 ०  कार  गणना :
 छोटे

 गेहूं  उत्पादन के  क्षेत्र  की  मंत्रियों में  100  रु०  के  नोटों  af

 से  बदले  जाने
 की

 मुझे  कुछ  सूचना  नहीं  है  ।

 प्रचलित  नोटों  में  100  रुपये  के  नोटों  का  प्रतिशत  45  31  1973  को
 5537

 करोड  रुपए  की  मुद्रा  में  2848  करोड  रुपय  के  100  रु०  नोट  Al  यह  लगभग

 50
 प्रतिशत  बैठता  बैंक  कर्मचारियों  at

 100
 रुपए  से  छोटे  नोटों  में  वेतन

 जाने

 तथा  रिज  बैंक  द्वारा
 100

 रु०  की  नई  मुद्रा  के
 जारी  न  जाने  के  समाचार  गलत है  ।

 1973  में  रिजर्व  बैंक  ने  100  रु०  के  2,99,546  नोट  जारी  किए  जो  कि

 पर्याप्त  है  ।  नासिक  टकसाल  की  अपर्याप्त  क्षमता  के  कारण  देवास  में  नई  टकसाल  स्थापित

 को  गयी  है  जिसमें  दिसम्बर  से  उत्पादन  होने  लगेगा  ।  100  रु०  Fo  नयें  नोट  नये  टकसाल

 में  छापे  इसकी  नये  नये  तकनीक  की  आवश्यकता  है  ।

 थप्पड़  महोदय  उन्होनें  तकनीक  के  बारे  में  नहीं  100  रु०  के  छपे  हुए  उन  नोटों

 मे  काय

 अ  ा

 हैं  रहे  चलि  नहीं  किया  गया  है

 |

 भरीं  site  दा
 :  नोटों at  नई  शिमला  नहीं  छपी  जिनहें  नहीं  किया

 बया  |

 भी  संविधान  मंत्री  महोदय  ने  बंबई  केन्द्र  से  जारी  किये  गये  नोटों  की
 सख्या  29000  बतायी  ।  इससे  qa  अवधि  में  नोटों  की  संख्या  कितनी  थी  ।

 सरकार  को  100  रु०  के  नोटों  पर  जनता  का  विश्वास  बनाये  रखने  की  आवश्यकता  है  ।

 इच्  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्य  किया  है
 ?

 109  ०
 के  प्रकाशित  नोटों  के  जारी

 न
 किये  जाने  की  बात  का  ठीक  स्पष्टीकरण  नहीं

 किया  गया  है  ।  पाच  1973
 में  100  रु०  के  नोट

 2800
 करोड  रुपए  के

 थ  जब
 कि  जुलाई

 1973 में  2300  करोड
 रुपए  के  थे  ।_  यह

 500
 करोड

 रुपये  की  कमी  कसे समिति  की
 सिफारिशों

 की  क्रियान्विति  के  संबंध  में

 उल्लेख

 किया  गया  है  ।  उन्होनें  कहा

 कि  जिन  मामलों  में  जान  बूझ  कर  कम  कीमत  दिखाई  गई  है  उ  अधिकार  ने  लने  की

 बात  कहीं  गई  है  ।  यह  पांचू  समिति  की  अंतरिम  रिपोर्ट  के  सबन्ध  में  है  जिसे  श्री  ज्योतिर्मय

 aq  वे
 सभा

 पटल  पर  रखा
 था  ।

 इसमें  तीन  सिफारिशें  की  गई  है  ।  विमुद्रीकरण  के  संबन्ध  में  उस  में  कहा  गया  है  कि

 श्वान पूर्वक  अध्ययन  के  पश्चात्‌  बे
 इस

 निकर्ष
 पर

 पहुंचे  है  कि  प्रभावी  कार्यवाही  करनी
 wag  उच्चतम  सीमा  के  बारे  में  भी  कहा  गया  है  ।  ऐसी  कम्पनियों  जिनको

 कम  मूल्य  बताया  गया  है  उन्हें  अधिकार  में  लेने  की  बात  कही  गई  है
 ।

 विमुद्रीकरण  तथा
 wet

 की
 उच्चतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  मामले  म  कुछ  किया  गया  हैँ  ।  q  इस

 बारे  में  स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 630



 सभा  पटल  पर  रख  गय  Ta 7  1895

 भी  Fo  आर०  गणना  बंबई में  100  रु०  के  नोटों  का  प्रतिदिन  जारी  किया  जान

 पहले  4000

 भी  सिया  अब  यह  29000  है  ।

 श्री  क०  आर०  गणना  यह  पिछल  तीन  दिन  के  लिये  था  ।

 विमुद्रीकरण के  बारे  में  वांचू  समिति  के  प्रतिवेदन में  की
 गई  सि ig  सिफारिश  के  बारे  में  सरकार

 यह  समझती  है  कि  काले
 धन  की

 जटिल  समस्या  का  एक  मात  समाधान  विमुद्वीकरण  नहीं
 इसी  लिये  सरकार  ने  द  समिति  की  अन्य  सिफारिशें  स्वीकार  कर  ली

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या
 यह  प्रतिवेदन  सभा  में  पेश  किये  गये  थे  उसकी  प्रति

 विरोधी  नेताओं  को  भी  दी  गई

 श्री  Fo  आर ०  गणेश
 :

 नहीं  जी  ।  काले  धन  की  समस्या  से  झझने  के  लिये  सरकार  ने

 कई  कार्यवाहियां  की  है  विमुद्रीकरण  के  अलावा  पांचू  समिति  की  अन्य  सिफारिशों  तथा  कई
 यथा  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  लाना  आदि  कार्यवाहियां  की  गई  है  ।

 अध्यक्ष  हों दय  क्योंकि हम  काफी  पीछे  अतएव  हम  अन्य  प्रस्तावों  को  नहीं  ले  सकते

 है  |

 ee  ee

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 अखिल  भारतीय  सेवाएं  अधिनियम  के  अधीन  अधिसूचना  भूतपूर्व  सेक्रेटरी
 आफ

 स्टेट  सेवा

 अधिकारी  सेवा  की  शत  अधिनियम  के  अधिसूचना  a  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के

 सबंध  में  राष्ट्रपति  को  उद्घोषणा

 गह  मंत्रालय  तथा  कामिक  विभाग  मं  राज्य  मंत्रों  राम  निवास  ॥  में

 लखित  सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (1)  अखिल  भारतीय  सेवायें  अधिनियम
 1951  की  धारा  3  की  उपधारा (2)  के

 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  अंग्रेजी  की  एक-एक

 प्रति  to

 )  अखिल  भारतीय  सेवायें  सह  सेवानिवृत्ति  संशोधन  नियम

 1973  में  अधिसूचना 1973,  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  19

 संख्या ato  सा०  नि०  510  में  प्रकाशित हुए  थे

 भारतीय  पुलिस  सेवा  द्वारा
 :  पहला  संशोधन  विनियम

 1973,
 जो  भारत  के  wave  दिनांक

 2

 1973.0

 में  भधिसचना

 संख्या सां०  सा०  नि०  557  में  प्रकाशित हुए  थे

 भारतीय  प्रशासनिक सेवा  inf  ae  कदा  पहला  संशोधन

 1973 जो  भारत  के  राजपत्न  दिनांक  2  जन  1973  में  भधिसचना

 संख्या सा०  सां०  नि०  558  में  प्रकाशित हुए  थे  ।

 म॑  रख  मय  देखिए  संख्या  एल०  दी ०  5345/73]

 131



 Messages  fiom  Rajya  Sabha  Sravana  17,  1895  (Seka)

 a

 (2)  भूतपूर्व  सेक्रेटरी  आफ  स्टेंट  सेवा  अधिकारी  की  ना एए ए एएए अधिनियम  1972

 के  अन्तर्गत  भूतपूर्व  सेक्रेटरी  आफ  स्टेट की  धारा  11  उपधारा  (2)
 सेवा  अधिकारी  at  का  आदेश  सख्या

 (  हिन्दी  तथा  अंग्रेज  की  एक  जो  भारत  के  राजपत्र  दिनांक  1

 1973  में  अधिसूचना  संख्या  alo  ato  fro  292  में  प्रकाशित  हुआ  था  |

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Mo  5347/73]

 (3)  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा
 13

 जून
 1973  को

 के जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खंड  के  साथ  पठित  सुविधा

 अनुच्छेद  213  (2)  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  लोक

 सेवा  आयोग  (  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  का  1973

 (1973  का  संख्या  5)  तथा  अंग्रेजी  की  एक  उत्तर

 प्रदेश  के  राज्यपाल  द्वारा  12  जन  1973  को  प्रख्यापित  किया  गया  था  तथा

 एक  व्याख्यात्मक ज्ञापन  ।

 उपर्युक्त  अध्यादेश  लोक  सभा  पटल  पर  रखने  के  कारण  स्पष्ट  करने  वाला

 एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 म॑  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  Flo  5347/73]

 उत्तर  प्रदान  राज्य  विश्वविद्यालय  1971

 दिक्षा  और  समाज  कल्याण  मंत्रालय  तथा  संस्कृति  विभाग  में  sada;  ड  Vio

 में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रपति  द्वारा  13  1973  को  जारी हित
 की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  संविधान  के  अनुच्छेद  213  (2)

 के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत
 उत्तर  प्रदेश  राज्य  विश्वविद्यालय  1973  (1973

 का  1)  हिन्दी  तथा  अंग्रे  संस्करण )  को  एक  जो  उत्तर  प्रदेश  क  राज्यपाल

 द्वारा  12  1973  को  प्रख्यापित  किया  गया  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सभा

 पटल
 पर  रखता हूं

 |

 रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  elo  5348/73]

 संसदीय  समितियां

 ARLIAMENTARY  COMMITTEES

 काय  का  संक्षिप्त  विवरण

 सचिव  :  मैं  1  जन  1972  से  31  मई  1973  की  अवधि  से  सम्बन्धित  संसदीय

 तथा
 -

 काय  सारा  की
 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 राज्य  सभा  स  सजदा

 MESSAGES  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  से  निम्नलिखित  संदेश  प्राप्त  हुआ  है

 राज्य  सभा  6  1973  की  अपनी  बैठक  में  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम
 1973  जो  लोक  सभा  द्वारा  26  1973  को  पास

 feat  गया  से
 बिना  किसी  संशोधन  के  सहमत  हो

 गई  हैं  ।

 —
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 3  1973  सतो  धघागपर  कासनी  नियंत्रण  के  बार  मं  वक्तव्य

 सती  धागे पर  कानूनी  नियंत्रण  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE,  STATUTORY  CONTROL  ON.  COTTON  YARN

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  I  had  drawn  your  attention  under  Rule  377  re-

 garding  cotton,  -nylon

 भो  एस०  एस०  बेनर्जी
 इस  बारे  में  वाद  विवाद  रना  चाहिए  क्यों  कि

 लाखों  बुनकर  बेकार  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  यदि  समय  है  तो  में  आपको  अनुमति  दंगा

 वाणिज्य  (Sto  डी०  पी०  :
 क्या  में  वक्तव्य  पढ

 दूं
 ।

 अध्यक्ष  मह  आप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकत  है

 प्रा  डॉ  पार  चट्टोपाध्याय  मेँ  वक्तव्य  सभा  पटल  पर  रखता

 वक्तव्य  पर  13  मान  1973  को  कानूनी  नियंत्रण  लागू  किया  गया  तुर्की

 उत्पादन  के  ढांचे  कीमतों  को  स्थिर  var  जा  सक  और  ऐसी  वितरण
 प्रणाली

 विकसित  की  जा

 सके  जिससे  कि  उत्पादन  में  कमी  क  बावजूद  भीਂ  उपलब्ध  सूत  विकेन्द्रित  क्षेत्न  के  बंकरों

 क
 पहुचाया

 जी  सके  ।  सूत  की  कीमतें  दो  श्रेणियों  में  निश्चित  की  गई  थी  '  59  कांटों

 की  कीमतें  दिसम्बर  1972  में
 प्रत्येक

 मिल  प्
 तथ  की  गई  उच्चतम  कीमत तक  के  at

 के  स्तर  पर  रखी  गई  और  60.  तथा  उससे  ऊपर  के  कांटो  की  कीमतें  जनवरी  तथा

 जून  1972  में  इसी  प्रकार  की  कीमतों  के  औसत  स्तर  पर  निश्चित  की  बिजली

 की  कटौती  के  कारण  कीमतें  बढने  उसमें  कूछ  व्यवस्था  way  गई  थी  नियंत्रण

 लाग  करने  के  समय  बिजली  की  कटौती  विभिन्न  ज्यों  15  से  75  प्रतिशत  पर  gal
 करती  थी  ।  एक  बाजार  सर्वेक्षण  के  अनुसार  59  काउंट  तक  के  सूत  की  कीमत  दिसम्बर

 1972  तक  लगभग  स्थिर  सी  और  बाद  के  महीनों  में  उनमें  अचानक  उछाला

 आया  |  60  काउंट  त्या  उससे  ऊपर  क  काउंटी  वचन  सत  के  विषय  में  wi  जनवरी  1972

 तक  कमता  द  <  चढाव  अधिक  चिंताजनक  नहं  था  ।  स  जन  1972

 के  च  में  जाकर  विभिन्न  बारोस  कांटों  की  कीमत  बढता  आरंभ  हों  गई  ।  हमने  विनीत

 मित  कीमतों  के  कप  ढांचे  को  स्वीकार  कर  सीधा
 ह

 जिस  भारतीय  -  सूती  मिल  फेडरशन  ने

 कन
 50  न [तथशत  मशक्कत  सत  के  लिये

 अगस्त
 1972  स्वीकार  किया  था  और  जो  1972

 कं  य्  तक  संतोषजनक  रूप  म  चलता  हा  था  '।
 लगभग

 सभी  प्रकार  की  स्वदेशी
 रूई

 श  दिसम्बर  1972  में  न्यूनतम  थी  और  aa  से  वे  लगातार  बढ
 रही  है  ।  कताई

 उद् मार ary  से  कुछ  Hemaay  प्राप्त  हुए  है  कि  केवल  देशी
 a

 कते  धागे  की  कीमतों

 वृद्धि  से  हीਂ  संबंधित  नहीं  है  बल्कि
 आयातित

 रुई  से  कते  धागे  के  संबंध  में  भी  है  ।

 आयातित  रुई  की  कीमतों  में  गत  तीन
 माहों  में  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  fratha  सूत  के

 इन  दोनों
 समूहों

 में
 तथ

 की  गई  उंची  से
 उंची  कीमत  वह

 कीमत  है  जो
 '

 यथास्थिति

 दिसम्बर
 1972  के  माह  में

 या
 जनवरी  व  जून  72  में  मिल  से  निकलते  समय  की  347.0

 से  उंची  कीमत  थी  या  यदि  यें  अगाऊ  सौदे  थे  तो  केवल  उन  संविदाओं  को  ही  ध्यान  रखा

 जहां  सम्बद्ध  महीनों  के  भीतर  ही  सुपुर्दंगियां  कर  दी  गई  थी

 आयातित  रुई  की  कीमतों  में  1973  के  पश्चात  काफी  वृद्धि  हुई  है  ।  सूडान
 तथा  मिस्र  के  विक्रेताओं  ने  कीमतों  में  वृद्धि  की  घोषणा  कर  दी  है  तथा  आयातित  रुई  पर

 लगाए
 गए

 40%  शुल्क  से  भी  कच्चे  की  -  तट  पर  समय  की
 लागत  बढ  गई

 जब  स्वेच्छिक  कीमत  तथा  वितरण  योजना  के  अंतगंत  अगस्त  1972  में  कीमतें  निर्धारित
 ~

 की  गई  तब  उद्योग  उस  समय  चल  रही  थी  बाजार  कीमतों  की  तलना  में  अपनी  कीमतों
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 ह

 डी०  पी०  चट्टोपाध्याय |

 को  काफी  कम  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया  वर्तमान  नियंत्रण  में  ऊंचे  ase
 की  कीमत  निर्धारण  के  लिए  इन  कम  की  गई  कीमतों  को  आधार  बनाया  गया  है  ।  कच्चे
 माल  की  लागत  में  बढोतरी  होने  के  बावजूद  भी  अभी  तक  कीमतों  में  प्रकार  की

 ward  करन  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  है  ।  चूंकि  संतोषजनक  ga  तैयार  करने  की  समस्या

 कुछ  gc  तक  जटिल  फिर  भी  ब्यौरे  तैयार  किए  जा  रह ेहै  ।  कीमतें  चिंताजनक  गति  से

 बढनी  शुरू  हो  गई  है  और  समस्या  को  शीघ्र  सुलझाने  की  आवश्यकता  है  तथा  600  से  अधिक

 मिलों के  लिए  जो  रुई  की  विभिन्न  किस्मों  की  खपत  करती  है  तथा  विभिन्न  काउंटो  व  विभिन्न
 किस्मों  के  aril  का  उत्पादन  करती  कीमत  निर्धारण  के  लिए  टेरिफ  आयोग  या  औद्योगिक

 विशेषज्ञ  निकायों  को  मामला  सौपने  से  काफी लागत  कीमत  ब्यूरों  जेसे

 समय  खच  हो  जायेगा ।  कीमतों  में  तेजी  से  उछाला  आ  रहा  था  और  इसके  संबंध में  शीघ्र

 उपचार  करने  की  आवश्यकता  थी  ।  राज्य  सरकारों  तथा  योजना  आयोग  व  मिल  क्षेत्र  तथा

 चिकन्द्रीकृत  क्षेत्र  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  परामर्श  करने  के  पश्चात  तथा  मंत्रालय  में  तकनीकी

 अधिकारियों  की  सहायता  जो  रुई  तथा  धागे  की  कीमतों  के  संबंध  में  आंकडों  का  fears

 रख  ते  जसा  कि  पहले  बताया  गया  कीमत  निर्धारण  सूत्र  सहित  नियंत्रण  की  योजना

 स्वीकार  की  गई  ।  यह  सूत्र  केवल  50  मुक्त  धागे  पर  ही  स्वैच्छिक  आधार  पर  लागू
 लेकिन  नियंत्रण  योजना  के  sada  यह  सिविल  सुपुदंगियों  के  लिए  पैक  किए  गए

 धागे  की  समग्र  मात्रा  पर  लागू  हो

 प्रारंभ  की  अवस्था  में  va कि  जलदी  करना  बहुत  आवश्यक  था  सरकारों  को

 काउंट वार  आवश्यकताओं  की  प्रतीक्षा  किए  बिना  ही  आबंटन  कर  दिय  गये  ।  ये  आवश्यकताएं
 मौसम  के  साथ  तथा  पेंशन  बदलने  पर  अथवा  देश  में  या  विदेशों  में  उपभोक्ताओं  की  पसंद

 बदलने  पर  बदलती  है  ।  अतः  अलग  अलग  राज्यों  से  यह  जानकारी  एकत्न  करना

 आवश्यक  था
 ।

 जब  वस्त्र  आयुक्त  के  पास  उपलब्ध  जानकारी  के  आधार  पर  1973

 के  उत्तरा  तद थें  आबंटन  किए  गये  तब  अनेक  ने  बताया  कि  उनके  पास  उपलब्ध
 जानकारी  के  अनुसार  काउंट वार  आवश्यकताएं  भिन्न  है  और  इसलिए  उन्होंनें  वस्त्र  आयुक्त
 दवारा  किए  गए  आवंटनों  को  स्वीकार  करने  से  इनकार  कर  दिया  ।  इसी  प्रकार  वस्त्र  मिलों

 के  संबंध  भी  उत्पादन  दिसम्बर  1972  के  ढांचे  के  आधार  पर  सखा  गया  और

 लगभग  600  मिलों  के  काउंट वार  उत्पादन  ढांचे  की  जानकारी  प्राप्त  होने  में  कुछ  देर  हों
 गई ।  जिन  मिलों  ने  ars  उनसे 1973  के  अंत  तक  काउंट वार  उत्पादन  पेश  नहीं  किया

 कहा  गया  कि  वे  इसका  कारण  बताये  अन्यथा  मुकदमा  चलाया  जायेगा  ।  10  अप्रैल  1973

 तक  12  मिलों  को  छोड  कर  बाकी  सब  ने  अपेक्षित  जानकारी  भेज  दी  थी ।  इस  पर  वस्त्र

 आयुक्त  नें  दोषी  मिलों  पर  मुकदमा  चलाने  के  लिए  समुचित  कार्यवाही  की ।

 जानकारी  एकत्र  करने  और  पहले  की  कमियों  को  सुधारने  का  कार्य  पुरा  हो  गया है  और

 अप्रैल-जून  तथा  जूलाई  सितम्बर  की  तिमाहियों  क  पक्के  आबंटन  कर  दिये  गये  हैजो  कि

 राज्यों  की  काउंट  गंवार  आवश्यकताओं  और  मिलों  के  काउंट  गंवार  उत्पादन  को  ध्यान  में

 रख  कर  किये  गये  किन्तु  उच्चतम  न्यायालय  तथा  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  में  लेख

 काओं  पर  जारी  किये  गये  बहुत  a  निषेध  आदेशों  के  कारण  जिनकी  संख्या  अब  700

 पहुंच  चुकी  है  प्राधिकृत  माध्यमों  से  सूत के  वितरण  में  बाधा  पड  गई  हम  उन  निषेध  आदेशों

 को  समाप्त  करने  के  लिए  कार्यवाही  कर  रह ेहै  और  प्रत्येक  लेख  याचिका  के  खिलाफ  परवा

 कर

 qa  नियंत्रण  योजना  को  आरंभ  करने  का  उद्देश्य  भारी  अभाव  की  स्थिति  में  बुनकरों
 की  यथा  संभव  अधिकतम  सहायता  करना  था  और  इससे  स्थिति  को  असिन  बनाने  में  और

 सृत  की  कीमतों  में  तीब्र  वृद्धि  को  रोकने  में  सहायता  मिली  है  ।  बिजली  की  कटौतियां

 के  समाप्त हो  जाने  उत्पादन  में  सुधार  होने  के  फलस्वरूप  संमिश्रित  धागे
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 1895  )  नियम  377  के  अंतरंग  मामलें

 धागे
 40

 काउंटी  तक
 के

 धागों  के  संबंध  में  वितरण  नियंत्रण  ढीला  कर  दिया
 war

 इस  मामल  पर  सरकार  लगतार  विचार  करती  रहती  है  ताकि  विकरन्द्रीकृत  क्षेत्र  के
 बुनकर

 के  हितों
 की

 रक्षा
 की  जा

 सके
 ।  उन

 सभी  अधिकारियों  ने  चाहे  वे  किसी
 भी

 पद  पर  है
 विभिन्न  दिक्कतों  तथा  कठिन  परिस्थितियों  में  भरसक  कार्य  किया  है  और  उनकी  नीयत

 शंका  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।  मामले  के  तथ्यों  तथा  परिस्थितियों  पर  विचार  करते

 हुए  इस  विषय  पर  किसी  प्रकार  की  पडताल  या  आंतरिक  जांच  आरंभ  करने  की  कोई
 यकता  नहीं है

 उत्तर  प्रदेश  में  बाढ  की  स्थिति  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  FLOOD  SITUATION  IN  UTTAR  PRADESH

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  बाल  गोविंद वर्मा  ।  आपਂ  इस  वक्तव्य को  सभा  पटल  पर  रख  सफते  दै  +

 सिचाई  और
 विद्युत

 मंत्रालय  म  उप  मंत्रों  बाल  गोविन्द  मुझे  कुछ  और  सू  चनां

 प्राप्त  हुई  है  जिसे  में  सभा  को  बताना  चाहता हूं
 |

 अध्यक्ष  महोदय  जो  कुछ  भी  आप  को  मालूम
 आप

 वह  सभा  पटल  पर  रखें

 ||

 भरा  बाल  गोविन्द  वर्मा :  में  इस  वक्तव्य
 को

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं  में  रखा
 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo  3]

 नियम  377  के  अन्तगंत  मामले

 MATTER  UNDER  RULE  377

 गुजरात  A  कोयले  को  भारों  कमी

 को  dio  एस०  मेहता  रोमान  जो  में  अ।प  की  अनुमति  से  नियम  377  के

 नीचे  वक्तव्य  देना  चाहता  हूं

 गजरात में  कोयले  की  गम्भीर  कमी  का  सामना  कर  were  set  कोयले  का  स्टाक

 कुल  नहीं

 भावनगर  में  न्यू  जहांगीर  वकील  मिल्स  नामक
 एक

 कपडे  के  कारखाने  को  केवल  52

 बैगन  कोयला  मिला  है  जबकि  उसका  मई  1973  से  लेकर  तीन
 मास

 को
 कोटा

 180

 है  ।  यदि  वहां  कोयला  शीघ्र  न  भेजा  तो  इस  कोयले  के  संकट  के  परिणामस्वरुप

 ng  मिल  बन्द  हो  जायेगी  जिससे  2500  श्रमिक  बेकार  हो  जायेंगे

 इसी  sane  बड़ौदा  में  ईंटों  के  बनाने  के  लिये  cam  कोयले  की  सप्लाई  1973  से

 नहीं
 की  गयी  है  ।

 यदि  में  कोयले  की  स  लाई  नहीं  की  जाती  है  और  वहां  कोयले

 के  वेतन  शीघ्र  नहीं  भेजे  जाते  तो  दो  लाख  अधिकांश  हरिजन  और  आदिवासी

 रोजगार  हो  जायेंगे  |

 मे  इस  गम्भीर  स्थिति  की  और  रेल  मंत्री  ओर  इस्पात  और  खान  मंत्री  दोनों  ध्यान

 आकर्षित  करना  चाहता  हूं  और  उनसे  यह  मांग  भी
 करना

 चाहता  हुं  दि  गुजरात
 के  लियें

 विशेषकर  भावनगर  और  बड़ौदा  को  कोयले  और  कोयले  के  वेतन  sim  भेजे  जायें  ।

 कोयला  समुद्र  के  ढारा
 भी

 भावनगर
 में

 पहुंचा  है
 ।

 सरकार  को
 यह

 सुनिश्चित
 करना  चाहिये  कि  हम  इस  कारण  से  कोयला  के  मूल्य

 न
 बढने  पाये

 ।

 इसके  पश्चात  लॉक  सभा  मध्याह्न  भोजन  के  लिए  दो  बजे  म०  प०  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  |

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock
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 Statutory  Re.olution  re  Proclamation  Saravna  17  895  (Saka)
 in  relation  to  Uttar  Pradesh

 णणणण  a ee.

 मध्याह्न  भोजन  क  पहचान  लोक  सभा  दो  बज  स०  पृ०  पर  पुनः  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  lunch  at  Fourteen  of  the  clock

 mn |
 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।  |  |

 |  Mr,  DepuTy-SPEAKER  in  the  Chatr

 उत्तर  प्रदश  के  सम्बन्ध  मे  उदघोषणा  क  बार  a  सांविधिक  संक्रमण

 plATUTORY  RESOLUTION  RE.  PROCLAMATION  IN  RELATION  TO
 UTTAR  PRADESH

 एस०  एवं  बनर्जी  राजस्थान  में
 कर्म

 चा
 शियों

 ने  पूर्ण  हडताल

 की  हुई  है  ate  वहां  समूचा
 प्रशासन  अस्तव्यस्त  हों  गया

 है
 ।  शजस्थान  में  केन्द्रीय  सरकाए

 कर्मचारियों  नताओं  भी  नीचे  लथा  है  कि  यदि  बातचीत  करके
 हडताल

 को  नई

 ™ Vas faqerar  तो  राजस्थान में  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालय  भी  बन्द  हो  संसद  सदस्यों

 और  ब्रिधायकों  तक  at  गिरफ्तार  कर्मचारियों  से  जेल  में  जाकर  मिलने  दिया  जाता ।

 गम्भीर शो  ज्योति  बस  यह  मामला  बहुत  महत्व पण  और

 गृह  मंत्री  महोदय  को  इस  बारे  में  वक्तव्य  देना  चाहिये

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior) :  If  the  administration  of  any  State  is  not
 running  properly,  Centre  can.  inteifere.,  No.  Government  work  is  being  done  in  Ra-

 jasthan  due  to  the  strike  of  employees

 Shri  Lalji  Bhai  (Udaipur) :  In
 Rajasthan  so  many  incidents  of  lathi-charge  and

 tear  gas  have  occurred.  In  Udaipur  this  is  the  first  incident  when  police  burst

 ‘tear-gas~’shells  and  lathi-charged  the  agitated  employees.  They  are  on  strike  for  the
 last  one  month.

 उपाध्यक्ष  महोदय  ए  रखिये  ।  यह  कार्यवाही  बताया  में  शामिल  किया
 ५.

 lor  १

 =a ||  बस  यह  बहुत  माम  दै  किस  नियम  के  अंतगर्त  आप

 एसा  कह
 रह  है

 उपाध्यक्ष
 ewe  यद्यपि  यह  विषय

 पुरी  तरह  एक
 राज्य

 के  साथ  संबंधित  फिर

 भी  मैने  उन्हें  कुछ  कहने
 की  अनुमति  भक  ।  सदस्य  sal  विषय  अर्थात्‌  राजस्थान  में

 थे  जिसका
 उल्लेख  अन्य  सदस्य  कर  चुक  gy  मने  sa  सदस्य हडताल  उल्लेख  कर  रहे

 an  बोलने  fear
 और

 बाद  में  उन्हैं
 बोलने

 से  रोका  ।  यदि  वह  अपना  भाषण  बन्द

 नहीं  करते  मैँ
 यहीं  कुछ  कह  सकतीं  हू ंकि

 इस  कार्यवाही  वृत्तान्त  में  rife  नहीं

 किया  जायेंगी  |

 संसदीय  कार्य
 (at

 कृ ०
 :

 मे  विरोधी
 पक्ष

 और  सरकारी  पक्ष  के  सदस्यों

 से  अनुरोध
 करूंगा  कि  एजेंडा  में  दिये  गये  कार्य  के

 लिये  सभा
 में  कांयं  वाही  करने  की

 अनुमति
 दी  जाये  क्योंकि  ही  हम  काफी  पिछे रह  गये  है  ।  मेने  समर  गह  को  भी  आधे  टे

 की  चर्चा  करने  के  लिये  है  :  ।
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 8  1973  उत्तर  प्रदेश
 के

 संबंध  मे  उदघोषणा  के

 art  में  सांविधिक
 संकल्प ee  rs  नक  का

 थ्रो  ज्योति मंत्र  ae  ag  इस
 सभा  के  प्रत्येक  सदस्य  का  qa  अधिकार  है  ।  यदि  आप

 नियम  पुस्तिका  के  अनुसार  wit  नहीं  करते  तो  आप
 एक

 खतरनाक  परम्परा  स्थापित

 और  इस  बात  के  fag  हम  आप  से  सहयोग  नहों  करेंगें  ।  हमे  भी  उसी  उदाहरण

 का  पालन  करेंगे  और  सभा  म  शोर  शराबा  होगा ।

 Please  take  This  should  not Shri  Satpal  Kapur  (Patiala)  regular  business
 happen  that  25  members  stand  up  at  a  time  and  you  go  on  to  them

 उपाध्यक्ष  मोदी  कृपया  शान्त  cher  में  यह  कह  हूं  कि  हमने  समय
 नष्ट  किया  है  ।  म  व्यक्तिगत  रूप  से  सोचता  द  जब  सदस्य  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  कहते

 तो  मुझे  अवश्य  वह  बात  सुननी  चाहिये  और  उसको  निपटाना  भी  चाहिये  ।  दोनों  पक्षों

 में  अधिक  जोश  होता  जिससे
 अधिक

 समय  लगता
 है

 ।  में  व्यक्तिगत
 रूप  सरकार

 को
 अपील  करूंगा  कि  वह  कृपा  करके  अपना  सह

 sant  दे
 ।  fara  मैँ  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों

 से  भ
 यह

 अपोल  करूंगा  ।  इसका  निपटान  कर  लने  के  पश्चात  हमें  जो  फ्ायंवाही  करनी

 उसे  लेना  चाहिय े।

 ए थीं  एव  dao  बनर्जी  इस  बात  को  जानते  हु  »  भी  कि  ह  मामला  राज्य  सरकार

 से  सम्बन्धित  >
 Q@)  इस  विषय  को  उठाने  का  मूल  उद्देश्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  वहू  दूसरी  SUNT खात  घ्  ।

 भो  एस०  TAo  परन्तु  इससे  बात  उत्पन्न  होती  है  कि  क्या  राजस्थान  सरकार

 के  कर्मचारियों  के  प्रश्न  (  )

 Siew  महोदय  आपसे  अनरोध  +  tq  i  g  कं  Q  मन  इस  निपटा  या  है  आप

 फिर  उसी  पर  आ  गये  है  और  आप  med  हैं  के  हम  सहयोग  कर  है  ।

 श्री  एस०  एम  बन  जों  यदि  कोई  सदस्य  असंगत  नवान्न ata  कहता  चला  जाय  तो

 आपकों  दस  ay  म  AAT  क  अनसार  उसेਂ  बहन  मा  उसकी
 बत

 को  कार्यवाही  वत
 गति  स

 निकालने  क्  अधिकार  द  |  यदि  अज  हमे  बैठने  के  लिये  कहेंगे  तो  हम  बैठ  जायेंगे  परन्तु

 एस  विभिंन  देने  क  हन फेक कद्स  उठाइये  ा  कुछ  भी  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं

 किया  |

 hri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  would  like  to  quote  Rule  379  It

 says

 क्च
 secretary  shall  cause  to  be  prepared  a  full  report

 What  is  meant  by  full  report?  All  the  proceedings  of  the  House  should  be  fully
 reflected.  in  that  report.  If  any  portion  is  expunged,  that  report  will  not  be  treated
 as  full.  There  is  separate  Rule  for  expunction  on  the  ground  of  unparliamentary
 words.  But  you  have  quoted  Ruie  356.  If  any  member  persists  in  irrelevance  he

 may  be  named  or  suspended  but  you
 cannot

 ask  the  reporters  not  to  write  the

 speech  of
 any

 member.

 In.  no  Parliament  of  the  world,  there  is  such  a  rule  that  whatever  the  mem-
 ber  speaks,  will

 not  go  on  record,  Please  reconsider  your  ruling.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ora  ||
 R  |  माननीय  सदस्य  अपनी  बात  कह  .  चुक  है
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 श्री  इयामनन्दन  fay
 व॒  इस

 बात  का  ध्यान  रख  कि  अध्यक्ष पीठ
 इस

 सभा  के
 मालिक

 नहीं  है  वह  इस
 सभा

 के  सेवक  है  ।
 अन्यथा उस

 पक्ष  के  सदस्य  आपसे  ऐसा  विनिमय
 देने  को  कहेंगे  जिससे  हमार  मूंह  बंद  हो  जायें  ।  वैसा  संभव  नहीं  है  )

 मेरा  निवेदन  है  कि
 क्सी  सदस्य  को  अनुशासन  में

 लाने
 के  लिये  अध्यक्ष पीठ  का  प्रयोग

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  वैसा  करने  के  लिए  अध्यक्षपीठ  के  पास  शक्तियां  है  ।  यदि

 कोई  सदस्य  कहे  कि  तो  सीमा  से  अधिक  बोलता  ही  चला  जाऊंगा  तो
 उसका

 नाम  लेकर

 पुकारा  जा  सकता  है  या  संकल्प  प्रस्तुत  किया  जा  सकता
 है

 |  परन्तु  कई  बार
 एसा  होता  है

 fe  अध्यक्ष पीठ  माननीय
 सदस्य

 को  अपनी  राय  व्यक्त  करने  की  अनुमति  नहीं  देते  है  ।  हम
 आपसे  यहीं  बात  कहना  चाहते  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  The  Chair  cannot  say  that  the  speech  of  so
 and  so  hon.  Member  will  not  go  on  record

 Some  hon.  Members  have  expressed  their  opinion  that  the  chair  can  be  name
 a  Member  if  he  persists  in  irrelevance  or  says  I  will  go  on  speaking.’  I  disagree
 with  those  hon.  Members  who  have  said  so.  A  ‘way  should  be  devised  whereby
 the  hon.  Members  can  express  their  opinion  and  proceedings  of  the  House  con-
 tinue  smoothly.

 भी  Wao  एन ०
 मुखर्जी

 श्री  वाजपेयी  और  श्री  मिश्र  ने  विचार  व्यक्त  किये  कि

 कल  अवसरों  पर  नियमों  के  अन्तर्गत  कार्यवाही  की  सकती है  परन्तु  मेरी  भावना  यह  है  कि

 वास्तव  में  नियमों  का  पालन  मानव  शरीर  द्वारा  किया  जायेगा  परन्तु  यदि  हम  नियमों  का  कठोरता

 से  पालन  करने  लगे  तो  कुछ  भी  काम  नहीं  होगा  ।

 नियमों  की  भावना  का  पालन  किया  जाना  यह  महत्वपूर्ण  ह
 फि  आप

 और  अध्यक्ष  स्वयं  भिन्न  भिन्न  पार्टियों  के  प्रतिनिधियों  को  चेम्बर  में  बुलाये  और  इस

 पर  चर्चा  जब  तक  विरोधी दलों  क  भिन्न  भिन्न  तत्वों  और  सरकार  के  बीच  एक  समझ

 नहीं  होगी  कि  हमारा  विचार  नियमों  की  भावना  का  पालन  करता  न  कि  इनके  स्वरूप

 तब  तक  इस  संसद  में  कुछ  होगा

 उपाध्यक्ष  महोदय :  मैं  समझता  हुं  हम  कार्यवाही  जारी  कर  सकते  श्री
 यदि  आप  सभी  बोलेंगे  तो  मैं  बैठ  जाऊंगा  ।  मेने  आप  लोगों  की  बात  सुनी  है  ।  मेरी

 बात  सुनिए ।

 अब  मैं  इस  सभा  में  माननीय
 सदस्यों

 के  भाषण  को  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  करने

 की  विशेष  प्रक्रिया  के  प्रश्न  को  लेता  हूं  मेरे  पास  श्री  ज्योतिमंय  बसु  और

 a
 अध्यक्ष  महोदय

 के
 बीच  हुए  पत्र  व्यवहार

 वाला
 पत्र  है

 ।  ऐसा
 लगता  है

 कि
 श्री  बसु  |

 इस  विशेष  प्रथा  की  ओर  अध्यक्ष
 महोदय

 का  ध्यान  आकर्षित
 किया

 था  और  उन  कुछ  बातों

 पर  आपत्ति  की  जो  अध्यक्षपीठ  के  आदेश  पर  कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  गई

 यह  अच्छा  हैं  कि  आप  इसे  लाय  है
 |  इसे  निपटा  सकते  अभी

 कया  राजस्थान  के  बार  में  कार्यवाही  में  कुछ  नहीं  है  ।  यदि  संविधान  पढा

 जाय  तो  राजस्थान  में  जो  कुछ  हुआ  वह  राजस्थान  राज्य  सरकार  और  राजस्थान  विधान  सभा

 का
 उत्तरदायित्व  नियमों  के  अनुसार  इस

 पर
 चर्चा

 की
 अनुमति  मुझे  नहीं  देनी  चाहिए

 ।

 चूंकि  सदस्यों  ने  इसे  उठाया  है  इसलिये  यह  कार्यवाही  वृतान्त  में  चला  गया  है  ।  जब  एक

 सदस्य  बोलता  ही  चला  जाये  तो  अध्यक्षपीठ  के  हाथ  में  क्या  उपाय  है  ?
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 17  1895  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  उद्घोष

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 एक  माननीय सदस्य  :  उसका  नाम  निजी

 उपाध्यक्ष  महोदय  यह  इतनी  सरल
 बात  नहीं  है

 ।  यदि  हमने  प्रत्येक  सदस्य  का  नाम

 लेना  शुरू  कर  दिया  तो  इस  संभा  में  सभी  प्रकार  की  बाते  होंगी  और  यह  संसद  संसद  नहीं

 रहेगी  ।

 |  | प्रो०  मुकर्जी  ने  जो  कुछ  सुझाव
 दिया  है  वह  अच्छा  और  महत्वपूर्ण  है  |  में  विनिर्णय

 देना  नहीं  चाहूंगा  ।  इस  मामले  को  अध्यक्ष  महोदय  को  सौंपा  fear  जाये  |

 श्री  ज्योति  बस  नियम  समिति  को  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 जी  इसे  अध्यक्ष  महोदय  को  सौंपा  वह  नियम
 समिति

 की  बैठक  बुलायेंगे  |  यदि  माननीय  सदस्य  सहमत  हों  तो  इस  मामले  को  समाप्त  करें

 श्री  ज्योतिमंय  बस  अपना  भाषण  जारी  कर  सकते  है

 को  समर  गह  नहीं  ।.  मूझे  बिना  feet  रोष  के  निवेदन  करना  है  ।  कल  माननीय

 मित्र  श्री  भागवत  झा  आजाद  न

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  मेरे  पास  है  ।

 श्री समर  क गुह च्छ  मुझे  अपनी  पार्टी  और  पार्टी  के  सहयोगियों के  प्रति  कर्तव्य  का  पालन  करना है

 कल  श्री  भागवत  झा  आजाद
 ने  हमारी

 पार्टी
 के

 सदस्य
 श्री  मधु  लिमये  पर  गंभीर  आरोप  लगाया

 कि  उन्होने  बांका  उप-चुनाव  में  लगभग  दस  लाख  रुपये  खर्च
 किय े|  समाचार-पत्रों  में  यह

 समाचार  आया  और  किसी  ने  उसका  विरोध  नहीं  किया  ।  यह  समाचार  दिल्ली  से  प्रकाशित

 होने  वाले  महत्वपूर्ण  समाचार  पत्तों  में  छपा  है  ।

 सभा  के  औचित्य  के
 अनुसार

 मेरे  मित्र  ,  श्री  मधु  लिमये  को  उन  वक्तव्यों  का  उल्लेख

 करने  का  हक  परन्तु  उसेक  उत्तर
 मे  श्री  आजाद  ने  श्री  मधु  लिमये  पर

 गंभीर  आरोप

 लगाया  |  यदि  इसे  बिना  fade  क  स्वीकार  किया  गया  है  या  इसे  कार्यवाही-वत्तांत
 से  निकाले  बिना  ही  छोड  दिया  गया  है  तो  इससे  निर्वाचन  आयोग  और  इस  सभा

 पर  कलंक  लगता  है  क्यों  कि  कोई  भी  सदस्य  35,000  रुपये  से  अधिक  खर्च  नहीं  कर

 इसकी  जांच  के  लिये  समिति  गठित  की  जानी  चाहिये

 क्या  मेरे
 माननीय

 श्री  आजाद  आरोप  वापिस  लेने  जा  रहे  ह
 ?  यदि  तो

 तो  क्या  आप  इस  का्यवाही-वृतान्त  से  निकालने  जा  रह ेहै  या  जांच  wet  जा  रहे  है
 ?

 a  |  भागवत  AT  आज़ाद  क्या  में  बोल  सकता हूं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  जी  नहीं  ।  कृपया  बठ  जाइये  |

 अब  इस  सभा  में  दो
 मत

 है
 ।  एक  तो  यह

 है  कि  कल  सभा  में  जो  कुछ  हुआ  उसे
 वही  रहने  दिया  जा ये  और  आगे  चर्चा  आरंभ  की  जाय  तथा

 Zar r far
 यहं

 है  कि  इससे  पहले

 fe  हम  चर्चा  आरंभ  इस  मामले  को  किसी  न  किसी  तरह  fi

 इस  सम्बन्ध  में  मेरे
 पास

 दौ  पत्न  है
 ।

 एक  श्री  ay  लिमये  का  और  दूसरा श्री  ज्योतिमंय

 बसु  का  ॥
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 ay  ज्योतिर्मय  बस  कहते  है  कि  मैंने  प्रस्ताव  की  सूचना  दी  है

 श्री  ज्योति  बसु  न  अध्यक्ष  महोदय  को  जो  पत्न  लिखा  है  उसम  उन्होनें  लिखा  हैं  कि

 आपका  परीक्षण  आवश्यक  होगा

 4.0
 यह  नियम  184

 के
 अंतगर्त  प्रस्ताव  है  ?  आपने  नियमों  का  उल्लेख  नहीं

 किय है

 योति मंथ  बसु
 :  मेंने  प्रस्ताव  feu  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 थ

 अभा  तक  मेरे  पास  नहं  आया  है  ।

 श्री  मधु  लिमये  ने  अपने  पत्न  में  श्री  भागवत  झा
 आजाद

 द्वारा  उन
 लगाये  आरोप

 के  सम्बन्ध  में  एक  प्रतिनिधि  संसदीय  समिति  -  द्वारा  मामले  की  जांच
 ~

 कराये  जाने  के  बार

 मे  लिखा  है

 o शी  मघ  लिमये  मैने  अध्यक्ष  महोदय  को  पत्न  लिखा  उन्हें  निर्णय  करने  दिया  जाय े।

 उपाध्यक्ष  महोदया
 कल  रक्  मुखर्जी ने  सुझाव  न्या  कि  जब  ry  लगाय  ज

 तो वे  कुछ  तथ्यों  पर  आधारित
 हमने  चाहिए  !  acd  म  समानता  इस  मिल

 को  यही
 मक्  दत्त

 समाप्त
 किया  जाये  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 अध्यक्ष  महोदय
 के  सर whet

 3°
 a vq  रख  सके  और

 उन्हें  आश्वस्त  कर  सकें  fe  उन  आरोपों  की  जांच  करने  के  लिये  संसदीय  समिति  आवश्यक

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  This  is  my  demand  became  char  s  have  been
 levelled  against  me

 हि  भागवत  आजाद  समिति  की  करन  से  पूर्व  आपको  हमारा
 भी

 सुनना
 ।  मैं  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  से  एसे  एक  हजार

 व्यक्ति
 ला

 हूं
 जो  ag  कहेंगे  कि  श्री  मधु  लिमये  ने  उनको  पर्याप्त  धन  दिया

 ह
 जो  क्रि  10  लाख  से  अघिक

 था ।  प्रश्न
 यह  है  कि  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  ने  हमारे  नेता

 का  नामਂ  लेकर  यह  बात  कही
 थीं  और

 मेने  उसे  चुनौती
 दी  श्री  मधु

 लिमये  जबसे  संसद  में
 आये  हैਂ  वह  एसी  बातें  करते

 रहते  है  ।  उन्होंनें  स्वयं
 को  दूसरों

 क  चरित्र  पर
 कीचड  उछालने

 में  विशेषज्ञ  बन  लिया  हैं  |
 a ate  आप  afata  बनाने

 a.  चाहते  हैं  _
 तो

 हम
 उसके  लिये  तैयार  ध  अंदर  इस  मामले  को  समाप्त

 होना
 म  एन  मधु  लिमये  क  कहने  पर  त्यागपत्र  नहीं  दूंगा  श्री  मधु  लिमये  भारती

 मेरे  पास  चुनाव  लडने  के  लिये  काला
 धन  नहीं  हैं  ।  कल  उन्होंनें  कहां  था  कि  हमारे

 के  पास  25  लाख  रुपय  >
 ए  |  श्री  बसु  ने  कल  जो  कुछ  आप  कार्यवाही

 वृतान्त  से  निकाल  रहे  है  आज  सुबह  श्रीਂ  दंडवते  ने  कहा  था  कि  सरकार  कीं  चोर  बीमारियों

 तथा  बेचने  वालों
 से

 सांठगांठ  हैं  ।  क्या  वहू  इस  बातें
 को  साबित

 समाजवादी  दल  ही  एक  दल  जो  डा०  लोहिया  से  लेकर  मधु  लिमये  तक  जो  प्रतिदि

 सदन  की  प्रतिष्ठा  का  er  कर  रहा  है  उन्होंने  संसदीय  afar  की  हत्या  की  है  ।

 श्री  समर  गुह  (are)  क्या
 arg

 इस
 सदस्य  को  इस  प्रकार  हमारे  दल  तथा

 पर  आरोप  लगाने  की  अनुमति  देते  रहेंगे  जब  fe  इनको  सिद्ध  करने  के  लिए  उनके

 पास  कुछ
 नहीं

 वे
 विरोधी  दलों

 के  नेताओं
 के  चरीत

 को
 उछाल

 रहे  श्री  मधु  लिमये

 ने  यह  नहीं  कहां कि  कांग्रेस  दल  ने  25  लाख  अथवा  32  लाख  रुपये  खर्च  किये  ।  माननीय
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 8  1973  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में  उद्घोषणा  के

 बारे में
 सांविधिक

 संकल्प
 हड

 सदस्य  ने  यहं  भी  कहा  कि  वह  एसे  ऐक  हजार  व्यक्ति  ला  सकते  जिन्होंने  श्री  लिमये  a

 धन  लिया  है  ।  अत  आपको  सारे  मामले  की  जांच  क  लिए  एक
 जांच  समिति  नियुक्त  करनी

 चाहिए  |  अन्यथा  आप
 माननीय

 सदस्य  का  नाम
 लेकर  पुकारें  और  उसे  कहें  वह

 अपने

 ह

 को  सिद्ध  उनके  इन  आरोपों  को  देखते  हुए  arq  क्या  कार्यवाही  करने  जा

 हे  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  तो  यह  बताने  का  प्रयत्न  कर  रहा  था  कि  आप  जो  कछ  करे

 बह  प्रक्रिया  के  अनुसार  ही  करें  ।  मझ  श्र  ज्योतिर्मय  बस  से  एक  प्रकार  का  प्रस्ताव  अभी

 अभ  मिला है

 डा०  तलाश  आप  ay  उपस्थिति  में  उन्होनें  मुझे  कहा

 हम  इसको  सहन  नहीं  कर  सकते  ।  प्रतिदिन  इस  प्रकार  सदन  के  समय  का  अपव्यय  हो

 हैं  ।  यदि  आप  उनको  चुप  नहों
 करायेंगे  तो  हम  उनको  चुप

 करा  देंगें  ।  वे  इस  प्रकार

 जारी  नीं  रख  संकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  मुझे  पहले
 ही  एक

 समस्या  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  अब

 न
 आप

 दूसरी
 समस्या  उत्पन्न  न  करें  ।  श्री  बसु  न  किसी  प्रकार  के  प्रस्ताव  की

 सुचना
 दीं

 ठ  |  में  तो
 प्रक्रिया  बताने  की  प्रयास  कर  रहा  था  ।  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  लिए

 भी  एक  प्रक्रिया  अनुसरण  है  ।  प्रस्ताव  की  सूचना  नियम  184  के  अन्तर्गत  दी  गई

 है  ।  इस  पर  अनुमति  देना  अथवा  न  दना  अध्यक्ष  महोदय  oat
 काम  है  ।

 कुछ
 और  तथ्यों  को

 अध्यक्ष  के  समक्ष  रखना  आवश्यक है  जिससे  कि  वह  इस
 बार  में  कोई  निर्णय  ले  सकें  |  यदि

 समिति  ही  नियुक्त  की  जानी  तो  उसके  लिए  उचित  ढंग  से  एक  संकल्प  प्रस्तुत  करन

 होगा  )

 है  सतपाल  कपूर  (afearat)  आप  इस  मामले  पर  अध्यक्ष  महोदय  से  बातचीत

 कर  सकते है  ?

 श्री  वाई०  एस०  महाजन  (  :
 सभी  नेताओं  को  बुलाकर  इस  मामले  पर  चर्चा

 की  जा  सकती  है  ।  हमें  अब  उत्तर  प्रदेश  पर  चर्चा  करनी  चाहिए ।.  चर्चा  कल  भी  at
 सकती  है  ।

 में  यह  कह  रहा  था  कि  यदि  संसदीय  समिति  नियुक्त  करने  का उपाध्यक्ष  महोदय
 निर्णय  ले  लिया  जाता  है  तो  एसा  एक  उचित  संकल्प  के  माध्यम  से  ही  किया

 जा  सकता

 bed -  ।  हम  समिति  को  सेक्रेट्रिएट  की  सहायता  भी  प्रदान  करनी  होगी  ।  प्रत्येक  उचित
 ढंग  से  ही  करनी  होगी ।  हमे

 इस  मामले  को
 यही

 समाप्त  कर  देना
 हमे  कुछ

 और  तथा  अध्यक्ष  के  सामने  '  रखने  चाहिए  और  उन्हे  ही  इस  पर  निर्णय  wa  ना

 चाहिए ।  श्री  क्या  आप  अपना  भाषण  अभी  जारी  रखेंगे  ।

 मेरा व्यवस्था  का  प्रश्न  है ।  नियम  31  के  अनुसार
 श्री  एम०  स्टीफन  :

 आप
 केवल  कार्य

 सूची  al
 मदों  पर

 ही
 चर्चा

 की
 अनुमति

 दे
 सकते  यदि  कुछ

 बातों  को  यहां  उठाना  चाहते  हैं  तो  we  उसक  निर्धारित  समय  के  aria  सूचना  देनी

 में  जाना

 चाहता  हूँ  कि

 इस

 समय  सर्दी  के

 समक्ष  विषय है  ?  यदि  कोई  विषय

 नहीं  है  तो  आप  उनको  बैठने  के  लिए  कहे  ।
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 Sto  मधु  दण्डवत  :  मे में  आधे  मिनट के  लिये  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हुं  ।

 शी  ato  एस०  स्टीफन  किसी  विषय  पर  ?  किस  नियम  अंतगर्त  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  दंडवते  हम  उस  मामलों  को  निपटा  चुके  है

 प्रो० मध दण्डवत
 मधु

 दण्डवत
 :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।

 Sto  कला दा
 :

 क्या  यह  व्यवस्था  का  प्रश्न  करने  क  अधिकार  का  दुरुपयोग

 मही  हैं  ।  इस  पर  में  आपका  विनिर्णय  चाहता  हूं

 ~
 उपाध्यक्ष  महोदय  व्यवस्था  के

 प्रश्न
 के  बार  में  हमने  कल  कुछ  निर्णय  लिए  थे  ।  प्रो०

 हिरन  मुखर्जी  के  ने  कल  कहां  था  कि  केवल
 अध्यक्षपीठ

 को  ही  यह  दशा  at  निर्णय  करने

 को  fact  प्राप्त  है  कि  व्यवस्था  का  प्रशन  वास्तव  में
 व्यवस्था

 का  प्रश्न  है  अथवा  नहीं  ?  परन्तु
 अध्यक्षपीठ  सदस्य  को  का  प्रश्न  उठाने  से  रोक  नहीं  सकता  ?  में  इस  बात  से

 सहमत ,  परन्तु  जब  तक  सदस्य  सहयोग  न  करे  तब  तक
 अध्यक्ष पीठ

 के  कठिनाई  उत्पन्न  होती है
 यदि  वह  कोई  का  प्रश्न  उठाना  चाहते  है  तो  मेँ  उसे  सुनना  चाहता

 प्रो०  स्व  दण्डवत  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  यह  है  कि  क्या  किसी  एसे  व्यक्ति  के  विरुद्ध

 उसका  नाम  लेकर  आरोप  लगाये  जा  सकते  है  जो  कि  यहां  उपस्थित  नहीं  है  और  जो  अपना

 बचाव

 नहीं

 कर  सकता  ?  डा०  मनोहर  लोहिया  का  देहान्त  हो  चुका  है  ।  एक  माननीय

 सदस्य
 कहा  है  कि  डा०  लोहिया  ने  संसद्‌  की  मानहानि  के  लिए  सब  कुछ  किया  ।  सदन

 में  प्य ने ५ ७ ण्स  वक्तव्य  नहीं  दिये  जाने  चाहिए ।

 श्री  दयानन्द  fast  मेरा  निवेदन  है  कि  डा०  लोहिया  सम्बन्धी  उल्लेख

 को  आप  कायवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दे  ।

 थ्रो ०  मत  दण्डवत  :  आप  अपना  विनिमय  दी

 श्री  भागवत  झा  आजाद  यदि  नियमों  के  विरुद्ध  कोई  चीज  तो  कार्यवाही  से  निकाल

 दिया  जाय
 ।

 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  परन्तु  कल  से  किसी
 को  भी  एक  दूसर  पर  कोई

 आक्षेप  नहीं  करना  ।

 स्वर्गीय उपाध्यक्ष  महोदय :  यदि  मेने  आपका  ठीक  सूना  है  तो  मेरे  विचार  में  आपने

 डा०  मनोहर  लोहाँगी

 के

 वारे

 में

 ge  बातों  का  उल्लेख  किया  है

 ।

 मैं  रिकार्ड  देख हूं  |

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  हम  आज  के  रिका  की  बात  कर  रह  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  में  fears  देखकर  ही  कोई  fata  gar

 श्याम नन्दन  सिर
 :

 प्रश्न
 यह  हैं  कि

 क्या  सभा
 की

 प्रतिष्ठा
 तथा

 महान ा व्यक्तियों  की

 स्मृति  जिसके
 लाखों  लोग

 aa  a
 को

 देखते
 हुए  स्व

 '
 सदस्य  को

 अपने
 शब्द  वापस

 नही  लेने  चाहिए
 |  यदि  ag एसा  नहीं  a  हम  प्रभावशाली  ढंग  से  अपना  विरोध

 प्रकट  करेंगे
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 17  1895  )  उत्तर  प्रदेश  संबंधी  उद्घोषणा  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 श्री  भागवत  झा  आजाद  लि  मेने  जो  उसम  कुछ  गलत  नहीं  ।  आप  प्रतिदिन

 हमारे  नता  का  उल्लेख करते  रहते  है  |  ढा०  लोहिया  इम  बहुत  सम्मान  करते

 हैं  ।

 |  दयानन्द  मिश्र  :  माननीय  सदस्य  कहा  था  कि  दो  व्यक्तियों  ने  संसद  की  gear

 की  है  डा०  लोहिया  और  मधु  लिमये  ।  इससे  सभा  की  प्रतिष्ठा  बढेगी  नहीं  ।

 जो  सी०  एस०  स्टीफन  वे  अब  यह  कह  रह ेहै  कि  eto  लोहिया  का  कोई  उल्लेख  नही

 किया
 जाना  चाहिए  क्योंकि  वह  अपना  अब  बचाव  नहीं  कर  सकते  |  यह  एक  खतरनाक  बात

 | q

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र :  हमे  इसका  प्रभावशाली  ढंग  से  विरोध  करना  होगा  ।  हम  agi  पर

 प्रधान  मंत्री  की  आलोचना  करने  के  लिये  ही  है  :  इस  बारें  में  कुछ  नहीं  कहा  जाना
 !

 चाहिये  परन्तु  डा०  उल्लेख  नहीं  किय  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  fo  पहले ही  कह  चुका  है  कि  में  इस  मामले  को  देखूंगा  ।

 att  ज्योतीमंय  बस  हम  यहां  पर  नीति  सम्बन्धी  सिद्धान्तों  आदि  पर  चर्चा  के  लिए
 आयें  है  a  कि  व्यक्तिगत  बातों  पर  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  .

 श्री  समर  गह  :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  आपकी  wa  है  कि  रिकार्ड  देखने के

 पश्चात  आप  ।  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  मैँ  नहीं  जानता  कि  feats  क्या  मैं  fears  अब  आप

 कुछ  मत  कहिए  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  :  क्या  मैं  अपना  भाषण  जारी  रख  सकता हूँ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जी  आप  अपना  भाषण  जारी  रखे

 att  ज्योति  बस 2  :  उत्तर  प्रदेश  में
 घड़े  बन्दी  के

 कारण  राष्ट्रपति  का
 शासन  लागू  करना

 पड़ा  चार  राज्यों
 में  इस

 समय  राष्ट्रपति  का  शासन  समाचारपत्रों में  प्रकाशित  हुआ है  कि
 रुपयों

 के
 थैलों

 से  केदार  पांडे  के
 मंत्रालय  को  उलटा

 गया  समाचारपत्न  में  यह  भी  लिखा  गया

 है  कि  श्री  केदार  पांडे  ने  इस  बारे में  प्रधान  मंत्री से  शिकायत  की  है  |

 श्री  जगदीश  चन्द्र  दीक्षित  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न
 है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हूं
 जब  उत्तर  प्रदश  के  बारें  में  चर्चा चल  रही है  तो  बिहार  का  उल्लेख  करने  का  क्या  औचित्य

 आप  वक्ता को  उस  बारे  में  बोलने से  मना  करें |

 ‘ls



 Statutory  Resolution  re  :  Proclamation  Sravana  |  /  895  (Szk:)
 in  relation  to  Uttar  Pradesh

 थ्री  ज्योतिष  बसु  :  चार  राज्यों  इस  समय  राष्ट्रपति  शासन
 लागू

 देश  में  लोकतंत्र

 को  नष्ट  किया  जा  रहा  है  ।  को  जड़  से  काटा  जा  रहा  म  यह  रहा  था
 कि  श्री

 केदार  पांडे ने  प्रधान  मंत्री  को  शिकायत  की  थी  कि
 सदस्यों

 को  धन  देकर  उनसे  पृथक  किया  जा  रहा

 प्रधानमंत्री
 ने

 उनको  कुछ  आश्वासन  दिया  मैँ  केवल  इतना  कहना  चाहता  था
 कि

 धन  से

 लोकतंत्र  को  नष्ट  किया  जा  रही  श्री  ललित  नारायण  इसके  मुख्य  ऑक्टिक्ट  ‘mera

 आफ
 इंडियाਂ

 में  प्रकाशित  हुआ है  किं
 after  विधायक  ललित  नारायण  मिश्र  के  प्रति  वफादार

 xr  दल  की  एकता  अथवा  लोकतंत्रात्मक  सिद्धांतों  की  कुछ  परवाह  नहीं  करत े।

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  I  rise  on  a  point  of  order

 श्री  ज्योति  बस  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार के  बारे  में  भीਂ  लिखा  गया  25

 1973  के  टाइम्स  आफ  इंडिया  में  ain  मनी  बग  पालिटिक्स  शशांक  के  अस्तगत

 ह  छपा  हैकि  श्री  भागवत  झा  आजाद  ने  कहा  है  feat  पिंड  का  मंत्रीमंडल  मनी  बंग  राज

 का  शिकार  हो  गया  है  ।

 श्री  सा०  एम०  स्टीफन  रा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  FAT  उत्तर  प्रदेश  पर  हो  रहे

 बिहार  के  मामले से  सम्बन्धित
 हैं

 ?

 श्री  ज्योति मेथ  बस  :.  में  अब  उत्तर  प्रदेश  पर  आ  रहा  स्टंण्डडं  भी  अलग  अलग  उड़ीसा

 में  अलग  cuss  वहां  मंत्रिमंडल  को  शीघ्रता  में  हटा  दिया  गया  अर  विधान  सभा  भंग  कर

 दी  गई |  उत्तर  प्रदेश
 में  विधान  सभा  को

 जीवित
 रखा  हुआ  है  ।  उड़ीसा  के  एक  उप-चुनाव

 में

 90  लाख  रुपये  लगे  यदि  हम  यह  कहते  &
 कि  श्री  दीक्षित  धन  एकदम  कर

 रहें  है  तो
 यहां

 छ  लोग  नाराज  हो  जाते  म  चाहता  हैं  कि  स्वयं  श्री  दीक्षित  इस  बात  से  यहां  इनकार  करें

 fe के  उन्होंने  धन  एकत्र  नहीं  किया ।

 >
 गह  मंत्री  उमाशंकर  यहँ  पिता  गलत  |

 श्री  ज्योति  बस  बहुत  अच्छा  है  |  प्रधान  मंत्री
 के

 उत्तर  प्रदेश
 राज्य  के  एक  दौर

 qt  50  लाख  रुपय  खच  होते  यह  कितना  बडा
 भ्रष्टाचार

 में  यह  कह  सकता

 कि  उत्तर  प्रदेश  सहकारी  निधि  में  1.73  करोड़  रुपये  का  घोटाला  हुआ  है  ।  उसमें  सत्तारूढ

 दल  का  हाथ  है  ।

 प्रादेशिक
 ama  पुलिस  दल  को  बदनाम  किया

 जा रहा  gt  पी०
 ए०

 सी०  के  लोग  वास्तव

 में  अपने  कार्मिक  संघों  के
 अधिकारों  के

 लिय  लड़  रहे
 सरकार

 ने
 उन

 पर
 शीत  का  प्रयोग

 किया है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  को  अपने  अधिकारों  और  सेवा  की  mal  के  लिये  लड़ने  का  अधिकार है हे

 एक  प्रादेशिक  सशस्त्र  पुलिस  देल  के  कर्मचारी  को
 एक  पुलिस  अ  ee  के  चपरा

 ग
 से  कम

 बतन  मिल
 रहा  उनके  उचित  अधिकार

 स्वीकार  न  करने
 पर

 उनमें  असंतोष  होना  स्वाभाविक

 ही  था  ।  वे  काम  कर  जीना  चाहते  है  लेकन  सरकार  उनको  Car  करने
 की

 अनुमति  नहीं  देती  ।

 te  मंत्री  उमाशंकर  किसी  भी  समाचार-पत्न  में  आरोप  लगान  मात्र  से  कोई

 बात  सच  नहीं  हो  जाती  ।

 मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रशन  माननीय  सदस्य  नें श्री  भागवत  आजाद

 ऐसे
 व्यक्ति  का

 x उल्लेख  किया है  जो  सदन  में  उपस्थित  नहीं  दूसरा  आरोप  धन  एकमत  करने

 मे  इन  दोनों  बातों के में  सम्बन्धित  है  ।  के  बारे  में  आपका  '@t fafacty  चाहता हूं  ।
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 1973  उत्तर  प्रदेश  के  संबंधी  उद्घोषणा के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 श्री  राम  सहाय  पाण्डे  श्री  ज्योतिमंय  बसु  ने  शब्द  का  प्रयोग  किया

 जो
 समझ  में  नाहीं  आता  ।  यदि  देश  में  ऐसो  कोई  बहु जी है  वह  सदन  के

 अपने
 समन

 में  कुछ  भी  नहीं  कह
 सकत  ऐसे  व्यक्ति  के  सदन  में क़ोई  आरोप  नहीं  लगाये  जाने  चाहिये

 अपने  सेन  में  कुछ  भी  न  कह  सके  ।  समाचार-पत्न  में  प्रकाशित  समाचार  की  यथाथता

 के  बारे  में  पहले  सुनिश्चित  कर  किसी  व्यक्ति  पर  अरोप  लगाया  जना  यह  बहुत  गंभीर

 आरोप  है  ।

 किसी  भी  आरोप  के  बारे  में  जांच  करने का  काम  सरकार श्री  दशरथ  देव

 | का  है  ।

 ग  ज्योति  बस  :  यदि  सम।चार-पत्न  में  लगाया  गया  आरोप  गलत  है  तो  श्री  दीक्षित

 को  समाचार-पत्र  पर  मुकदमा  चलाना  आप  हमको  इस  बारे  में  दोषी  नहीं  ठहरा  सकते  ।

 ।

 को  परि पूर्णा नन्द  पीयूसी  अध्यक्ष  पीठ  अनेक  बार  यह  विनिमय  दे  चुके है
 कि  समचार  पत्तों  में  प्रकट  समाचारों  को  प्रमाणीकृत  नहीं  समझा  जाना  चाहिए  |  4 & Ane ( ateratare )

 श्री  वसंत  साठे  )
 sate  भी  आरोप  लगाने  से  पूर्व  माननोय  सदस्य  क़ो  उसकी

 यथार्थता
 के  बारे  में  पहले  संतुष्ठ  होना  सरकार  are  किसी  fete  के  विरुद्ध

 काय  वाही
 न  करने

 से  उक्त  रिपोर्ट  सच  नहीं  हो  जाती  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा  क़ो गई  टिप्पणियां  असंगत  हैं  ।  माननीय

 सदस्य क़ो  जब  तक  ag  आरोप  नहीं  लगाना  चाहिये  जब  तक  वह  अपने  आरोप  at  सिद्ध  नहों  कर

 ।  उनके  द्वारा  लगाय  गय  आरोप  Hl  सभा  क़ी  कार्यवाही  में  शामिल  नहीं  किया  जाना  चाहिये  |

 समाचार  पत्तनों  के  उद्धरण  क़ो  स्वीकार  करने  से  सभा म जो  दिनेश  चन्द्र  गोस्वामी  )
 एक  खतरना  क  परम्परा  आरम्भ  हो  जायगी  |

 डा०  कैलाश  :  यदि  समाचार  पत्रों  से  उद्धरण  त  करने  क़ी  अनुमति  दे  दी

 जाती  तो  देश  में  कुछ  ga
 समाचार-पत्र  और  साप्ताहिक हैं  जो

 लगभग  प्रतिदिन  हो  एसी
 कह  मियां  प्रस्तुत  करते  रहते  इस  प्रकार  हम  सभा  को  गणना  बनाये  नहीं  रख  सकेंगे

 इस  बारे  में  विनिर्णय  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  जो०  विश्वनाथन  सभा  में  निराधार  अ।रोप  नहीं  लगाय  जाने  चाय

 गह  मंत्री  ने  भी  इस  बात  का  समर्थन  किया  था

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित :  यदि  किसी  विख्यात  समाचार  पत्र  में  किसी  घटना के  बारे  में  as

 समाचार
 प्र  काशित  होता  तो  ठीक  है  लेकिन  यदि  उक्त  घटना  के  बारे  में  केवल  विचार व्यक्त

 fea  जाते  हैं  तो  इस  बात  को  गम्भीरता
 से  नहीं  लिया  जाना  चाहिये  क्योंकि  सम्पादक  उस  समाचर

 की  सत्यता  की  जिम्मेवारी  नहीं  लेता  ।
 सदन

 में
 कोई  भी  एसी  व्यक्ति  नहीं  है  जिसके  विरुद्ध  किसी

 समाचार  पत्र  अथवा  पत्निका  में  कोई  अभद्र  अथवा  मानहानि  कारक  समाचार  प्रकाशित  न  हुआ  हो  ।

 लेकिन  हमें  इस  प्रकार  सदन  में  सब  मामले  नहीं  उठाने  चाहिये  ।
 आप  उत्तर  प्रदेश  में

 शासन

 क़ो
 req

 मंत्री  द्वारा
 त्यागपत्र  के  बारे  में

 लिखे
 गये  पत्र  अ/दि  का  सदन  में  उल्लेख

 कर  सकते  ये  तत्संगत  मामले
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 Statutory  Resolution  re:  Proclamation  Augu  1973

 in  relation  to  Uttar  Pradesh
 बििणिणणणणशिण

 श्री  ज्योति  बस  22,000  पुलिसवालों  और  उनके  परिवारों  के  लिये  2.  75  लाख  रुपय
 क़ो  व्यवस्था  क़ी गई  यह  राशि  बहुत  कम  है  ।  उनसे  18  घंट  काम  लिया  जाता  है  और  फिर

 भी  आप  लोग  अपने  को  सभ्य  कहते  सत्तारुढ़  दल  उत्तर  प्रदेश  के  90  करोड़  लगों  के  जोवन

 खिलवाड़  कर  रही  बिहार  और  उड़ीसा के  बाद  शायद  उत्तर  प्रदेश  में  प्रति  व्यक्ति  आम

 सबसे  कम  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  मी  कय
 क्रम  के

 अन्तगंत  679  लाख  रुपय  आवंटित  किय  गय थे  लेकिन

 सरकार ने
 उसमें  से  केवल  422

 लाख
 रुपय  से  अधिक  राशि  खां  नहीं  क  है  जबकि  वहां को  जनता

 भूखी  मर  रही  ह ै।

 उत्तर  प्रदेश
 में

 23
 जिले  सूखाग्रस्त  ह

 ष
 1970-71  में  उत्तर  प्रदेश  के

 लिये
 aa

 क

 53  लाख
 मुकाबला

 करने  हेतू  35  लाख
 .

 रुपये  आवंटित  किये  गये  थे  लेकिन  उसमें  से
 केवल

 23.

 रुपये  खच  किये  गये  ।  1971-72  में  उत्तर
 प्रदेश

 के  लिये
 239

 लाख  रुपये  आवंटित  fast  गये

 जबकि  उक्त  राशि  केवल  136  लाख  wa  खच  किये  गये

 जब  अकल  पड़ता है  तो  अकालग्रस्त
 क्षेत्रों  Agfa  तैनात  कर  दो  जात  है  ।  भल ेव्यवसायों

 को  खाने  के  स्थान  पर  गोलों  मिलता

 गिरता  के  मामल  में  भारत  का  स्थान  विश्व  में  सबसे  नीचा है  ।

 गह  वसूली  के  मामले
 में

 सरकार
 ने

 अपने  क़ो  सरकार ਂ  क़ो  बच  दिया है
 |

 सरकार
 द्वारा  उत्तर  प्रदेश के  54  जिलों मेंसे 37  जिलों  में  गेहूं  क़ो  वसूली  रोक  देने  के  कारण  हैं  ?

 मुख्य  कारण  यह  है  किः  चढ़ाव  है  और  सरकार  जमाखोरों  को  नाराज  नहीं  चाहती

 बादा  जिलें  में  हरिजनों  at  निरन्तर  जा  ह  और  उनकी

 स्त्रियों
 के  साथ  बलात्कार  किया  जा  रहा है

 ।  सरकार  इस
 ओर  बिल्कुल

 ध्यान  नहीं
 दे

 रहो  है  ।

 सरकार  oe  दंगों
 को  रोकने  में  पूर्णतया  असफल  रही  इन

 सम्प्रदायी
 क

 दंगों  के
 पोछे  संगठित  संघों  का  हाथ  zt  मुसलमानों

 क़ो  बलि  का
 बकरा

 बनाया  जा  रहा  है
 ।  सरकार  को

 मतदान  के  समय  उनकी  आवश्यकता  होती  है  और  इसके  बाद  उन्हें  भूला  दिया  जाता  है  ।

 अलीगढ़  में  बेचारे  विद्याथियों  a
 आंतरिक  सुरक्षा  बनाये  रखने  सम्बन्धी  अधिनियम के

 ta  अनुचित  रूप  से  गिरफ्तार  किया  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  निर्धारित  तिथि  पर  चुनाव  करवाने  के  लिये  विधान  सभा  को  शीघ्र  बैठक  बुलाई
 जानी  चाहिये  ।

 गजय  बाद  में  स्वदेशी  पोल टेक्स  बन्द  हो  रहो  ह  और  इस के  परिणा  स्वरूप  यदि  800  कर्मचारी

 बेकार  हो  जाते

 द

 तो  इसका  जिम्मेवारी  सरकार पर  अलग  |

 संसदीय  कायें
 मंत्री

 के०
 रघु रा मंथा :

 मैंने  विपक्षी  दलों  नेताओं
 से  बारे  में  विचार

 जिमें
 किय।-था-और  वे  आज  सायं  7  बजे  इस  विषय  पर  विचार  विमर्श  करने  को  सहमत  हो  गये

 है  ।

 Shri  Tarkeshwar  Pandey  (Salempur) :  It
 is  nor aN a

 pee ee
 proper  to  make  any  allegation

 against  a  person  who  is  not
 present

 in  the-House.  It  is  not  true  that  there  is  some
 frictions  in  the  Congress  in
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 17  1895
 उतर  प्रदेश  के  संबंध  में  उद्घोषणा  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प
 —  आ

 तो  एस०  To  कादर  पीठासीन  हुए

 |  Suri  5.  A.  Kapbar  in  the  Chair  |

 Shri  Kamlapati  Tripathi  was  elected  the  leader  of  the  Congress  party  un-
 animously.  He  is  also  the  leader  today.

 P.  A.  C.  is  every  where  in  the  country.  The  employees  of  P.A.C.  are  not
 getting  less  pay  in  comparison  to  the  pay  their  Counter  parts  are  getting  in  other
 States.  While  supporting  the  resolution  regarding  the  imposition  of  Presidents  rule
 in  Uttar  Pradesh,  I  would  like  to  say  that  it  is  easy  to  criticize  the  others,  but  it  is
 difficult  to  appreciate  the  qualities  of  -others..  It  is  further  difficult  to  give  serious
 thought  to  the  problems.  Pt..  Kamlapati  Tripathi  has  been  the  Chief  Minister  of
 U.P.  He  is  thorough  gentle,  competent,  capable,  learned  and  serious  thinker.  He
 has  done  good  and  appreciable  job  during  last  two  years. The  Prime  Minister  in
 a  statement  has  also  appreciated  Shri  Kamlapati  Tripathi’s  administration  in  clear:
 terms,

 I  do  not  hesitate  in  accepting  Shri  Jyotirmoy  Bosu’s  contention  that  Uttar  Pra-
 desh  is  a  backward  state.  The  income  of  the  State  is  not  proportionate  to  the

 population.  We  have  not  been  given  financial  help  on  the  basis  of  population.  So,
 I  request  the  Central  Government  to  give  us  more  financial  aid  so  that  U.  P.  may
 ccme  up.  Shri  Kamlapati  Tripathi  did  not  want  to  stick  to  the  post,  so  he  wrote
 tq  the  Governor  giving  his  suggestion  that  the  Centre  should  take  over  the  ad-
 ministration  in  the  State.  It  shows  feeling  of  sacrifice  and  dedication  in  him.  '  One

 to  take thing  more  I  would  like  to  say  General  elections  to  the  State  are  going
 place  in  1974.  Now  the  question  is  Whether  the  President’s  rule  in  the  State  will
 continue  till  then.  Government  should  give  serious  thought  to  it  and  take  an  early
 decision  as  to  when  the  elections  for  the  State  Assembly  will  be  held.  With  these
 words,  I  support  the  Bill.

 Shri  S.  M.  Banerjee  (Kanpur):  Mr.  Chairman,  Sir,  our  party  opposes  imposi-
 tion  of  President’s  rule  in  any  State.  If  it  becomes  necessary  it  should  be  lifted
 soon  to  facilitate  the  installation  of  popular  Government  there.  If  a  popular  Gov-
 ernment  cannot  be  installed  in  U.  P.  on  account  of  internal  differences  in  the  Con-

 gress  Party,  the  Central  should  see  that  fresh  elections  to  the  State  Assembly  are
 held  as  soon  as  possible.

 I  am  against  the  tactics  of  Government  to  utilize  the  services  of  P.A.C.  to

 suppress  the  people  and  to  use  army  to  suppress  the  legitimate  rights  and  demands
 of  P.A.C.  It  is  a  fact  that  the  working  conditions  of  P.A.C.  are  not  satisfactory.  A
 Committee  under  the  Chairmanship  of  Shri  Ali  Zaheer  was  set  up  to  enquire  into
 their  working  conditions  and  the  Committee  recommended  that  they  can  form  an
 association.  U.  P.  Government  sought  the  permission  of  the  Central  Government
 in  this  regard.  But  the  Centre  did  not  take  trouble  to  reply.  The  P.A.C.  people
 were  ruthlessly  suppressed  and  in  some  cases  even  the  members  of  their  family
 were  also  tortured.  So  I  request  that  the  demands  of  P.A.C.  personnel  should
 be  seriously  considered  and  their  legitimate  demands  should  be  accepted.

 Uttar  Pradesh  is  one  of  the  big  state  of  the  country.  But  per  capita  income
 in  that  State  is  much  less  than  in  some  other  states.  (1,  did  not  receive  so  much
 financial  assistance  from  the  Centre  as  is  required  by  this  State  in  view  of  its  back-
 wardness.  Now  the  State  is  in  the  grip  of  drought  on  the  one  hand  and  floods  on
 the  other.  The  conditions  of  people  particularly  in  eastern  part  of  U.  P.  is  miser-
 able.  Power  shortage  is  still  existing  in  the  State.  Power  is  not  available  for  running
 the  industries  which  have  rendered  thousands  of  labourers  jobless.  On  the  other
 hand  Birlas  are  getting  power  on  nominal  votes.
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 Statutory  Resolution  re  :  Proclamation  Shravana  17,  1895  (Saka)
 in  relation  to  Uttar  Pradesh?

 ee

 [Shri  S.  M.  Banerjee]
 I  am  glad  to  learn  about  the  speech  of  President  in  which  he  ordered  his  ad-

 visers  and  Secretaries  to  go  to  rural  areas  and  put  the  hoarders  in  jail.  But  no  ac-
 tion  has  so  far  been  taken  against  any  hoarder,  profiteer  and  black  marketeer,  who
 are  exploiting  the  situation.  On  the  other  hand  those  who  are  fighting  against
 hoarders  in  peaceful  way  are  being  brutally  dealt  with  by  the  police  communal
 forces  are  again  raising  their  heads  to  Uttar  Pradesh.  These  should  be  dealt  with

 strongly.

 श्री  सन्त  बख्श  सिह  :  tata,  गृह  मंत्री  ढारा  पेश
 किये  गये  संकल्प  का  मैं  सेन

 करता  हुँ  ।  स्वेप्रथम  हमें  यह  देखना  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  राज्यपाल ने  राष्ट्रपति  शासन  की

 रिश  क्यों  की  ।  हमारा  दल  बहुमत  फिर  भी  विधान  सभा के  सदस्यों  और  मंत्रिमंडल  के

 सदस्यों  ने  एकमत  से  यह  निर्णय  किया  कि  राज्य  मेंराष्ट्रपति  शासन  लाग  किया  जाय  ।  tar

 उन्होंने  राज्य और  देश  के  हित  में  किया  यदि  हम  चाहते  तो  पदों  पर  बने  रह  सकते  थे  और

 हमारी  सरकार  चलती  रहती  क्योंकि  हम  बहुमत में  थे  अत  कांग्रेस  की  इस  प्रवृत्ति  की  सराहना

 की  जानी  चाहिए  ।

 जहां  तक  पी०  ए०  सी०  कर्मचारियों  का  सम्बन्ध  उनकी  सेवा  की  शर्तें  संतोषजनक  नहीं
 और  उनमें  सुधार  किया  जाना  किन्तु  साथ  ही  यह  भी  उल्लेखनीय  है  कि  उन्होंने  जौ

 स्थिति  उत्पन्न  करदी  थी  उसमें  सरकार ने  उनके  विरूद्ध  जो  कार्यवाही  वहीं  ठीक  थी  gar

 दल  ने  यह
 काय  दलगत

 हितों
 के

 लिए
 देश  के

 हित
 में

 किया
 है  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  The  Central  Government  has  been  im-

 powered  under  Art.  356  of  the  Constitution  to  take  over  the  administration  of  the
 State  where  Constitutional  Crisis  arises.  But  now  the  Central  Government  is  missing
 this  power.  There  was  no  Constitutional  crisis  in  Uttar  Pradesh,  yet  the  administra-
 tion  has  been  taken  over  by  the  Centre.  Actually  there  was  a  crisis  in  the  ruling
 party  itself.  To  solve  this  crisis  the  Centre  has  enforced  President’s  rule  there.

 The  Governor  in  his  letter  has  stated  that  President’s  rule  should  be  inforced
 in  the  State  temporarily.I  feel  that  he  wanted  to  give  time  to  the  ruling  party  so
 that  they  may  be  able  to  solve  the  crisis  which  has  erupted  in  party.  The  Governor
 in  the  State  temporarily.  I  feel  that  he  wanted  to  give  time  to  the  ruling  party  so

 why  Shri  Tripathi  was  asked  to  resign  his  post.  The  Governor  is  not  meant  for  prais-
 ‘ing  the  work  of  any  Chief  Minister.  If  the  Congress  Party  was  not  in  the  position  to
 run  the  Government  then  the  Governor  should  have  invited  the  opposition  parties
 for  constituting  Government.  The  fate  of  the  Governments  should  not  be  decided
 in  the  Raj  Bhawan  but  it  should  be  decided  on  the  flour  of  the  House.

 to  form  the  Government  then  the  Governor  should  have  dissolved  the
 Secondly  if  both  the  Congress  Party  and  opposition  were  not  in  the  position

 legislative
 Assembly.  It  should  not  have  been  suspended.  It  is  clearly  misuse  of  the  Constitu-
 tion.  President’s  Rule  has  been  imposed  in  various  States  twenty-two  times  since
 the  present  Prime  Minister  has  taken  over  the  reigns  at  the  Centre.  This  has  been
 done

 to
 pull  out  the  ruling  party  from  difficulties.

 My  party  does  not  favour  the  view  that  armed  forces  such  as  Provincial  Armed

 Contabulary  or  Army  should  be  allowed  to  form  trade  unions.  But  Government
 should  have  kept  the  door  opened  for  discussion  on  their  grievances  by  recognising
 their  Association.  The  Jawans  of  the  P.A.C.  are  deputed  throughout  the  country
 for  the  security  of  the  Prime  Minister.  The  officers  of  the  P.A.C.  utilized  the  ser-
 vices  of  the  Jawans  for  looking  after  the  buffallows  and  for  other  domestic  works.

 148



 8  1973  उत्तर.प्रदेश  के  संबंध  में  उद्घोषणा
 कें

 बार  में  सांविधिक  संकट

 the  P.A.C. The  Intelligence  department  gave  the  news  of  dissatisfaction  among
 Jawans  six  months  back  but  no  action  was  taken  to  remove  their  grievances.
 Supreme  Court  Judge  should  be  asked  to  look  into  the  whole  affair.

 The  situation  in  Uttar  Pradesh  has  worsned  as  ail  relief  works  have  been:
 stopped.  Foodgrains  are  being  sold  180  rupees  per  quintal.  Some  areas  have  been.
 inundated  by  flood  water  and  some  are  still  suffering  from  drought.

 I  want  to  say  nothing  more  that  is  a  new  system  of  examinations  has  been
 evolved.  In  this  system  a  student  having  Urdu  with  Mathematics  have  to  secure

 only  50  marks  in  the  mathematics  whereas  a  student  having  Hindi  with  Mathematics
 have  to  secure  60  marks  in  mathematics.  In  this  way  this  Government  is  discrimi-

 nating  between  students.  Urdu  teachers  are  being  posted  even  in  those  schools.
 where  there  is  no  student  of  Urdu.  This  is,  perhaps,  done  keeping  in  view  the  elec-
 tions.  I  therefore,  suggest  that  Legislative  Assembly  should  be  dissolved  and  elec-
 tions  should  be  held  immediately.

 While  concluding  the  speech  1  wil]  suggest  that  a  compaign  should  be  launched
 for  the  development  of  hilly  districts  and  Bundelkhand  region  of  Uttar  Pradesh.

 श्री  कठ  डी०
 मालवीय  )  :

 में  इस  प्रस्ताव  का  समर्थन  करता  ।  उत्तर  प्रदेश
 में  लोकप्रिय  सरकार  को  हटाने  का  करण  वहां  पर  पी०  ए०  सी०  की  स्थिति  में  बहुत  अधिक  बिगाड़

 सरक  री करना  यह  स्थिति  वास्तव  में  संसदीय  सरकार  के  समय  ही  उत्पन्न  हुई  थी  ।

 चोरियों  ने  भी  उस  समय  भारी  प्रदर्शन  किया  था  स्थिति  को  जटिल  बनाने  में  संवाद  सरकार  का

 बहुत  हाथ  है  ।

 इसमें  सन्देह  नहीं  कि  उत्तर  प्रदेश  की  अनेक  सभाएं  जिनको  हल  किया  जाना  है  भारत के
 तीनों  प्रधान  मंत्री  उत्तर  प्रदेश  के  थे  परन्तु  फिर  भी  उन्हें  राज्य  के  साथ  केन्द्र  घारा  उचित  व्यवहार

 नहीं  fax  wae  इस  राज्य  के  पिछड़ेपन  को  देखत  हुए  केन्द्र  को  इस  राज्य  को  ओर  अधिक

 ध्यान  देना  चाहिए  था  |

 जहांतक  संवैधानिक  संकट  का  प्रश्न
 इसके

 अनेक  कारण  एक  पी०  to  सी०  में  गड़बड़ी

 यह  गड़बड़ी  अनेक  राजनैतिक
 दलों  द्वारा  हस्तक्षेप  करने

 के  कारण  ही  उत्पन्न  अनेक  कठिन
 नाइयां  संवाद  सरकार  की  ही  उत्पन्न  की  हुई  संवाद  सरकार  में  जनसंघ  भी  भागीदार  था  ॥

 जब  श्री  त्रिपाठी  ने  कि  यह  स्थिति  न  केवल  उत्तर  प्रदेश  तक  ही  सीमित  है  बल्कि  विरोधी  दलों

 छारा  देश के  अनेक  भागों  मे ंभी  फल  रही  है  तो  उन्होंने अपने  पद  से  त्यागपत्र  दे  दिया  ।  इसे  एक

 प्रकार  से  बलिदान  ही  कहा  जायेगा  ।  उन्होंने  मामले  को  सुधारने  का  एक  अवसर  केन्द्रीय  सरकार

 को  दिया  wf  केन्द्रीय  सरकार  को  इस  बारे  में  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  प्रशासन  के

 म्परागत  ढांचे  में  मूलभूत  परिवहन  करने  की  आवश्यकता है  |  हमें  पुरानी  परम्पराओं  को  तोड़कर

 नये  ढांचे  स्थापित  करने  जिलास्तर  पर  लोगों  की  सहायता  ली  जानी  चाहिए  तभी  कमी

 तथा  असंतुलन  की  स्थिति  का  सामना  किया  जा  सकता  यदि  लोगों  की  संस्थाएं  नहीं

 की  जाती  चाहे  कोई  भी  दल  चुनाव  लोगों  की  स्थिति  अधिक  प्र रि वतन  होने  वाला

 नहीं है  हमें  नौकरशाही  के  ढांचे  कोइन  बात के  लिए  बध्य  करना  चाहिए  कि  वहं

 बढ़  रहें  मूल्यों  की  स्थिति  का  सामना  करने  लिए  बदल  रही  परिस्थितियों  को  में  रखे  और

 लोगों  की  संस्थाओं  को  मान्यता  दे  ।

 वर्तमान  ढांचे
 में  परिवर्तन  ach  भूमि  सिचाई  कार्यक्रमों  पर  कार्य  आरम्भ  किया  जा  सकता

 यह  काय  गर-सरकारी  इमानदार  व्यक्तियों से  लिया  जा  सकता है
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 Statutory  Resolution  re:  Proclamation  August  8,  1973

 in  relation  to  Uttar  Pradesh
 Se

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  माननीय  मंत्री  कल  उत्तर  देंगे  ?

 सभापति  जी  हां  ।

 अभी  अभी  माननीय  सदस्य  ने  कहां  है  कि  हमें  दलगत  नीति से श्री  सोनिया  (arate )
 उपर  उठकर  उत्तर  प्रदेश  की  घटनाओं  पर  विचार  करना  चाहिए

 श्री  समर  गुह  साढ़े  पांच  बजे  आधे  घंटे  चर्चा  ऑऔरम्भ  होने  वाली है

 सभापति  महोदय  :  आपकी  अनुपस्थिति  में  इसे  सात  बजे  आरम्भ  करने  का  सदन
 ने

 निर्णय

 पाया हैं

 श्री  सेझियान  :  उत्तर  प्रदेश  में  संविधान  के  नाम  पर  जो  कुछ  हुआ  है  उससे  समूचे  देश  पर
 प्रभाव

 पड़ता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  की  कायंवाही से  राज्यस्तर  पर  संसदीय  लोकतंत्र  का  हनन  gar

 अनुच्छेद  356  के  अंतगर्त  शक्तियों  का  प्रयोग  प्राप्त  तथा
 बहुत

 आश्चर्यजनक  ढंग
 से

 किया  गया  है  |

 मामूली  बहाने  से  ही  केन्द्रीय  सरकार  अनुच्छेद  356  के  sada  दी  गई  शक्तियों  का  प्रयोग  करती

 संविधान  सभा
 में

 जब  श्री
 एच०

 वी०  कामत  तथा  प्रो०  शिव्बनलाल
 दारा  इस  बारे  में

 प्रशन  उठाया
 गया

 था  तो  श्री  अम्बेडकर  ने  कहा था  कि  आशा  है  कि  इस  अनुच्छेद  को  कभी  लाग

 नहीं  किया  जायेगा  ।  संविधान  के  निर्माताओं  की  ऐसी  आशा  थी  ।  परन्तु  पिछले  6  अथवा  7  वषों

 में  इस  अनुच्छेद को  22  बार  प्रयोग में  लाया  गया है  यह  तके  किया  जा  सकता  है  कि  इस

 मामले  में  मुख्यमंत्री  ने  त्यागपत्र  दिया  है  और  राज्यपाल  को  मुख्यमंत्री  के  परामर्श  पर
 कार्यवाही

 करनी  है  तथा  ae  मंत्री  को  राज्यपाल  के  प्रतिवेदन  इत्यादि  ।  मुझे  इतना  ही  कहना  है  कि  प्रत्येक

 व्यक्ति  देश  में  लोकतंत्र  की  समाप्ति  में  अपना  निश्चित  भाग  अदा  कर  रहा  इस  अनुच्छेद
 का  प्रयोग  सं  विधान  की  भावना  के  अनुसार  नहीं  राज्यपाल

 ने  अपने  प्रतिवेदन  में  यह  कहा  है  कि

 वहां  बिजली  की  कमी  अत्यावश्यक  वस्तुओं  का  अभाव  विद्यार्थियों  में  असंतोष  बढ़  रहा  है
 तथा  सिविल  पुलिस  के  कुछ  वर्गों  में  अनुशासनहीनता  बढ़  रही है  अतः  वहां  पर  राष्ट्रपति  शासन

 ला  करना  आवश्यक  हो  गया है  ।  जहांतक  पहले
 तीन  कारणों  को  सम्बन्ध

 है  वे
 केवल  उत्तर

 प्रदेश  तक  ही  सीमित नहीं  है  यदि  इन  कारणों  से  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  किया

 गया  है  तो  फिर  सभी  राज्यों  में  cat  feat  ज  सकता  है  |  चौथा  कारण  सिविल  में

 शासनहीनता
 का

 दिया  wars  प्रतिवेदन  के  gat पृष्ठ पर
 कहा

 गया  हैकि  पी०  पु  सी०  में  असंतोष

 sly  परन्तु  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  की
 सहायता

 से  उसे  दुखता  तथा  प्रभावशाली  ढंग से
 लपटाया  है  और  लोगों  ने  अपना  नैतिक  बल  बनाये  रखा  तथा  अपने  अपने  सामान्य  जीवत

 पर  प्रभाव  नहीं  पड़ने  दिया  ।  यदि  इससे  वहां  के  सामान्य  जीवन पर  प्रभाव  नहीं  पड़ा  तो  फिर

 वहां पर  राष्ट्रपति  शासन  लांगू  करने
 का  कोई  प्रश्न नहीं  था  मुख्यमंत्री  ने  31  मई  को  प्रेस  रिपोर्ट  रों

 को  कहा  था  कि  ag  त्यागपत्र  नहीं  दे  रहे  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  मंत्रिमंडल  में  कुछ  कूछ
 फेरबदल  की  सम्भावना  हो  सकती  परन्तु  उनके  द्वारा  त्यागपत्र  दिये  जाने  की  कोई  सम्भावना

 महीं  10  जून के  एक  अन्य  प्रशन  के  उत्तर  में  श्री  त्रिपाठी  ने  कहा  था  कि  राज्य  में  संवैधानिक

 व्यवस्था  सदा  कौ  भारती  सूद  9  जन  को  उत्तर  प्रदेश  मंत्रिमंडल  की  एक
 आपदा

 बठक  दिल्‍ली

 मैं  हुई  ।  पहले  ऐसा  कभी  नहीं  सुना  गया  कि  किसी  राज्य के  मंत्रिमंडल  की  बैठक  उस  राज्य की

 राजधानी  में  न  होकर  दिल्‍ली  में  हो  ।  मंत्रिमंडल  की  यह  बैठक  चार  घंटे  तक  चली  समाचारपत्रों

 में  car
 पा  हैं  कि  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  आमतौरपर  राज्य  में

 राष्ट्रपति  शासन  लागू  किये  जाने

 के  विरुद्ध  थे  ।  यहं  भी  विचार  था  कि  प्रशासन  को  सुचारु  ढंग से  चलाने  के  लिए  लोकप्रिय

 सरकार  द्वारा  और  कायंवाही  की  ज  संकती  है
 ।  इससे  यंह  बात  स्पष्ट  है  कि  9  जून  तंक  मुख्य
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 उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में  उद्घोषणा  के

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 मंत्री  त्यागपत्र  देने
 का  कोई  कारण  नहीं  समझते  थे  ।,  क्या  बहुमत  वाले  दल  का  राजनैतिक  तथा

 नैतिक  कर्तव्य  यह  नहीं  है  कि  वह  राज्य  का  प्रशासन  यदि  वह  समझते हैँ  कि  नेता  ठीक

 काम  नहों  कर  रहा हैं
 तो  उसके  स्थानीय  नये  व्यक्ति

 को
 नेता  चुना  जा  सकता  परन्तु  यदि

 नय  नेता
 का  चुनाव  सम्भव  न  तो  विधान  सभा

 को
 भंग  किया  जा  सकता है  और  नप  चुनाव  कराये

 जा  सकते  हँ  ।  परन्तु  विधानसभा  को  स्थगित  किये  wad  का  कोई  कारण  नहीं  मुख्यमंत्री ने  भी

 अपने  त्यागपत्र  में  केवल  इतना  कहा है  फि  वह  उत्तर  प्रदेश  विधानमंडल  की  शक्तियों  को  स्थगित

 करने  का  सुझाव  देते  ्य  परन्तु  ऐसा  सुझाव  देने  का  उन्होंने  कोई  कारण  नहीं  बताया  ।

 समाचारपत्न ों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  9  मई  को  जब  विधानसभा  का  सत्र  चल  रहा  था

 तो  कांग्रेस  के  एक  विधायक ने  कहा  कि  जब  वह  मा  रेलवे  स्टेशन  से  गाड़ी  पकड़ने  वाले थ  तो

 पुलिस  के  दो  सब-इन्स्पैक्टरों  ने  उन्हें  जीप  में  बैठने  को  कहां  और  जब  उन्होंने  इसका  विरोध  किया

 तो  उन्हें  जबरदस्ती  जीप  में  बेठा  दिया  गया  और  कुछ  अन्तर  पर  जाकर  उन्हें  कोरे  कागज पर

 कर  करने  को  कहा  ।  यह  कागज  उनका  त्यागपत्र  देने  के  लिए  यह  बात  विधान  सभा  में  एक

 कांग्रेसी  विधायक  दास  कही  गई  यदि  एक  विधायक  के  साथ  ऐसा  जा  सकता  है  तो
 wa  मंत्री के  साथ  भी  एसा  किया  जा  सकता  उत्तर  प्रदेश  में  ऐसी  घटनाएं  ge  रही

 मूझे  इस  बात  बहुत  आश्चर्य  हुआ  है  कि  भूतपूर्व  मुख्यमंत्री  श्री  त्रिपाठी  को  जिन्होंने  अभी

 दो  सप्ताह  ga  ही  त्यागपत्र  दिया  है  एक  अधिसूचना  द्वारा  राज्य  योजना  बोडो  का  चेयरमेन  नियुक्त
 कर  दिया  गया  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  को  वाइस  चैयरमैन  नियुक्त  किया  गया  इसी  प्रकार  भूतपूर्व
 खाद्य  मंत्री  को  वसूली  का  इनचाजें  बना  दिया

 गया  है  |  इस  प्रकार  अनेक  मंत्रियों  को  चोर

 दरवाजा  से  सरकार  में  ले  लिया  गया  है  ।

 यदि  इस  प्रकार  राज्य  अपने  प्रशासन  नहीं  चला  सकते  और  उन्हें  सीधे  केन्द्र  के  नियंत्रण में

 रहना  है  और  यदि  आप  सब  यह  महसूस  करते  हैं  कि  यह  आवश्यक  है  तो  फिर  आपको  एकात्मक

 सरकार  पद्धति  के  लिए  कहना  यदि  एक  बात  आज  उत्तर  प्रदेश
 पर  लागू  की  जा  सकती

 है  तो  कल  वही  बात  किसी  अन्य  राज्य  पर  भी  लागू  की  जा  सकती  है  में  महसूस  करता  हू ंकि  उत्तर

 प्रदेश  में जो  कुछ  हुआ  वह  न  केवल  असंवैधानिक  है  बल्कि  असंसदीय  भी  सत्तारूढ़  दल  के  निहित

 feat  को  देखते  हुए  var  fear  गया है  ।

 प्रत्येक  चिकित्सक  के  पास  कुछ  जीवन  को  बनाने  वाली  औषधियाँ  होती  है  ।  किन्तु
 यदि वे  उनका  बार  बार  उपयोग  करने  तो  वह  रोगी  को  स्वस्थ  करने  की  बजाये  उसे  कमजोर

 बना  दे  गा  ।  इसी  प्रकार  सांविधानिक  उपबन्धों  का  ब।र  बार  उपयोग  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 उनके  दास  सांविधानिक  शक्तियों  के  दुरुपयोग  से  लोगों  का  संविधान  और  संसदीय  लोकतंत्र  में

 विश्वास  उठ  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।
 Mr.  DEPUTY.  SPEAKER  ७ दरा  the  Chair  |

 श्री  दिनेश  सिह  7d )  मे  यह  सोचता  हुं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन  को  लाग

 करने  के  सिवाय  राज्यपाल  अथवा  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  रह  गया  था  |

 श्री  सेझियान  ने  कहा  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन  को  लागू  करके  हमने  संविधान  का

 दुरुपयोग  किया  हैं  और  ऐस  कुछ  दलगत  उद्देश्यों  को  सिद्ध  करने  के  लिये  किया  गया  है  मुझ

 यह  बात  समझ  में  नहीं  आ  रही  कि  दल  की  सरकार  को  हटा  देने  और  एक  राज्य  पर

 अधिकारियों  का  शासन  लागू  करने  से  दलगत  उद्देश्यों  की  पति  कैसे  होगी  ।
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 Statutory  Resolution  re:  Proclamation  Sravana  1895  (Saka)
 in  relation  to  Uttar  Pradesh

 दिनेश  सह

 यह
 एक  बिल्कुल  भिन्न  बात  है  कि  हमारे  दल  ने  बहुमत  होते  हुए

 भी
 त्यागपत्र  दे  दिया

 है  ।

 जब  बहुमत  वाला  मुख्यमंत्री  त्यागपत्र  दे  देता  तो  राज्यपाल  के  पास  उस  राज्य  के  प्रशासन

 को  ले  लेने  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  विकल्प  नहीं  रह  जाता है

 श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  ने  कहा  -  है  कि  राज्यपाल को  विरोधी  पक्ष  के  नेता  को  उत्तर  प्रदेश

 में  सरकार  बनाने  के  लिये  बुलाना  चाहिये  था  वहां  विरोधी  पक्ष  थोड़े  से  at  में
 बिखरा  हुआ

 बडी  कठिनाई से  लोगों  ने हमने  उत्तर  प्रदेश  में  संवाद  सरकार  के  परिणामों  को देखा  है  ।

 इससे  छुटकारा  पाया

 माननीय  सदस्य  ने  पूछा हूं
 कि  विधान  सभा  को

 केवल  निलंबित
 क्यों  रखा  गया  बहुमत  वाले

 मुख्य  मंत्री  ने  और
 उनके

 सहयोगियों  ने  किन्ही  कारणों  से  यह  महसुस  किया  कि  वे  राज्य

 को
 नहीं  चला

 सकते  हैं  और  ऐसी  सम्भावना  हो  सकती  है  कि  दल  राज्य  पर  शासन  करने  के  लिये

 समय  हो  जाये  ।  राज्य  पालने  यह  ठीक  ही  कहा  है  कि  वह  विधान  सभा  को  भंग  नहीं  करना  चाहते

 ह  क्योंकि  एक  प्रतिनिधि  सरकार  अभी  भी  बन  सकती  यदि  ag  इस
 निष्क  पर  पहुचते है

 कि  प्रतिनिधि  सरकार  सम्भव  नही  तो  निस्संदेह  ही  वह  सभा  को  भंग  करना  चाहेंगे  ।

 केन्द्रीय  सरकार ने  उत्तर  प्रदेश  मे ंजो  कुछ  वह  सही  ही  यह  हो  सकता  है  कि  मुख्य
 मंत्री  सरकर  में  न  रहना  चहते  किन्तु  निश्चय  दल  वहां  सरकार  बनाने  की  स्थिती

 में

 मुझे  आशा  है  कि  गह  मंत्री  महोदय  स्पष्ट  रूप  से  बतायेंगे  कि  भविष्य  में  क्या  किया  जायेगा ।

 वहां  बिजली  की  कमी  है  और  सुखेकी  स्थिति  भी  विद्यमान  पी०  ए०  सी०  का  मामला  भी  समाप्त

 हो  चुका

 यह  उपयुक्त  समय  है  कि  बहुमत  वाले  दल  को  सरकार  बनाने  अवसर  मिलना  चाहिये  ।

 यदि  किसी  कारण  से  दल  सरकार  की  स्थिति  में
 न

 तो  मेरे  विचार  में  विधान  सभा  को

 भंग  करना  और  चुनावों  की  तिथि  निर्धारित  करना  ही  उचित  पग  होगा ।

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  (Aligarh) :  There  are  many  discrepancies  in  the  rea-
 sons  given  in  support  of  President’s  rule  in  Uttar  Pradesh.  It  is  understandable
 that  due  to  certain  reasons  it  became  difficult  to  run  the  administration  there,  It

 only  proves  the  inability  of  the  ruling  party.  The  ruling  Party  should  admit  its
 failures.  It  is  because  of  this  that  President’s  rule  was  imposed  in  the  State.

 In  Uttar  Pradesh,  four  thousand  Urdu  teachers  have  been  appointed  without
 It knowing  the  fact  whether  students  to  learn  the  language  are  there  or  not

 makes  it  clear  that  it  is  being  done  not  to  patronise  the  language  but  to  achieve

 political  ends

 In  many  cases  school  buildings  are  there,  but  there  are  no  teachers.  On
 the other  hand  4000  teachers  have  been  appointed.

 This  is  really  objectionable.  It

 giving  rise  to  unrest  in  the  State.  Therefore  it  is  necessa  that  either  sopular
 Government  -is  established  there  or  the  Assembly  is  dissolved  and  _  fresh  elections
 held.

 Shri  Rudra  Pratap  Singh  (Bara  Banki)  I  support  the  proclamation  tegarding
 President’s  rule  in  Uttar  Pradesh

 Our  Government  had  adopted  many  measures  for  the  upliftment  of  the  people.
 It  had  rightly  decided  to  take  over  educating  upto  higher  secondary  level.
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 उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में  उद्घोषणा  के 8  1973

 बारे  में  सांविधिक  संकल्प

 the There  was  P.A.C.  trouble  and  troops  had  to  be  called  in  to  control
 situation

 In  spite  of  our  majority  there,  we  had  to  resign  and  President’s  rule  had  to
 be  imposed  and  thus  we  have  proved  that  we  are  not  interested  in  sticking  to

 power

 I  welcome  the  demand  that  fresh  elections  to  the  Assembly  be  held.  In.
 February,  Elections  should  be  held.

 It  is  a  very  strange  demand  that  why  the  Assembly  has  been  prorogued  and  not
 said dissolved ?  If  the  Assembly  ad  been  dissolved,  Shri  Vajpayee  would  have

 that  democracy  have  been  killed.  We  are  criticised  by  the  opposition  leaders  for

 adopting  any  course  of  action

 Shri  Chandrika  Prasad  (Ballia):  The  elections  are  going  to  be  held  in  Uttar
 Pradesh  shortly  Our  friends  from  the  opposition  want  some  excuse  for  criticism
 So  they  only  find  fault  with  our  Party  as  well  as  the  Government

 The  opposition  parties  were  defeated  even  in  those  States  where  they  were
 in  power

 Shri  Vajpayee  has  said  that  the  imposition  of  President’s  tule  in  Uttar  Pradesh
 This  was  the  firet is  a  wrong  step.  The  drought  conditions  are  prevailing  there.

 time  in  the  history  of  25  years  that  there  was  revolt  by  P.A.C.  and  the  Civil  Police
 who  maintain  Law  and  Order  and  the  administration  was  paralysed.  Our  Chief
 Minister  and  his  colleagues  resigned  voluntarily  and  proved  that  they  were  not
 out  to  stick  to  power

 Shri  Vajpayee  had  said  that  the  Assembly  has  been  only  prorogued  instead
 of  its  being  dissolved.  The  Governor  has  clearly  stated  that  there  was  a  temporary
 arrangement  and  when  there  was  improvement  in  the  situation,  the  Assembly.
 would  be  revived  and  popular  Government  would  be  formed  Shri  Kamla  Pati

 Tripathi  has  done  as  much  in  two  years,  as  could  not  be  done  even  in  20  years
 in  the  Social Shri  Tripathi  is  one  of  those  leaders  who  kept  engaged  themselves

 Service  and  Political  activities.

 Shri  Vajpayee  and  Shri  Jyotirmoy  Bosu  both  have  said  that  the  Government
 Uttar  Pradesh.  Its of  India  have  always  adopted  the  policy  of  neglect  towards

 in  the per  capita  Income  is  less  than  not  only  the  national  income,  but  anywhere
 world.  Uttar  Pradesh  is  hit  by  drought  every  year  and  floods.  We  have  not  got
 adequate  industries.  We  want  that  until  we  come  at  par  with  other  States  and  our
 financial  problems  are  solved,  the  President’s  rule  should  be  there.

 In  Uttar  Pradesh,  School  children  are  being  asked,  to  pay  the  fee  for  3  or  4
 montbs  and  the  farmers  are  being  charged  revenue.  We  want  than  the  children
 should  be  exempted  from  paying  fees  and  the  recovery  of  revenue  should  be  stopped

 In  Ballia  Constitwency,  the  power  connections  for  300  tubewells  were  discon-
 nected  due  to  non-payment  of  dues.  If  these  connections  are  given  to  them  for  two
 months.  the  agricultural  production  would  increase  and  the  problem  of  drought
 would  also  be  solved

 I  support  the  President’s  rule  in  Uttar  Pradesh.  It  is  the  policy  of  the  Govern-
 ment  of  India  that  poor  and  weaker  sections  should  be  helped.  President’s  rule  in.
 Uttar  Pradesh  should  implement  this  policy.

 It  is  regretable  that  the  representatives  of  Harijans,  Muslims  and  other
 minorities  were  not.  nominated  in  the  Ranr 15६).  rd  of  Directors  in  the  sugar  factory  in
 Our  area
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 Statutory  Resolution  re:  Proclamation  August  8,  1973

 in  relation  to  Uttar  Pradesh

 {Shri  Chandrika  Prasad]
 To  remove  poverty  it  is  essential  that  adequate  attention  is  paid  to  the  irriga-

 tion  projects,

 My  constituency  is  affected  by  floods  in  the  Ganga  and  Ghaghra.  If  timely
 action  is  not  taken,  that  area  would  be  totally  devastated.  The  work  of  Deh  Ti  project
 has  not  been  started  yet.  The  work

 of  that  project  should  be  taken  up  immediately.

 A_co-operative  sugar  factory  should  be  set  up  there  soon.  Only  through  such
 industrialisation  can  poverty  be  removed.

 Shri  Krishna  Chandra  Pandey  (Khalilabad):  We  are  discussing  a  very  serious
 niatter.  If  we  think  seriously,  we  would  know  that  the  conditions  in  which  the
 President’s  rule  was  imposed,  were  really  unfortunate.

 In  Uttar  Pradesh  many  Governments  were  installed  and  toppled.  Work  done
 during  Pandit  Kamala  Pati  Tripathi’s  Government  has  got  its  own  history.

 According  to  my  knowledge  the  result  of  P.A.C.  can  be  called  political  as
 well  as  an  administrative  failure.  The  Chief  Minister  and  his  cabinet  had  resigned,
 but  the  high  officials  of  the  P.A.C.  are  still  working  on  the  same  posts.  They  are
 still  misusing  their  positions.  Until  action  is  taken  against  those  high  officials,  there
 would  be  no  improvement  in  the  condition.

 The  Governor’s  Advisory  Committee  had  declared  23  districts  as  drought-
 affected  districts,  but  now  only  11-12  districts  have  been  declared  as  drought-
 affected  areas.

 No  doubt  Uttar  Pradesh  had  made  tremendous  progress.  But  if  those  deve-

 lopmental  works  are  discontinued,  the  problems  of  poor  labourers  would  worsen.
 Cash  programmes  should  be  taken  in  hand  in  drought-affected  areas  and  in  those
 areas  including.  my  district  of  Basti  where  industries  have  not  been  established

 The even  after  25  years  of  independence.  developmental  work  being  done  at

 present  there  should  be  stepped  up  again.

 The  officer  deputed  under  President’s  rule  should  attend  to  the  people  at  large
 and  only  then  the  President’s  rule  would  prove  useful.

 In  the  end,  I  support  the  Resolution  moved  by  the  Hon’ble  Home  Minister.

 Shri  Ram  Dhan  (Lalganj):  Sir,  I  support  this  motion.  The  Governor  had

 clearly  stated  in  the  report,  that  the  State  Government  was  not  able  to  function
 under  the  provisions  of  the  Constitution.  He  has  also  stated  that  the  Government
 under  the  leadership  of  Pandit  Kamla  Pati  Tripathi  had  resigned.  The  Chief  Minis-

 acute  had  been ter  has  stated  in  his  letter  of  resignation  that  such  problems
 created  in  the  State,  that  immediate  solution  had  become  inevitable.  The  State  Gov-
 ernment  was  busy  in  making  available  the  foodgrains  and  consumer  goods.  In
 this  difficult  time  there  was  the  trouble  by  some  P.A.C.  people.  The  members
 would  recall  the  incident  of  the  Lucknow  University  P.A.C.  personnel  and  the
 students  indulged  in  acts  of  arson  and  loot.

 This  incident  could  have  an  impact  in  other  States  also.  The  cabinet  decided
 that  in  the  interest  of  the  State  and  the  country,  President’s  rule  under  Art.  356
 should  be  imposed  in  the  State  for  some  time  and:  the  Oppositidn  parties  were
 not  in  a

 Position
 to  form  Government.

 The  opposition  parties  are  demanding  that  the  elec  s  be  held  immediately,
 but  if  elections  are  held,  they  would  be  completely  routed.
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 17  1885  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में  उद्घोषणा  के
 ait  में  सांविधिक  a

 कल्प

 The  discontentment  among  Police  personnel  could  have  been  removed  in

 responsible time.  Enquiry  should  be  conducted  against  those  officers,  who  were
 for  it,  after  their  transfers  from  their  posts.  Junior  officers  were  promoted,  so  there
 was  great  discontentment  in  senior  officers.  We  should  also  note  that  today  the

 policeman  is  an  educated  person  and  he  wants  to  discharge  only  such  functions  as
 are  expected  of  an  educated  person.

 The  Central  Government  have  asked  the  same  officers  to  reorganise  the  police
 force  who  are  responsible  for  bungling.  would  suggest  that  Central  Government
 should  depute  their  own  officers  and  entrust  this  job  to  them.  They  should  consider
 the  demands  of  the  police  personnel  sympathetically.  It  has  been  demanded  that
 elections  should  be  held  in  Uttar  Pradesh  at  an  early  date.  But  the  point  is  how
 could  it  be  done  when  delimitation  of  constituencies  is  still  going  on?  I  would

 suggest  that  we  should  instal  a  representative  Government  in  Uttar  Pradesh  imme-

 diately  and  if  not,  Leigslative  Assembly  should  be  dissolved.

 Shri  Mulki  Raj  Saini  (Dehra  Dun)  In  spite  of  the  fact  that  there  have  been
 three  Prime  Ministers  from  Uttar  Pradesh  and  Congress  Party  has  been  ruling  the
 State  for  a  pretty  long  time,  the  State  is  still  backward  and  poverty  and  indiscipline
 in  students  and  workers  is  rampant.  There  is  lot  of  corruption  in  Uttar  Pradesh.
 They  have  also  admitted  that  no  work  can  be  got  done  without  paying  illegal
 gratification.  There  is  much  bungling  and  corrupt  officials  are  trying  to  misappro-

 The  the priate  Government  funds  in  collusion  with  the  contractors.  people  of
 State  thought  that  an  alternative  to  the  congress  rule  may  prove  to  be  good  and  a

 coalition  of  Government  was  formed  in  1967.  It  was  an  effort  to  sabotage  the

 डा०  संदीप  राय  पीठासीन  हुए ।

 |  Dr.  SARDISH  Roy  in  the  Chair.

 functioning  of  democracy:  The  ruling  party  was  forced  to  impose  President’s  rule
 in  Uttar  Pradesh  in  order  to  tone  up  the  administration  and  bring  an  end  to  the

 corruption  so  that  the  projects  could  be  completed.  But  President’s  rule  should
 be  for  minimum  period  and  efforts  should  be  made  to  achieve  the  aims  of  the
 President’s  Rule.  Bureaucracy  cannot  replace  democracy.  We  should  form  a
 representative  Government  in  Uttar  Pradesh  as  early  as  possible.  keep-
 ing  in  view  the  circumstances  in  which  the  President’s  Rule  was  imposed,  I  wel-
 come  it.

 Shri  Nageshwar  Dwivedi  (Machhlishahr)  :  1  support  the  resolution  moved  by
 the  Minister  of  Home  Affairs  keeping  in  view  the  students’  agitation  in  Lucknow

 University,  P.A.C.  trouble,  the  attitude  of  police  personnel  and  the  activities  of
 Government  servants  and  the  conspiracy  hatched  by  the  oppositions,  there  was
 no  alternative  but  to  impose  President’s  Rule  in  Uttar  Pradesh.  The  State  Gov-
 ernment  under  the  leadership  of  Shri  Kamlapati  Tripathi  has  done  a  lot  for  the
 development  of  the  State.  We  should  take  care  of  the  masses  instead  of  increasing
 the  emoluments  of  Government  employees.  In  case  the  emoluments  are  increased,
 the  prices  will  go  up.  Government  should  look  into  this  aspect  seriously.

 As  a  result  of  President’s  Rule,  the  situation  in  Uttar  Pradesh  has  been
 However,  I  would  suggest  that  the  culprits  should  be  brought  to  book

 soon  and  every  effort  should  be  made  to  instal  popular  Government  as  early  as
 possible.  After  the  imposition  of  President’s  Rule,  foodgrain  was  supplied  to
 scarcity  districts  also  but  it  has  been  observed  that  the  same  is:  finding  its  way  to
 China  via  Bihar  and  Nepal.  There  is  already  shortage  of  wheat  and  rice  in  our
 country.  In  view  of  th  is,

 Government,
 should  take  adequate  steps  to  prevent  smug-
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 Statutory  Resolution  re:  Proclamation  Sravana  11,  1895  (Saka)
 in  relation  to  Uttar  Pradesh

 [Shri  Nageshwar  Dwivedi]

 included  in  the  list  of I  would  like  to  point  out  that  Jaunpur  should  be
 scarcity  areas.  The  foodgrain  should  be  supplied  to  Ration  shops  in  the  villages
 also.  The  Minister  of  Home  Affairs  should  pay  necessary  attention  towards  this.

 Shri  Hari  Singh  (Khurja)  Some  Opposition  parties  have  played  the  politics
 of  destruction  and  chaos  in  Uttar  Pradesh  and  instigated  the  P.A.C.  personnel,
 the  students,  engineers  and  Government  servants  and  have  tried  to  jeopardize  the
 democracy.  In  these  circumstances,  imposition  of  President’s  rule  was  the  only
 solution  of  the  problem.  The  Congress  Party  has  upheld  the  principles  of  demo-
 cracy.

 It  has  been  argued  tbat  Opposition  parties  should  have  been  given  a  chance
 to  form  an  alternative  Government.  They  had  tried  their  best  to  arrange  defections
 but  they  were  unsuccessful.  Even  if  they  had  formed  a  Government  with  the  sup-
 port  of  147  Members,  it  would  have  not  been  a  stable  one.  We  have  had  the
 experience  of  SVD  Government  in  Uttar  Pradesh.  The  Central  Government  have
 now  taken  action  against  hundreds  of  hoarders  and  blackmarketeers  and  have  created
 healthy  atmosphere  in  the  State.

 The  prices  of  sugarcane  should  be  announced  for  the  ensuing  crop  in  order
 to  satisfy  the  farmers.

 1  would  suggest  that  education  upto  the  level  of  Higher  Secondary  should  be
 nationalised  and  Government  should  take  over  all  the  private  institutions.  No

 improvement  can  be  effected  without  taking  this  step.

 श्री  पी०  जो०  मावलंकर  :  एक  ओर  हम  से  सहयोग  मांगा  जाता  है  और  दूसरी
 ओर  हमें  बोलने  का  अवसर  ही  नहीं  जाता  ।  हम  सारा  दिन  प्रतीक्षा  करते  रहते  हैं  ।  क्या

 यहीं  संसदीय  लोकतंत्र है  .  ,

 श्री  ate  सिह  राव  यदि  श्री  रघु राम या  ने  आपको  शासक  दल  के  सदस्यों
 को

 ही  बोलने  की  अनुमति  देने  को  कहा  हैं  तो  हमारे  यहां  बैठने  का  क्या  लाभ  निर्दलीय  सदस्यों

 को  कोई  अवसर  ही  नहीं  दिया  जाता  |

 संसदीय  कार्य  मंत्रो  :  आप
 उनको  भी  बुला  सकते  हमे  कोई  आपत्ति

 नहीं है  ।

 सभापति  महोदय  :  मैने  अभी  श्री  पैन्यूलो  को  बुलाया  उसके  बाद  श्री  मावलंकर  को  अवसर

 जायेगा  ।

 Shri  Paripoornanand  Painuli  (Tehri-Garwal):  I  support  this  resolution  regard-

 ing  imposition  of  President’s  Rule  in  Uttar  Pradesh.  Although  popular  Govern-

 ment  cannot  be  replaced  by  bureaucratic  regime,  yet  in  certain  set  of  circums-

 tances  one  is  forced  to  resort  to  such  a  step.  Whatever  the  deficiencies  in  Tripathi
 Government  they  were  inherited  from  previous  Governments.  Corruption  and

 malpractices  were  rampant  in  SVD  Government.  All  the  leading  newspapers
 of  President’s and  intelligentsia  of  the  country  have  welcomed  the  imposition

 Rule  in  Uttar  Pradesh.  Opposition  parties  were  not  in  a  position  to  form  any  stable

 Government  and  the  Governor  took  the  right  step  by  accepting  the  advice  of  the

 leader  of  the  majority  party.

 I  would  suggest  that  administration  should  be  streamlined  and  if  need  be,  2

 Commission  on  the  lines  of  Administrative  Reforms  Commission  should  be

 appointed  which  should  be  asked  to  submit  its  report  within  3-4  months.
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 3  1973  कोक भट्टी  बैटरियों  खराब  दशा  का  दुर्गापर
 इस्पात  कारखाने  क  उत्पादन पर  प्रभाव

 Out  of  54  districts  of  Uttar  Pradesh,  36  districts  are  most  backward.  There
 is  no  arrangement  for  drinking  water  in  ‘the  villages  of  these  backward  districts
 Government  should  pay  special  attention  to  provide.  this  basic.

 amenity
 to  them.

 श्री  पी०  जी०  मावलंकर  यह  संकल्प
 नैतिक  दृष्टि से  संवैधानिक  दृष्टि से  अस्थिर

 और  राजनीतिक  दुष्टि से  आपत्तिजनक  है  ।  कांग्रेस  पार्टी  संविधान  के  उपबन्धों  का  अपने  दल  के

 हितों  के  अनुरूप  प्रयोग  करती  रही  यह  बहुंत  ही  आपत्तिजनक  बात  संविधान में  एसी  कोई
 व्यवस्था  नहीं  है  कि  किसी  राज्य  विशेष  में  यदि  सत्ताधारी  दल  अपना  कोई  अन्य  नेता  त  चुन  सके

 तो  वहां  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया  जाय  ।  लोकतंत्र  में  संविधान  को  सरकार  से  भी  अधिक

 महत्व  दिया  जाता है  ।  हमारे  देश  में  सरकार  मनमाने  ढंग  से  संविधान  का  दुरुपयोग  करती है  ।
 उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन  इसका  नवीनतम  उदाहरण है

 ।  राज्यपाल के  प्रतिवेदन  में  विद्युत  का

 आवश्यक  वस्तुओं  का  सुलभ  सूते  क  स्थिति  और  छात्र  असंतोष  आदि  का  उल्लेख  किया

 गया  है  1  ये
 सभी  समस्याएं  केवल  उत्तर  प्रदेश  की  ही  नहीं  हूँ  बल्कि  सारे  देश  की  है  ।  यदि  यही  बात  है

 तो  उन्हें  लोकप्रिय  सरकार  के  लोकतंत्रात्मक  शासन  के  स्थान  पर  श्री  शशि  भूषण  का  सीमित

 नायक  तंत्र  स्थापित  करने  का  सुझाव  स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  ।  उनमें  ऐसा  करने  की

 हिम्मत  नहीं  है  ।  परन्तु  उन्होंने  उत्तर  प्रदेश  में  राष्ट्रपति  शासन  लागू  कर  दिया है  ।  पह  एसी

 औषधि  है  जिसका  उपयोग  प्रतिदिन  न  कर  के  केवल  आपस  की  स्थिति  में  ही  किया  जाना  चाहिये  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  जानबूझकर  इस  प्रकार  की  स्थिति  पदा  की  गयी  जिससे  वहां  की  सरकार गिर  जाये  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  श्री  कमलापति  त्रिपाठी ने  प्रांतीय  सशसत्र
 पुलिस

 के  विद्रोह  के  तुरन्त  बाद
 भी  त्याग  पत्र  नही  दिया  और  वे  सत्ता पर  बने  उत्तर  प्रदेश  की  संवैधानिक  मशीनरी  असफल

 हुई
 एसा  कहना  तथ्यों  को  छिपाना है  ।  मुख्य  मंत्री  ने  सत्ता  पर  बने  रहने  तथा  रक्षा  करने

 हेतु  जिस  ढंग  से  राज्यपाल  को  पत्र  लिखा  वह  एक  अस्वस्थ  अभाव  घानिक  प्रणाली है  ।  संविधान

 के  प्रावधानों  को  दल  विशेष  के  हितों  में  उपयोग  करना  आपत्तिजनक है  ।  संविधान  की  धारा  356

 का  उपयोग  गलत  ढंग  से  किया गया  है  ।

 प्रजातंत्रीय  प्रणाली  को  चोट  पहुंचाने  की  में  निदा  करता हुं  ।  qa  आशा  है  कि  सदन  इस

 संकल्प  को  अस्वीकार  करेगा  |
 ह

 कोक भट्टी  बैटरीयों  की  खराब  ददा  का  दुर्गापुर  इस्पात  कारखाने  के

 उत्पादन  पर  प्रभाव

 फ़कीह  OF  POOR  CONDITION  OF  COKEJOVER  BATTERIES  BY  PRODU
 RGAPUR  STEEL  PLANT

 TION  IN

 सभापति  महोदय ।  अब  सभा  आधे  घंट  की  चर्चा  पर  विचार  विमर्श  करेगी ।

 दिया

 समर  TE  :
 मंत्री  महोदय ने  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  सम्बन्धी  प्रश्न  का  जो  उत्तर

 दिया उसस  ware  पदा हुई  हूँ  कि  श्रम  संकट  के  आधार जो  तापीय  शाक  और  कोक

 भट्टी  बैटरियों  के  बंद  हो  जाने  के  कारण  पदा  हुआ  शायद  सरकार  इस्पात  संयंत्र  की

 विस्तार  परियोजना को  बंद  या  कम  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।  स्वर्गीय  श्री  मारमंगलम ने  धनबाद

 मेंह  अपने
 भाषण

 में  कहा  कि  दुर्गापुर  में  एक  नया  वातावरण  पैदा  हो  रहा  है
 और

 अब  हमारे  उपर
 बुरे दिन  आ  गये  हैं  और  के  लिये  अच्छे  दिन  अभी  बाकी  योजना  आयोग  ने  भी  श्रम

 अशांति  के  बारे  में  एक  शब्द  नहों  wet  जों  कि  इस्पात  संयंत्र  की  असफलता  के  लिय

 उत्तरदायी  है ं।  सरकार  हमेशा  अपनी  असफलता  के  लिये  श्रम  अशांति  को  बलि का  बकरा  बनाती

 निए

 korg de a) zat घंटे  की  चर्चा  ।

 ककवा  an  Hour  Discussion
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 Effect  of  poor  Condition  of.coke  over  Batteries द
 August  8,  1973

 by  production  in  Durgapur  Steel
 Plent

 समर

 1967
 की

 पांडे  समिति  की  रिपोर्ट  में  स्पष्ट  रूप  से  बताया  गया है  कि  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र  से
 अपने  उत्पादन  लक्ष्य  में

 न  पहुंचने  का  मुख्य  खराब  खराब  wager

 खराब  रखरखाव  और  उपकरणों  की  खराब  सप्लाय  है  ।  उसमें  श्रम  अशांति  का  कोई  उल्लेख

 नहों  है  ।  श्रम  अनुशासनहीनता  1969  या  1970  में  पदा  हुई  यह  बात  नहीं कि चके

 पुर  में  लक्षित  उत्पादन  होने  में  श्रम  अशांति  का  हाथ  नहीं  कितु  इसके  बारे में  इतना  अधिक

 कह  कर
 यह  प्रभाव  पैदा  है  कि  केवल  श्रम  की  असफलता  के  कारण  दुर्गापुर  अपने  लक्ष्य

 को  प्राप्त  नहीं  कर  सका है

 तारीख  शाक  qifan  गड़बड़ियों  के  कारण  भी  हो  सकते  प्रबंधमंडल  का  काय॑  यह  सुनिश्चित
 1973  में करता है  कि  गर्मी  की  अनियमितता  का  कारण  उष्म सह  इट  अधिक  art  नहीं  कर  पाती  ।

 कोक  भट्टी  के
 बंद  हो  जाने  के  बारे

 में
 उत्तर  दिया गया  है  कि  कुछ  कदम  उठाये  जा  रहे  ये

 कदम  कब  तक  उठाये  जायेंगे
 |

 स्वर्गीय  श्री  मोहन  ने  राज्य  सभा  में  कहा  धा  कि  कुप्रबंध  और  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र में
 उत्पादन  की  कमी  के  लिये  मज़दूर  पुरे  जिम्मेदार  इन  बातों  यह  आशंका  पैदा  होती  है  कि

 सरकार  दुर्गापुर  संयंत्र  की  क्षमता  को  25  लाख  टन  तक  बढ़ाने  की  प्रस्तावित  परियोजना  को  ठप्प  न

 कर  में  मंत्री  महोदय  से  स्पष्ठ  आश्वासन  चाहता  हूँ  कि  किसी  भी  परिस्थिति  में  दुर्गापुर  संयंत्र

 के  विस्तार  की  परियोजना  रद  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  It.  is  unfortunate  that  the  condition  of

 ‘Durgapur  Steel  Plant  has  deteriorated  to  such  an  extent  the  Government  has  been
 covering  its  failures  under  the  name  of  labour  troubles.  Is  it  a  fact  that  the  Manage-
 ment  of  thir  Plant  has  clear  functioning  without  consulting  the  labour?  The  Gov-
 ernment  should  identify  the  causes  for  the  setbacks  being  suffered  by  this  Plant.  ]

 _also  want  to  know  whether  this  is  due  to  shortage  of  cooking  coal  as  similar  situa-
 tion  also  prevails  in  Bokaro  where  of  late  one  battery  is  not  functioning.  Lastly
 I  would  also  like  to  know  whether  Government  intends  to  shut  down  this  Plant?

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाज़िर
 पांडे  समिति  की  रिपोर्ट  में  कहा  गयां  कि  दुर्गापुर  के  प्रबन्धकों

 ने  अनेक  अनिवार्य  जिम्मेवारियों  की  उपेक्षा  की  है  और  1961  के  बाद  के  प्रबन्धक  इसके  लिये

 उत्तरदायी  दुर्गापुर  के  कर्मचारियों  की  निंदा  कना  अनुचित  प्रत्येक  बैटरी  की  आयु

 20 से  25  वह  होती  हैं  में  जानना  चाहता  g  कि  1967  से  1973  के  बीच  की  6

 ag  की  अवधि  में  ये  चार  बेटियां  क्यों  खत्म  हो  क्या  सरकार  कर्मचारियों  का  सहयोग

 प्राप्त  करके  कठिनाईयों  पर  काबू  पायेंगी  और  विस्तार  योजना  को  कार्यान्वित  करेगी ?

 भारी  उद्योग  तथा  इस्पात  और  खान  मंत्री  टी०  ए०  :  इन  संयंत्रों  की  उन  कमियों

 को  मानने  के  लिये  मैं  तैयार  हूँ  जिनकी  चर्चा  माननीय  सदस्यों  ने  की  दुर्गापुर  इस्पात  संयंत्र

 की  कमियों  कारण  जानना  हमारा  ede  है  ।

 पिंड  ने  कुछ  कमियों  का  उल्लेख  किया  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  दुर्गापुर  में  उत्पादन

 कम  हुआ  निर्धारित  लक्ष्य  के  समान  उत्पादन  करने  की  क्षमता  है  कितु  वहां  कुछ

 ताप  सम्बन्धी  कठिनाईयां  पैदा  हो  गयी  राजापुर  इस्पात  संयंत्र  के  पिछले  feats  को  देखने  से

 पता  चलेगा  कि  वहां  हड़ताले  तथा  बंद  होते  रहे  हूँ  जिसके  पीछे  राजनीतिक  उद्देश्य  होते

 संपत्र  के  अनुरक्षण  के  लिय  जितनी  देखभाल  होनी  चाहिये  थी  उतनी  नहीं  की  गयी  जिसके

 फलस्वरूप  संयंत्र में  खराबियाँ  आने  लगी ।
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 17  1895  कोक भट्टी  बेट  रियों  की  खरब  का  दुर्गापर

 इस्पात  कारखाने  के  उत्पादन
 पर  प्रभाव

 _

 कोक भट्टियों  की  मरम्मत  अथवा  उनमें  सुधार  करना  तथा  उनका  पुरा  sar  करना
 ही

 अब

 हमारी  चिंता  यदि  क्षमता  का  पूरा  उपयोग  किया  जाये  तो  रोजगार के  अधिक  अवसर  पेदा

 किय  जा  सकते  हमारी  धवन  मशीने  वांछित  ढंग से  ara  नहीं  कर  रही  हैं  कोकारी  कोयला

 उपलब्ध  नहीं  किया  जाता  ।

 बिजली  के  फेल  हों  जाने  से  संयंत्रों  को  काफी  क्षति  पहुंचती  बिजली  की  व्यवस्था

 को  बनाने  तथा  यातायात  की  बाधाओं  को  दूर  करने  के  लिये  सभी  उपलब्ध  संसाधनों  को  उपयोग

 में  लाया  जाना  चाहिये  ताकि  इस  प्रकार  की  बाधा  दूर  की  जा  सक े|

 दुर्गापुर  संयंत्र  में  श्रम  आंदोलन  होते  हैं  जिस के  आधार  पर  उसके  साथ  सौतेला  व्यवहार  नहीं
 किया  जाना  हम  दुर्गापुर का  भी  उसी  तरह  विस्तार  करना  चाहते  जसे  कि  अन्य  संयंत्रों
 का  कियां  गया  है  ।

 तत्पश्चात्‌  लोकसभा  गुरुवार  9  1973/18  1895  के  ग्यारह  बजे  तक  के

 लिय  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  NaOTE Sabha  then  adjourned  till  eleven  of  the  clock  on  Thursday,  August  9,
 1973  Sravana  18,  1895  (Sake).
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 लोक-सभा
 fe *

 ण  है  पौर  इसमें

 हिन्दी में
 दिये  ी  में

 है  ॥]

 (This  is  translated  \  Sabha  Debates  and

 contains  Hindi/  in  English/Hindi.]

 19  LSS/73—1.


